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क्रिया है। ?! 


सादर समपित 
है ४ 
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नवदुन, 


१४ शअ्रगस्त १६४७ को भासतवपष ने शताब्दियों के उपरान्त अपनी 
चिरपोपषित अभिलापा स्घतन्त्रता को प्राप्त किया है । ऐसी दशा में देश्न 
की अ्रार्थिक उन्नति के सम्बन्ध में देशवासी गम्भीरतापूवक सोचने 
क्ञगें यह स्वाभाविक ही हैं। गत युद्ध की विभीषिका ने ओद्योईगिक 
उन्नति की आवश्यकता को और भी नम्नरूप में हमारे देश के 
सामने उपस्थित कर दिया है। यही कारण है कि भिन्न-भिन्न विचार 
के लोग अपनी आथिक योजनाओं को लकर देश के सामने उपस्थित 
हुए हैं। परन्तु श्रोद्योगिक उन्नति ओर धन्धों में काम करने वाले 
मज़द्रों की समस्या का घनिष्ट सम्बन्ध है, अतएव हम मजदूरों के प्रश्न 
की अवहेलना नहीं कर सकते । 

हिन्दी में ग्रथशाख्र संबंधी साहित्य इतना कम है कि उसके लिए हम 
हिंदी प्रेमियों को लजञ्जित ह्वोना चाहिण। परन्तु जहां श्रन्य आधिक सम- 
स्याश्रों पर हिन्दी में एक दो ग्रन्थ हैं, वहां मजदरों के सम्बन्ध में एक पुस्तक 
का भी न होना लेखक को बहुत खटकता था । कई बार मज़दरों की 
समस्याओ्रों को लंकर एक पुस्तक लिखने की बात मन में उठी और 
विलोन हो गई । और पस्तको' के खिखने में फसे रहने के कारण तथा 
पिछले वर्षों से कॉलेज का कार्य-भार बढ़ जाने के कारण में इस 
पसतक को न क्िख सका | १६४९४ के जून मास में जब में अपने 
आदरणीय मित्र प्रो. दयाशंकर दुबे और श्री, भगवानदास केला 
से मिलने प्रयाग गया तो वहां इस सम्बन्ध में फिर चर्चा चली ओर 
मैंन पुस्तक लिखने का दूढ़ निश्चय कर लिया । 

यद्यपि मैंने “भारतीय मजदरों”? पर ही पुस्तक लिखी है, किन्तु 
जहां-जहां मजदूरों के प्रश्नों का सैद्ांतिक विवेचन किया गया है, वहां 
मेंने अन्य देशों के बारे में भी संकेत किया हैं । कुछ समस्याश्रों के 
हल करने में हमें व्रिदेशों के उदाहरणों से सहायता मिल सकती हे । 


ग्रस्तु; मेने उन समस्याञ्रों पर लिखते समय विदेशों में होने वाली हलचलों 
की भी चर्चा की हे। 

श्राज हमारे बहुत से राष्ट्रीय कायकत्ता मजदूरों में भी काम करते 
हैं श्र उन्हें मज़दूरों को समस्याओ्रों पर साहित्य पढ़ने की आवश्यकता 
होती है । अग्रणी में तो इस विषय पर ढेरों साहित्य है परन्तु जो 
कायकरत्तां अग्रजी नहीं जानते या कम जानते हैं, वे हिन्दी में इस 
विपय पर कोई पुस्तक न होने के कारण बहुत-सी श्आवश्यक बातों से 
अनभिन्ञ रहते हैं। यहां तक कि मज़दूरों सम्बन्धी कानन भी प्रंग्र जी 
में प्रकाशित होने के कारण साधारण कायक्तत्ता। तथा स्वयं मजदूरों के 
लिये व्यथ रहते हैं । उन्हें इन काननों की जानकारी नहीं होती, इस 
कारण वे उनसे पूरा लाभ भी नहीं उठा पाते । इसी कारण पुस्तक में 
सारे मजदूरों से सम्बन्धित काननों की मुख्य बातों को लिख दिया 
गया हैं । 

संच्षप में मेंने पुस्तक लिखते समय इस बात का ध्यान रक्खा हे 
कि पुस्तक में सभी श्रावश्यक बातों का समावेश कर दिया जावे 
जिससे वह भारत की श्राथिक समस्याश्रों के श्रनुशीलन करने वालों, 
राजनेतिक कार्यकत्ता, मजदूरों के शुभचिन्तकों और स्वयं मजदूरों के लिये 
उपयोगी हो । पुरतक केसी हे इसका निणय तो विज्ञ पाठक ही कर 
सकते हैं । मेंने तो पुस्तक लिख कर अ्रपना कतव्य-पालन कर दिया। 

अन्त में में ग्राचा नरेन्द्र देव के प्रति अपनी कृत्तज्ञता प्रगट किये 
बिना नहीं रह सकता । उन्होंने मुझे इस पसतक के लिखने के लिये 
बहुत प्रोत्साहित किया ओर बराबर वे मुझे पुस्तक को शीघ्र लिख देने 
का आग्रह करते रहे । डनके हस गस्भीर आग्रह ने ही सुझे इस पस्तक 
को शीघ्र समाप्त करने के लिए प्रेरित किया है । 
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भारतीय मजदूर 
प्रथम परिच्छेद 
& 
पूव कथन 

अठाशहवीं शताउइदी के ग्ेन्त तक भारतवष केवल अपनी जनसंख्या 
के ल्षिए ही तैयार मात्न उत्पन्न नहीं करता था, वरन विदेशों को भी 
ग्रपना तेयार माल भेजता था। उन्‍नीसवीं शताब्दी के आरम्भ होते ही 
भारतीय उद्योग-धन्चों का पतन प्रारम्भ हो गया । क्रमशः भारतवष 
विदेशों विशेष कर ब्रिटेन से तैयार माल मेंगाने लगा आर कच्चा माल 
तथा श्नाज विदेशों को भेजने लगा । यह सब इस कारण हुआ ऊ#ि 
भारत परतंत्र होगया । इस्ट इण्डिया कंपनी की घातक नीति ने भारतीय 
धनन्‍्धों को नप्ट करने में सहायता पहुँचाई । इधर ब्रिटेन में भाप तथा 
यंत्रों के श्राविष्कार से ओद्यागिक क्रान्ति हुई ओर वहां बड़े-बड़े कारखाने 
स्थापित हुए | अपने कारगानों के माल का भारत में खगने के लिये यह 
आवश्यक था कि भारत के घन्यों को नप्ट कर के भारत को कबल्ञ कच्चा 
मात्र उत्पन्न करने वाला देश बना दिया जावे। इस नोमि का फल यद 
हुआ कि भारत क्रमश: विदेशों का खाद्य पदाथ तथा कच्चा साज्ञ भेजने 
लगा और उसके बदले तेयार माल मंगाने लगा । 

इसका परिणाम यह हुआ कि उद्योग-चन्धों में कास करने वाले भी 
खेती करने पर विवश हो गये ओर भारत की कज्ञा, कारीगरी, उद्योग-घन्धरे 
नप्ट हो गये । श्राथिक पतन के साथ ही हमारा बोद्धिक विकास रूक गया 
भोर हमारा नेतिक पतन भी आरम्भ हो गया । 

१८९० इसवी के उपरान्त गमननागसन के साधनों की उजञ्नति के फल 
स्घरूप नये उद्योग-घन्धों का भारत में प्रादुर्भांव हुग्ना । सब से पहले खेती 
से सम्बन्धित धंधों का यहाँ श्री गणेश हुआ ॥ अंग्रज व्यवसायियों ने 
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सस्ती मजदूरी और श्रनुकूल जलवायु तथा भूमि का ल्ञाभ उठाने के लिये 
यहाँ नील, चाय, कहवा, जूट की खेती करना आरम्भ की | 

इसके उपरान्त कोयले तथां अ्रन्य॒ खनिज पदार्थों को खानों से 
निकालने का धंधा आरम्भ किया गया | खनिज पदार्थों को निकालने में भी 
मुख्यतः अंग्र जी पं जी ही लगाई गई । ध्यान रखने की बात यह है कि 
खानों का धन्धा भी व्रिटेन को कच्चा माल ही दुता था । 

१८९० के उपरान्त ही भारत में सड़कों ओर रेलों का विस्तार आरम्भ 
हुआ । रेलवे स्वयं एक बहुत बढ़। धंधा हे । सच तो यह है कि रेलवे ने 
देश में बहुत से धंधों को जन्म दिया है । इसके उपरान्त बीसवीं शताब्दी 
के आरम्भ में नहरों करा विस्तार किया गया । 

किन्तु इन सब धंघों से अधिक महत्वपूर्ण धंधे सूतो कपड़े के 
कारखाने थे, जो कि १८६० के उपरान्त तेजी से स्थापित होने लगे। 
सूती कपड़ों के अतिरिक्त जूट के कारखाने, लोहे के कारखाने ओर ऊन के 
कारखाने भी स्थापित हुए। 

प्रथम महायुद्ध के उपरान्त सूती कपड़ के कारखानों, लोहे, दिया- 
सलाहे, शीशे, शक्कर, चमड़े, कागज, सीमेंट के कारखानों की भी स्था- 
पना हुई । 

द्वितीय महायुद्ध के समय भारतीय-घंधों की श्र भी वृद्धि हुई; ओर 
अब देश में राष्ट्रीय सरकार स्थापित हो जाने के फल स्वरूप वे आथिक 
योजनायें, जो कि देश के सामने उपस्थित की जा रही हैं, यदि काय रूप 
में परिणत की गईं तो निकट भविष्य में भारतवष में श्राशातीत श्रौद्योगिक 
उन्नति हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं । 

किन्तु इससे हमें यह न मान लेना चाहिए कि भारत में आधुनिक 
ढंग के उद्योग-घन्धों का प्राचान्य है । बात ठीक इसके विपरीत है । आज 
भी देश की अधिकांश जन-संख्या ( ७५ प्रतिशत ) खेती पर निर्भर है। 
श्रोर शेष ग्रामीण जन-संख्या, जो गाँवों में निवास करती हे, वह भी 
परोक्ष रूप से खेती पर निभर है। इस संबन्ध में नीचे लिखे अकड़े 
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महत्वपूण हैं. । 

पिछले पचास वर्षो में खेती पर श्रवत्नम्बित जन-संख्या का अनुपात 
भारत की कुल जन-संख्या की तुलना में इस प्रकार था--- 

९८६१ में ६१-१ प्रतिशत, १६०१ में २४:४ प्रतिशत, १६११ में 
७२-२ प्रतिशत, ६३१ में ७३ प्रतिशत, १६४१ में ७४ प्रतिशत । 

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि खेती पर अधिकाधिक जन संख्था 
निर्भर होती गई; और यही कारण है कि भारत में प्रति क्रिसान जोती 
जाने वाली भूमि का औसत केवल ढाई एकड़ रह गया | भूमि पर जन- 
संख्या के अ्रत्यक्षिक भार का मुख्य कारण यह है कि जद्दों एक ओर देश 
की जन-संख्या बढती गई, दूसरी ओर ग्रह उद्योग धन्धे नष्ट होते गए 
झोर आधुनिक ढंग फे कारखाने श्रोर धन्धे, गृह उद्योग घन्धों से हटाई 
हुई जनसंख्या को तथा स्वाभाविक रूप से बढ़ी हुई जनसंख्या को न 
खपा सके । इसका परिणाम यद हुआ कि उद्योग-धन्वों में लगी हुई जन- 
संख्या का श्रनुपात कम होता गया । जहाँ १६११ में उद्योग-घन्धों 
(जिसमें ग्रृह-उद्योग धन्धे भी सम्मिलित हैं) में लगी हुई जनसंख्या देश 
की कुल जनसंख्या की ९'.€ प्रतिशत थी, वहाँ १६४१ में ४-२ प्रतिशत 
रह गह् । 

यदि हम केवल श्राधुनिक ढंग के यंत्रों से चलने वाली फेक्टरियों, 
खानों, चाय, कहृवा, रबर इत्यादि के बागों, रेलवे वकशॉपों तथा बन्दर- 
गाहों में क्षगे हुए मजदूरों को द्वी लें तो उनकी संख्या भारत की कुल 
जनसंख्या का कैवल एक प्रतिशत ही है । यदि हम उन लोगों को भी इस 
संख्या में सम्मिलित कर लें जो कि कारखानों में काम करने वाल्ले मजदूरों 
पर अवलम्बित हें--जैसे उनकी पत्नी ओर बच्चे इत्यादि, तो भी आधु- 
निक धन्धों में लगे हुए मजदूरों श्रोर उनके श्राश्नितों की संख्या देश की 
कुल जनसंख्या के ४ प्रतिशत से अ्रधिक नहीं होगी । 

भारतवष में जनसंख्या का भूमि पर इतना श्रधिक्र भार है कि श्रन्य 
किसी देश में जनसंख्या इस सीमा तक खेती पर निभर नहीं है । अत- 
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एवं भारत की नि्धनता का एक मुख्य कारण यह भी हे कि प्रति मनुष्य 
इतनी कम भूमि (एक एकड़ से भी कम) का श्रोसद है कि उस पर एक 
व्यक्ति के लिए यशथ्ेष्ट सम्पत्ति उत्पन्न करना सम्भव नहीं है। भूमि के 
अत्यधिक भार को कम करने का एक मात्र उपाय उद्योग-धन्धों की उन्नति 
है। यही कारण है हि देश का प्रत्येक विचारवान्‌ व्यक्ति भारत के 
झ्रोद्योगीकरण का पक्तपाती हे | 

झाज देश के सामने बहुत-सी आ्िक योजनायें उपस्थित हैं । टाटा- 
बिरला योजना, गांधी योजना, जनता की योजना, कांग्र स द्वारा स्थापित 
राष्ट्रीय योजना समिति, सभी ने इस बात को स्वीकार किया हे कि बिना 
आ्रौद्योगिक उन्‍नति के देश का निसस्‍्तार नहीं हैं । केवल मत-मेद इस बात 
पर है कि औद्योगिक संगठन किस प्रकार का हो। अस्तु । अब देश के 
स्वतन्त्र हो जाने के उपरान्त देश की श्रोद्योगिक उन्नति तेजी से होगी; 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । ओर उद्योग धन्धों के साथ मजदूरों का 
प्रश्न जुड़ा हुआ्ना है । उद्योग-चन्वों की उन्‍नति तभी हो सकती है कि जब 
उनमें लगे मजदूरों की स्थिति म॑ सुधार हो, उनकी काय-क्षमता बढ़े, 
मिल्ल मालिकों ओर मजदूरों के सम्बन्ध अच्छे रहें, मजदूगगं की आशिक, 
सामाजिक तथा नतिक उन्नति हो और उनकी सुविधा तथा उनके सुख 
का ध्यान रक्‍्खा जावे । इस दृष्टि से मज़दूरों की समस्पा राष्ट्रीय महत्व 
की समस्‍या हैं। 

आज हमारे कारखानों में काम करने वालों की जो दयनीय दशा है 
उससे प्रत्येक व्यक्ति परिचित है । जब दश में श्रोद्योगिक उन्नति की 
चर्चा बहुत तेजी से हो रही है, तब हमें धन्चों में काम करने वालों की 
समस्याञश्रों को भूल नहीं जाना चाहिये। उद्योग-घन्धों की उन्‍नति का 
एक सात्र उद् श्य दुश की निर्धनता को मिटाना है, न कि कतिपय 
पंजीपतियों ओर मिलमालिकों की तिजोरियों को भरना । यदि भारत की 
ग्रौद्योगिक उन्नति का अथथ यह हो कि कतिपय पू'जीपति करोड़पति से 
अरब और खरबपति बन जावे और उन धथंघों में क्गे हुए मजबूर 


गांवों श्रोर उद्योग-धंधों का संबंध ९ 


विवश, निधेन ओर गंदा जीवन व्यतीत करें तो यह श्रौद्योगिक 
उन्नति देश के लिए अदितकर होगी। श्रोद्योगिक उन्नति भारत के लिए 
श्रावश्यक है किन्तु राष्ट के असंख्य नागरिकों के शोषण को कदापि 
सहन नहीं किया जा सकता । इसी दृष्टि से हमें मजदूरों की समस्याओं 
को देखना होगा और देरा के भावी औद्योगिक संगठन में मजदूरों का 
क्या स्थान होगा, यह निधारित करना होगा | 

सच तो यह हे कि मजदूरों के शोषण का श्रंत तभी हो सकेगा, जब 
कि हम देश में समाजवादी व्यवस्था स्थापित कर सके ओर उद्योग-धंधों 
का राप्टीयकरण हो जावे । किन्तु जब तक कि देश में समाजवादी 
व्यवस्था कायम नहीं होती, तब तक हमें पू जीवादी व्यवस्था में ही मजदूरों 
के हितां की श्रधिक से अधिक रक्षा करने का प्रयत्न करना चाहिए । 





द्वितीय परिच्छेद 


गांवा आर उद्योग धंधा का संबंध 
भारत के मुख्य आद्योगिक कनद्र 


भारत में जूट का धंधा कलकृत्त के समीप हुगली नदी के दोनों शोर 
केन्द्रित है ओर भारतवप में सब से ग्रधिक साढ़े चार लाख मजदूर इस 
ओद्योगिक केन्द्र में काम करते हैं। इस का प्र्थ यह नहीं हे कि कल्नकत्त 
में जूट के अतिरिक्त श्रौर दूसरे कारखाने नहीं हैं; वहां कपड़ा, कागज, 
इंजिनियरिंग वक्‍से, दियासलाई तथा श्रन्य कारखाने भी हैं । कलकत्त 
के उपरान्त बम्बह भारत का प्रमुख श्रौद्योगिक केन्द्र है । बम्बई में 
चार ज्ञाख मजदूर भिन्न-भिन्न कारखानों में काम करते हैं । यहां 
मुख्यतः कपड़े के कारखाने हैं। इन दो झोद्योगिक केन्द्रों में भारत के 
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कारखानों में काम करने वाले मजदूरों का बहुत बड़ा भाग काम करता है। 
इन दो केन्द्रों के श्रतिरिक्त अहमदाबाद, कानपुर, मदरास, नागपुर, 
जमशेदपुर, प्रमुख श्रोौद्योगिक केन्द्र हैं । अहमदाबाद में सूती कपड़े 
की मिलें हैं, मदरास में कपड़ा; चमड़ा तथा अन्य कारखाने हैं, कानपुर 
में कपड़े ओर चमड़े के कारखाने हैं ओर नागपुर में मुख्यतः कपड के 
कारखाने हैं। जमशेदपुर में प्रसिद्ध टाटा कंपनी का लोहे का कारखाना 
है। इन प्रमुख केन्द्रों के श्रतिरिक्त फुटकर आद्यागिक केन्द्र हैं, जहां कति- 
यय मिले ओर कारगखाने हैं; जेसे शोलापुर, इंदौर, देहली, लम्बनऊ, 
लाहोर इत्यादि । 

इनके अतिरिक्त रानीगंज ररिया की कोयले की खानें, आासाम, 
बंगाल तथा दक्षिण के चाय श्रोर कहवा के बाग तथा रेलवे वर्क शापों में 
भी मजदूरों की आवश्यकता होती है । 

इनमें कलकत्ता, बम्बई, जमशेदपुर कॉयले की खानों श्रोर चाय के 
बागों को छोड़ ओर सभी केन्द्रों मं मजदूर समीपतचर्ती जिलों से द्वी 
आते हैं । 
भारतीय घंधों में स्थायी मजदूरों का अभाव 


भारतीय धंधों की एक विशेषता है। धंधों में काम करने वाले मज़दूर 
ओद्योगिक केन्द्रों में उत्पन्न नहीं होते, वरन्‌ वे गांवों से आते हैं और 
कुछ समय कारखानों में काम करने के उपरान्त अपने गांवों को वापस 
ल्ोट जाते हैं । दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भारतीय धंधों में 
काम करने दाले मजदूर उन आंद्योगिक केन्द्रों के स्थायी रहने वाले नहीं 
होते, वरन्‌ वे कुछ समय के लिए गांवों से प्रवास करके केन्द्रों में आते 
हैं और अन्त में फिर गांवों में वापस लॉट जाते हैं। जो भी ग्रामीण 
गांवों से ओद्योगिक केन्द्र की ओर श्राता हे, वह इस बात की कढपना भी 
नहीं करता कि वह स्थायी रूप से गांव को छोड़ कर श्रोद्यागिक केन्द्र में 
रहेगा | वह तो श्रपने गांव को ही श्रपना देश मानता हे श्रोर जहां काम 
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करता है, उसे परदश मानता हे । 

भारतीय मज़दूर की इस मनोवृत्ति के आधार पर कुछ मिल मालिक 
झौर विद्वान यह कद्दते हैं कि भारतीय कारखानों में मुख्यतः किसान काम 
करते हैं | जब वे खेती से अवकाश पाते हैं तो कारखानों में काम करने 
चले आते हैं; ओर जब खेती के लिए उनकी जरूरत होती हे तो वे गांवों 
को लोट जाते हैं। जहां तक मौसमी कारखानों, जेसे शक्कर, चावल, 
कपास के पंच का प्रश्न हे; यह बात ठीक हे; किन्तु स्थायी कारखानों में 
काम करने वाले मजदूर किसान नहीं होते । उन मजदूरों का, जो सूती 
कपड़े , चमड़े, लोहे तथा श्रन्य कारखानों में काम करते हैं, खेती से कोई 
सीधा संबंध नहीं होता; परन्तु प्रति वर्ष वे कुछ समय के लिए नियमित 
रूप से गांवों को जाते हैं, जिससे कुछ मिल मालिक यह अनुमान लगाते 
हैं कि वे मुख्यतः खेती करने वाले किसान हैं, जो अग्रवकाश के समय 
कारखानों में काम कर लेते हैं| वास्तव में यह धारणा गलत है; सच तो 
यह हैं कि जो मजदूर कारखानों में काम करते हैं, वे गांवों में उत्पन्न, गांव 
में पले ओर श्रपने जीवन के संध्या काल में फिर श्रपने गांव को द्वोट 
जाने के स्वप्न देखते हैं। इस कारण वे अपने गांव को छोड़ते नहीं. वरन्‌ 
उससे सम्बन्ध बनाये रखते हैं । किन्तु उनका खेती से सीधा कोई सम्बन्ध 
नहीं होता । हां, यह श्रवश्य है कि किसी की दो-चार बीघा मोरुसी भूमि 
होती है तो किसी के भाई, बाप, चाचा, गांव में रहते हैं श्रोर उसका भी 
श्रपने कुटुम्ब की पेत॒क जायदाद में थोड़ा हिस्सा है। क्रिसी-किसी कुटुम्ब 
में ऐसा होता है कि यदि घर में चार भाई हैं तो दो बम्बई चले जातें हैं, 
ओर दो गांव में खेती करते हैं । 

यद्यपि मजदूरों का खेती से सीधा सम्बन्ध नहीं रहता, परन्तु यह 
सत्य है कि प्रत्येक मजदूर अपने पेतृक गांव से सम्बन्ध बनाये रखता है 
ओर श्रन्त में गांव को ही लौट जाता हे । मजदूर अपने गांव से सम्बंध 
क्यों बनाये रखता हे, इसके कुछ कारण हैं। वह हृदय से ग्रामीण ह, गांवों 
में ही उत्पन्न हुआ, गांवों में ही वह पल्ा और अधिकांश मजदूर श्रपनी 
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पत्नियों को गांव में ही छोड़ देते हैं । यदि शौद्योगिक केन्द्र में वे शपनी 
पत्नियो को लाते भी हैं तो बच्चा उत्पन्न होने के समय वे गांवों को 
चल्ली जाती हैं । यही नहीं, श्रधिकृतर बच्चों का बचपन भी गांवों में ही 
व्यतीत होता है । इसी प्रकार से जब कोई बीमार द्वोता है या वृद्ध द्वो 
जाने के कारण कारय नहीं कर सकता तो वह अपने पेतक गांव को चला 
जाता हे । इन्हीं कारणों से वह अपने गाँव को छोड़ना नहीं चाहता श्रौर 
विवाह के मौसम में, कुटुम्ब्र के किसी महत्वपूर्ण कार्य में बराबर सम्समि- 
लित होता रहता है। यही नहीं, यदि उसकी आआथिक स्थिति श्रच्छी होती 
है तो वह अ्रतिवर्ष एक या दो महीने के लिए गाँव श्राता है, नहीं तो 
दूसरे या तीसरे वष तो अवश्य ही आता है । 


गांवों से ओद्योगिक केन्द्रों की ओर प्रवास के कारण 


गाँवों से मजदूर क्‍यों कारखानों में काम करने जाता है, इसका 
मुख्य कारण उसकी निधेनता ओर गाँव में आय के साधनों का न होना 
है। यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि भारत में भूमि पर जनसंख्या 
का श्रत्यधिक भार है। खेती को छोड़ कर गाँव में और धंधे नहीं हैं, साथ 
ही क्रमशः घरेलू धंधे नप्ट हो रहे हैं श्रोर जनसंख्या तेजी से बढ़ रही 
है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि गाँव में बहुत बड़ी संख्या में 
भूमि रहित मजदूर वर्गों उत्पन्न हो गया है । साथ ही, श्रधिकांश किसानों 
के पास इतनी कम भूमि है कि उसका भूमि से गुज़ारा नहीं होता | अ्रत- 
एव झपनी रोजी कमाने के लिए उसे अपना गाँव छोड़ कर श्रौद्योगिक 
केन्द्रों की ओर जाना पड़ता हैं। कज का भयंकर बोझ भी किसान को 
झ्रोद्योगिक केन्द्रों में जा कर धन कमाने के लिए विवश करता है। गांवों 
में चलने वाले घरेलू उद्योग धन्धों के मिलों तथा विदेशी माल के मुका- 
बिले में नष्ट हो जाने के कारण और भूमि की कमी के कारण उन धन्धों 
से हटने वाले कारीगर मिलों में जाकर काम करते हैं। अहमदाबाद तथा 
बम्बह में अधिकांश बुनने वाले जुलाहे या कोरी हैं, जिनका घरेलू धंधा 
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नष्ट हो गया तो उनके पास जीविका का कोई साधन न रहने के कारण 
उन्हें केन्द्रों म॑ं जाने के सिवाय भ्रोर कोई चारा नहीं रहा । 

अ्रतएव यह साफ है कि किसान अपनी निधनता के कारण शहरों 
की ओर जाता है। द्वां, पिछक्ने दिनों में जो नीची जाति के लोगों में 
चैतन्य उदय हुआ है, वह भी दस प्रवास का एक कारण है । क्योंकि गाँवों में 
छुआछुत, जातपांत के बन्धन इतने कड़े हैं कि अ्रछ्ृत कहे जाने वाले लोगों 
को वह असझ्य होते हैं। इसके विपरीत शहरों में स्थिति इतनी कठोर नहीं 
है । हरिजनों के श्रतिरिक्त श्रोर भी जो लोग गाँवों में जातिच्युत हो जाते हैं, 
उनका जीवन भी वहाँ दूभर द्वो जाता है. क्योंकि वहाँ उनका सामाजिक 
बहिष्कार होता है। इस कारण ऐसे लोग गाँव से भाग कर नगरों में चले 
आते हैं । यद्यपि ग्रामीणों के शहर की ओर जाने के यह सामाजिक 
कारण भी हैं; किन्तु मुख्य कारण तो उनकी निर्धनता ही हे । 


मजदूरों का अपने गांव से संबंध बनाय रखना 





ऊपर के विवरण से यह तो स्पष्ट हो गया कि आधिक तथा सामा- 
ज़िक कारणों से ग्रामीण, केन्द्र को प्रवास करता है; किन्तु गाँव से वह 
सम्बन्ध क्‍यों बनाये रखता है, यह स्पष्ट नहीं होता । गांव से सम्बन्ध 
बनाये रखने का एक मात्र कारण यह है कि ग्रामीण के लिये शहरों में 
कोई भी आकर्षण नहीं है; वह तो अपनी निधनता के कारण वहाँ पैसा 
कमाने के लिये जाता हे। किन्तु वहाँ उसका सन नहीं लगता, वह अपने 
गाँव है खेत बाग और झोपड़ी की याद करता है श्रीोर डस दिन की 
बाट जोहता है, जब वह सवंदा के लिये शहर को छोड़ कर अपने गांव में 
जाकर शानित पूर्वक जीवन व्यतीत करेगा। दूसरे शब्दों सें हम कद्द सकते 
हैं कि आामीरझ को नगर अपनी श्रोर आकर्षित नहीं करते, वरन्‌ परिस्थितियां 
उसे शहरों की ओर ढकेल देती हैं । यही कारण है कि जब परिस्थिति 
अनुकूल द्वोती है तभी वह गाव को लो2 ञ्राता है । ओर जिन दिनों वह 
शहरों में रहता है उन दिनों भी वद्द अ्रपने गाँव से सम्बन्ध बनाये रखता 
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है और समय श्रोर सुविधा होने पर गांव आता है । 

हिन्दुश्रों में प्रचलित संयुक्त कुटुम्ब्-प्रणली भी इसका एक मुख्य 
कारण है । मजदूर के अधिकांश परिवार के लोग गाँव में रहते हैं और 
उसके हिस्से की थोड़ी भमि भी होतो है । वह इस बंधन से बंधा रहता हे । 
फिर शहरों में बच्चों ओर औरतों के लिएु काम की कमी रहती है । इस 
कारण मजदूर अपने खत्री ओर बच्चों को गाँव में ही छोड़ देता है; क्योंकि 
गाँव में रहने का खर्च बहुत कम है ओर वहाँ मकान इत्यादि की 
असुविधायें नहीं हैं। गाँव में थोडाबहुत काम ख्रीबच्चे सभी कर लेते हैं, 
इस कारण गाँव में परिवार का पालन पोषण सरलता से हो सदहृता हे । 
फिर ग्रामीण का पीढ़ी दर पीढ़ी का गाँव से सम्बन्ध होता है । उसे 
शहरी जीवन, जो व्यक्तिवाद के आधार पर निर्भर है, नहीं भात।। उसे तो 
गाँव का सामूहिक जीवन ही अच्छा लगता है । 

फिर शहरों और आ्रीद्योगिक केन्द्रों के जीवन में आकाश पाताल का 
अन्तर होता है | जब ग्रामीण बम्बरई या'कल्कत्ता जैसे विशाल केन्द्र में 
पहुँचत। है तो वह भोचक्का-सा रह जाता है | कड्ठां गांव का शान्त वाता- 
वरण ओर कहां इन केन्द्रों का मनुष्य को थका देने वाला निरन्तर शोर ! 
कहीं वृक्षों का नाम नहीं । रहने का स्थान गंदा और पशुओं के निवास 
स्थान से भी निकृष्ट । थका हुआ मजदूर जब अपनी चाल में थ्राता है तो 
मानो जेज्ञ की एकांत कोठरी में आरा गया हो | 

केवल यही अ्रंतर नहीं होता, बहुत से ओ्रौद्योगिक केन्द्र दूसरे प्रान्तों के 
मजदूरों को आकर्षित करते हैं । वहां को भाषा, वेश, भोजन, रहन-सहन, 
ओर जलवायु, सभी ग्रामीण के लिए अपरिचित द्वोते हैं श्रोर वह वहां 
खोया-खोया-सा रहता है । शहरों को सभ्यता, वहाँ का जीवन ओर वहां 
के आदर्श, गांवों से इतने भिन्न हैं कि प्रमीण उन्हें कभी भी नहीं अ्रपना 
पाता । 

जब ग्रामीण पहली बार अपने गांव :को छोड़ कर श्रोद्योगिक केन्द्र में 
आता है तो वहां की जलवायु की भिन्नता ओर रहन-सहन की भिन्नता 
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के कारण वढ़ बीमार पड़ जाता है। उस समय वह गांव श्रौर श्रौद्योगिक 
न्द्र के अन्तर को समझता है। जहां गांव में बीमार पड़ने पर उसकी 

चारपाई के पास चार गांव के लोग बैठे रहते थे, वहां वह शहर में अपनों 
गंदी कोठरी में अकेला पड़ा रहता है। उस समय उसे अपनी गांव की 
चौपाल, खेत, भा३-बिरादरी की याद आतो हे श्रीर वढ़ भाग खड़ा होता 
है । यदि ग्रामीण पहली बार को बीमारी मेल गया तो फिर वह वहाँ 
रह कर काम करता है । फिर भी जब कभी ग्रामीण लम्बा बीमार 
हो जाता ह अथवा वृद्ध हो जाता है, या बेकार हो जाता है तो वह अपने 
गांव को याद करता हैं। बीमारी, थ्रेकारी, और बुढ़ापे को काटने के लिए 
गांव श्रोद्योगिक केन्द्रों की अपेक्षा बहुत ही सुविधा जनक स्थान हैं । 

यही नहीं, कारखानों का कास भी ग्रामीण के अनुकृल नहीं पढ़ता । 
ग्रामीण बहुत मेहनती होता है, किन्तु खेती का काम ऐसा नहीं होता कि 
जिसमें किसान को मशीन बन जाना पड़े। फेक्टरियों का काम मनुष्य 
को यंत्रवत बना देता है, वहों का अनुशासन भो ग्रामीण मजदूर को 
बहुत स्बलता हैं। इसका सुख्य कारण यह है कि भारतीय मजदूर श्रपने 
युवाकाल में श्रोद्योगिक केन्द्र में श्राता हें, तब तक वह खेती करता है। 
खेती श्रोर कारगानों के काम में बहुत बड़ा श्रन्तर है | 

यही कारण हैं कि ग्रामीण सबदा के लिये गांव को नहीं छोड़ता, 
वह अस्थायी रूप से ही कन्द्रों में रहता है । 

अब प्रश्न यह हे कि हिन्दुस्तानी मजदूर की इस विशेषता से घंधों 
को लाभ है या हानि ? सच तो यह है कि इससे ज्ञाभ और हानि दानों ही 
हैं। जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका या ब्रिटेन का मजदूर जो ओ्रोद्यो गिक 
केन्द्रों में ही जन्म लेता है और शझपने पिता को कारखानों में जाते दखता 
है, उन्हीं कारखानों में स्वयं भी बड़ा होने पर क्राम करने को बात साचता 
है तो वह यह मानने पर विवश होता है कि कारखानों ओर उसका चिर- 
सम्बन्ध है । वढ़ जानता हे कि उसको सर्देव इन्हों कारखानों में काम 
करना है ओर सदा श्रोद्योगिक केन्द्रों में ही रहना हे। ऐसी दशा में ब्रिटेन 
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का मजदूर अपने अ्रघिकारों, वेतन, काम के घंटों के प्रश्नों में तथा 
मजदूर सभाश्रों में श्रधिक दिलचप्पी लेता है । वह यंत्रों से काम करने 
में अधिक कुशल होता है; क्योंकि, वह बचपन से ही यंत्रों से परिचित 
होता है । किन्तु भारतीय मजदूर जब तक कि वह श्रोद्योगिक केन्द्रों में 
नहीं पहुँचता, यंत्र के सम्बन्ध में कुछ नहीं ज्ञानता । बहुत दिनों में 
यन्त्रों पर काम करने की कुशलता वह प्राप्त कर पाता है; फिर भारतीय 
मजदूर जानता है कि उसे सदेव तो ओद्योगिक केन्द्रों में रहना नहीं' 
है; इसलिए वह धन्धे से सम्ब्रन्थ रखने वाली बातों में उतनी दिल्वचस्पी 
नहीं लेता । स्थायी रूप से श्रोद्योगिक केन्द्रों मं ही बसने वाले मजदूर 
कारखाने के अनुशासन के श्रभ्यस्त हो जाते हैं श्रोर उनकी मनोवृत्ति 
यांत्रिक हो जातो है । किन्तु भारतीय मजदूर में वह उत्पन्न नहीं होती । 

इसका एक परिणाम यह होता है कि फेक्टरी में मजदूर जल्दी-जल्दी 
बदलते रहते हैं | कहीं-कहीं तो यह देखने में श्राता हे कि चार-पांच 
वर्षों में सब नये मजदूर हो जाते हैं| पुराना एक नहीं रहता । क्योंकि जब 
मजदूर गांव जाता है, तब उसे छुट्टी तो मिलती नहीं, वद् नोकरी छोड़ कर 
जाता हैं । जब बढ़ महीने दो महीने क॑ बाद ल्ोट कर आता है तो उसे 
पुराना मजदूर होने के कारण भती होने में कोई सुविधा नहीं दी जाती; 
इस लिए अगर उसी कारखाने में जगह मिल गई तो वह उस कार- 
खाने में नहीं तो ओर किसी कारखाने में जगह ह ढता है । हर एुक कार- 
खाने के यंत्र, काम करने का ढंग और संगठन भिन्न होता हे । इसलिए 
मजदूर जब दूसरे कारखाने में जाता हे तो वइ नोसिखिया होता है ओर 
उसकी कायक्षमता कम होती है। यही नहीं, इस अदल-बदल का फल 
यह होता है कि मिल सालिक श्रोर मजदूरों में घनिष्ट ओर स्नेहपूण 
सम्बन्ध ही स्थापित नहीं हो सकता । यही नहीं, जेसा कि हम आगे चल 
कर बतलावंगे, मजदूर जब गाँव से वापस लोटता है तो उसे कुछ दिनों 
भटकना पड़ता हे, तब कहीं जाकर उसे घूस देने पर जगह मिलती है । 
इससे मजदूरों की आथिक हानि भी बहुत होती हे । 
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जहां गांव से सम्बन्ध रहने से यह हानियां हैँ, वहाँ लाभ भी हैं । 
हानि की अपेक्षा लाभ अधिक महत्वपूर्ण हैं । पहला लाभ तो ग्रह है कि 
कारखानों में काम करने वाला मजदूर गांव में पलता और बड़ा होता हैं । 
इस कारण उसका स्वास्थ्य ओर शरीर अच्छा होता है + णक गांच के 
लड़के को देखिये, जो किसान का लड़का हैं; और एक कानपुर के मिल 
मजदूर के बच्चे को देखिये; जो कानपुर में ही उत्पन्न हुआ हो श्रोर पतला 
हो तो अन्तर स्पप्ट हो जावेगा । यदि यह मजदूर गांवों से न थग्रा कर 
शहरों में ही उत्पन्न होते और बड़े होते तो उनका स्वास्थ्य शोर भी 
खराब होता ओर शरीर निवल होता । 

जो मजदूर प्रति वप एक-दो महीने के लिए. आद्योगिक केन्द्र से 
छुट्टी लेकर गांव चला जाता है, वह भो उसके मस्तिष्क और शरीर को 
सबल बनाता है। यही नहीं, ग्रामीण ओर शहरी जीबन के सम्मिलन से 
जो दृष्टिकोण विस्तृत होता है; वह केवल शहरी जीवन से नहीं हो 
सकता । इसके सिवाय जहां गाँव से सम्बन्ध रहता है; वहां मजबूर को 
विपत्ति और आरवश्यक्रता के समय एक अ्रवत्लग्बन रहता है. जहां कि वह 
जा सकता है। एक प्रकार से गांव मजदूरों की बीमारी, बुढ़ापे और 
वेकारी का बीमा है । अन्य श्रोद्योगिक देशों में इन समस्याओं को हल 
करने के लिए सामाजिक बीमे का प्रबन्ध किया गया है । जब तक केन्द्रों 
में इनका उचित प्रबन्ध नहीं होता, तब तक तो गांवों से सम्बन्ध रखना 
एक अनिवाय आवश्यकता है । गांव बृद्ध, गर्भवती स्त्री, छोटे बच्चों. बेकारों, 
अपाहिजों ओर शक्तिददीनों के लिए शहरों की अपेक्षा अच्छा निवासस्थान है। 

गांव ओर श्रौद्योगिक केन्द्रों के केवल यही लाभ नहीं हैं । शहरों 
में जाकर ग्रामीण नई बातों को सीखता है, नये त्रिचारों को महण करता 
है श्रोर जब गांवों में समय-समय पर थआाता है तथा श्रन्त में गांवों में 
बसता है, तब वह उन नवीन विचारों का गाँवों में भी समावेश करता 
है ॥ जो व्यक्तिगत स्व॒तन्त्रता की भावना मजदूर में जाशुत होती हे, 
वह उसका प्रचार गांव में भी करता है ! श्रस्तु, श्रोद्योगिक केम्द्रों में 
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जाने से उसे आधिक लाभ ही नहीं होता; वरन उसे नवीन विचार॥- 
विस्तृत संसार का ज्ञान होता है और वह उन विचारों को गांडों में 
लाता है। यदि गांव और शहरों का यह सम्बन्ध समाप्त द्वो जावेगा तो 
गाँव इस लाभ से वचित हो जावेंगे 

अ्रत्र प्रश्न यह उठता है कि भविष्य में हमें अपने श्रोद्योगिक केन्द्रों 
में ऐसा मजदूर वग उत्पन्न करना चादिये क्ति जो गांवों को सदा के लिए 
छोड़ चुका हो ओर जो स्थायी रूप से श्रीद्योगिक केन्द्र में बस गया हो, 
यथा वतंमान संबंध सुरक्षित रखना चाहिए और उसे प्रोत्साहन देना चाहिए ॥ 

यह एक ऐसा प्रश्न है कि जिस पर ध्यान देना नितान्त श्रावश्यक 
है; क्योंकि मजदूरों की बहुत-सी समस्याओं का इससे गहरा सम्बन्ध 
हे | अतएव हमें इस प्रश्न पर एक निणुय कर लेना चाहिए | 

शाही मजदूर कमीशन ने इस सम्बन्ध में श्रपना मत देते हुए कहा 
था कि यह सम्बन्ध बहुत गहरा है, श्रतएव यदि हम इसको नप्ट करना 
भी चाहें तो वह बहुत समय लेगा । साथ ही, कमीशन का यह स्पष्ट 
मत था कि यह सम्बन्ध अत्यन्त लाभदायक है; इस कारण नप्ट करने 
के स्थान पर उसे सुरक्षित रखना चाहिए. और प्रोत्साहन देना चाहिए । 
लेखक का भी यही मत है । आवश्यकता इस बात की है कि हस संबंध 
को नियमित और स्थायी कर दिया जावे, जिससे कि इसके कारण होने 
वाली द्वानियां न रहें ओर उससे होने वाले लाभ को बढ़ाया जा सके ॥ 


तृतीय परिच्छेद 
मजदूरों की भर्ती 
जब भारतवर्ष में ग्राधुनिक ढंग के कारखानों की स्थापना हुई थी; 
तब से मालिकों को मजदूरों की कमी की बराबर शिकायत रही । किन्तु 


१६२० के उपरान्त क्रमशः इस स्थिति में सुधार होता गया और आज 
कोयले की खानों श्रोर चाय के बागों को छोड़ कर किसी भी धन्धे में 


मजदूरों की भती १९ 


मजदूरों की कमी क। श्रनुभव नद्वी' होता है । इस परिवतन का परिणाम 
यह हुआ है कि जहां पहले मिल मालिक मजदूरों को सुख-सुविधा 
पहचाने का प्रयत्न करते थे; उनके ल्िएु सकान, झओपचालय तथा अन्य 
सुविधाय दी जाती थीं श्र मजदूरों के साथ उनका अच्छा व्यवद्दार रहता 
था, वहां श्राज मिज्ञ मालिकों की शोपण करने की शक्ति अधिक बढ़ गई 
है; क्योंकि उसे मजदूरों की कमी नहीं हे। मजदूरों की कमी ही मजदूरों 
की पहले सब्र से बड़ी शक्ति थी। किन्तु क्रमशाः सजदूरों की वह शक्ति 
नप्ट होतो जा रही है, श्रौर उनकी तुलना में मिल मालिक अधिक बल- 
शाली होते जा रहे हैं । ग्राज तो स्थिति यद्द हें कि जब तक सजदर अपना 
सत्रल सगठन नहों करते, तब तक उनका निस्तार नहीं हो सकता । 
आरम्भ में जब मजदूरों को बहुत कमी थी तो हर एक मिल मालिक 
को मजदूरों की भती के लिए श्रपने आदमियों को दूर-दूर भेजना पड़ता 
था। मजदूरों के ठेकेदार तथा अन्य कमंचारो गांवों में जा कर मजदूरों 
को भती करते थे आ्रार उन्हें मिज्ञों में काम करने के लिये राजी करते 
थे । इस काय के लिए उन्हें कमोशन या वेतन दिया जाता था। आज 
भी यह तरीका चाय के बागों, छोयले की खानों इत्यादि में प्रचलित है । 
किन्तु अधिकांश धन्‍्यों में स्थिति यह हो गई है कि भती के दिन मिल्न 
के फाटक पर ही आवश्यकता से अधिक मजदूर मिल जाते हैं और मा- 
लिक उनमें से छूट कर भतो कर सकते हैं । यद्यपि श्राज मजदूरों को 
भती करने के लिए माक्तिकों को गांवों में आदमी भेजने की जरूरत नहीं 
हे; किन्तु फिर भी मिल मालिकों ने सीधे मजदूरों की भतो स्वयं करने के 
बजाय, यह काम पहले की तरद्द दलालों के हाथ दोड़ रक्खा है । यह जो 
मजदूरों भ्रौर मालिकों के बीच में एक मजदूरों का दल्लाल-वर्ग भारतवष 
में पेदा हो गया है, यह भारत की एक विशेषता है। इसको भिन्न-भिन्न 
ओोद्योगिक केन्द्रों में भिन्न-भिन्न नामों से पुकारा जाता है। जाबर, मुरूदम, 
सरदार, मिस्त्री, नायक नामों से इनका सम्बोधन होता है; लेकिन वढ सब 
हैं एक ही पद के नाम | हां, तो मजदूरों ओर मालिकों के बीच में जो यद्द 


१६ भारतीय मजदूर 


जाबर” जमा हुआ हें, यह हमारे श्रोद्योगिक केन्द्रों का एक भयें कर रोग है । 
जाबर 


जाबर”ः हर एक फेक्टरी में होता है शोर उसकी शक्तिति असीम 
होती है । वह एक प्रकार से मजदूर के लिए सर्वोसर्वा होता हे। वह 
वस्तुत: चाजमैन होता है, जिसे मजदूरों की शेणी से पुराना और चनुर 
होने के कारण “जाबर' बना दिया जाता है । मजदूरों को अपने विभाग 
में भती करना, उन्हें आवश्यक शिक्षा देना, उनके काम की देग्वभाल 
करना तथा मशीनों को ठीक रखना, उश्षके मुख्य काम होते हैं । मजदूर 
केवल फैक्टरी में जगह पाने के लिए उस पर निर्भर नहीं रहता, वरन्‌ 
अपनी जगह को सुरक्षित रखने भ्रोर आगे उन्नति के लिए भी उस पर 
दी ग्रवलम्बित रहता है। किसी-किसी स्थान पर तो जाबर मजदूर का 
महाजन भी होता है । मजदूर उसके ऋण से दबा रहता है | यदी नहीं, 
कहीं-कहीं जाबर के ही मकानों में मजदर रहते हैं । वम्बहे, कलकत्ता 
में इन लोगों ने बहुत से रहने के स्थान पट्टों पर ले लिए हैं आर इनमें 
उनके आधीन मजदूर किराये पर रहते हैं । 

इससे भी श्रधिक महत्वपूण काय, जो जाबर करता है, वद टै, उसका 
मालिक और मजदूरों के बीच में दुभाषिये का काम | जब मालिक कोई 
सूचना मजदूरों को देना चाहते हैं तो वह जाबर को दी जाती है श्रोर 
वह मजदूरों को समझा देता हैं । यही नहीं, यदि मजदूरों की कोई माँग 
होती हैं, उन्हें कोई कष्ट होता है या वे को३ सुविधा प्राप्त करना चाहते 
हैं तो वे जाबर के द्वारा ही अपनी बात मालिकों तक पहुँचाते हैं । दूसरे 
शब्दों में जाबर कुछ काय मजदूर सभाओं के भी करता है । इसका स्वा- 
भाविक परिणाम यह होता है कि जावर ऐसा महत्वपूण व्यक्ति बन गया 
है कि मैनेजर इत्यादि भी उसको जल्दी हटाने का साहस नहीं करते; 
इसका कारण यह हैं कि अधिकांश मिल-मैनेजर मजदूरों से सीधा सबंध 
स्थापित करने में ग्रसमथ हैं । 

अब सुनिये “(जाबर” कैसा व्यक्ति होता हैे। अ्रधिकतर उसे कोई 


गांवों ओर उद्योग धंधों का संबंध ९ ३ 


शिक्षा नहीं होती । थोड़ी बहत शिक्षा इस काय के लिए यथ्रष्ट होती है । 

४ उसी मिल का कोई पुराना सजदर होता है, जो अपने अफसरों को 
खुश रखने के कारण 'जाबर' बना दिया जाता ह। ऐसी दशा में उससे 

हु आशा करना कि यढ़ अपनी स्थिति से लाभ नहीं उठावेगा, भुत्त 
होगी । जाबर मजदूरों से खूब धूस लेता ह | जब वह किसी मजदूर को 
लाकर रखता है तो एक या दो मास का वेतन घस के रूप में लेता £ ' 
कहीं-कहीां सझदूर प्रति मास एक झूपया था कुछ कम बस उसे द 
हैं| तब किसी की तरक्की का प्रश्न आता ह तो फिर सजदूर को में 


१ 


; ५ 


चठानी होती हैं। जाबर को शराब पिलाना, उसकी दावत करना नी 
आवश्यक उाोता है । इसके अतिरिक्त ज्ञाबर के घर पर बारी-बारी से 
काम करना तो अनिवाय है । ज्ञाबर शपने दा चार सम्बन्धियों को भती 
कर लेता हैं; वे अधिकांश में काम नहां करते । वह काय अन्य सनत्रदूरां से 
लिया जाता हैं और तनख्याह के दिन यढ लोग तनख्याह से जेते हं । 
यह रुपया भी जाबर का जय में जाता है । सच तो यह हं !क्त जाबर 
मजदूरों का खूब ही लुटता है | साथ ही मजदूर पर उसका प्रभाव 
भी इतना अधिक होता है कि मिल मालिक था उसको लिकालन से 
हिचकले हं । 

कह ऐस उदाहरण दिये झा सकते हैं 5 भावर को निक्रालने पर उसने 
हडताल करदा दी। यही सब कारण हैं, जिन से '#ल सालक यह जानते 
हुए भी कि बंद घस लेता है झोर सजदूरों का शोपण करता है, जाबर को 
हटाना नहीं चाहते । 

जाबर ही केवल घर लेता हो, ऐसी थात नहीं है । जादर देगा हैंड 
जाबर का घूस दनी पड़ता है और दद्दीं-कहों ते उचे अधिकाप भी बस में 
६स्सा पाते हैं। शाही मजदर कर्सीएन ने इस सम्बंध में यट राय दी 
थी कि जाब।! की शक्ति को कम करना आर रिश्रवखोरी का समाप्त कश्ना 
अत्यन्त आवश्यक है, नहीं ता मजदरों का शोपण नहीं रुक सकता 

कमीशन ही सम्मति में रिश्वतखोरी तभी रोकी जा सकती हैं, यदि 

र्‌ 
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मजदूरों को भती करने श्रोर उन्हें निकालने का काम जाबर के हाथ में से 
ले लिया जावे । प्रत्येक कारखाने में 'लेबर आफिसर! नियुक्त किया जाना 
चाहिए | वह सीधा जनरब्न मैनेजर के श्रधीन हो ओर उसके हाथ में यह 
काय दिया जाचे । लेबर आफिसर को ऊंचा वेतन दिया जाना चाहिए। वह 
ऊंची शिक्षा प्राप्त, ईमानदार, मजदूरों से सहानुभूति रखने वाला ओर 
ऊचे चरित्र का व्यक्ति हो । मिल के जितने भी विभाग हों, उनके श्रध्यक्षों 
की सल्लाह ली जावे किन्तु मजदूरों को नोकर रग्बने तथा निकालने का काम 
लेबर आफिसर के हाथ में ही होना चाहिये । यदि योग्य व्यक्ति इस 
पद पर रक्खे गये तो शीघ्र ही वे मजदूरों का विश्वास प्राप्त कर लेंगे और 
यदि मजदूरों की सुख-सुविधा का काय भी उनके हाथों में सॉप दिया 
जाय तो वह मजदूरों के विशेष रूप से विश्वास-भाजन बन सकते हैं । 

जिन कारखानों में श्रधिक स्त्रियां काम करती हैं, वहाँ वे एक स्त्री 
जाबर के आ्रधीन रहती हैं, जहाँ कम होतो हैं, ये पुरुष जाबर के द्वी 
ग्राधीन रहती हैं । कहों-कहीं तो यह पुरुष ओर स्त्री जाबर, जिसे नाय- 
किन, सरदारिन, तथा मुकादमिन भी कहते हैं, खत्री-मजदूरनियों को 
अत्यन्त घृणित जीवन व्यतीत करने पर विवश करती हैं और उनका खूब 
दी शोषण करती हैं । 

यह सब बुराइयों तभी दूर हो सकती हैं कि जब सुशिक्षित, चरित्रवान 
तथा योग्य लेबर आफिसर प्रत्येक कारखाने में नियुक्त किये जावे ओर 
यदि कारखाने में यथेप्ट संख्या में मजदूर स्त्रियां काम करती ६ तो एक 
चरित्रवात ओर शिक्षित महिला उनकी सुख-सुविधा और श्रावश्यकताश्रों 
की देख-भात्न करने के क्षिये रक्खी जावचे, जो ज्लेबर श्राफिसर की सहकारी 
हो । 

खेद की बात है कि भारत की अधिकांश मिलों ने इस ओर तनिक 
भी ध्यान नहीं दिया ओर आज भी स्थिति जैसी की तैसी है । हां, बस्बई 
तथा अ्रन्य कुछ केन्द्रों में 'बदल्ली प्रथा” में कुछ सुधार करने का प्रयत्न 
ग्वश्य किया गया हे; जिससे कि जाबर बिलकुल मनमानी न कर सके; 


गांवों श्रोर उद्योग धंधों का संबंध की 


परन्तु फिर भी “बदलियों” में से मजदूर भती करने या काम देने का 
अधिकार तो जाबर को ही होता है, इस कारण उनकी शक्ति बहुत कम 
नहीं हुई है। 

बदली कट्रोल पद्धति 


यह पद्धति १६३९ में सब प्रथम बम्बई में अपनाई गई और फिर 
शोलापुर में भी मिलों ने इसे श्रपनाया । मित्नष मालिक संब ने इस 
पद्धति को इस ल्लिये श्रपनाया था कि “बदली” वाले मजदूरों की स्थिति 
में सुधार हो श्रीर जाबर की शवत्रित घटे । हर एक मिल में जो स्थायी 
मजदूर गैरहाजिर होते हैँ, उनके स्थान पर बदलियों' की जरूरत होती 
है। इस पद्वति के पदले “बदली” वाले मजदूर किसी एक मिल से बंधे 
नहीं थे, प्रति दिन वे मजद्री की तलाश में मिलों में चक्कर लगाते रहते 
ओर जाबर को घूस देकर नोकरी पाने की कोशिश करते थे। इससे जाबर को 
रिश्वत लेने का खूब अवसर मिलता था। जाबर किसी भी बदली वाले को 
बहुत दिनों काम नहीं करने दता था । इसका फल यदह्द होता था कि हर 
एक बदली वाले को कुछ ही दिनां एक मिल सें काम मिलता था । इससे 
जहाँ जाबर की जब गरम होती थी, वहां मित्न श्लौर मजदूर दोनों को ही 
नुकसान पहुचता था । 

इस पद्धति के श्रनुसार प्रत्येक मिल अपने भिन्न-भिन्न विभागों की 
गेरहाजिरी का भ्रनुमान लगा, एक संख्या निश्चित करती है थ्रोर उतने ही 
बदली काड बना कर प्रति मास उतने ही बदली बाले मजदूरों को दे 
दिये जाते हैं । प्रत्येक विभाग के लिये बदली वालों की संख्या निश्चित 
रहती है। प्रत्येक 'बदल्लीवालों' को प्रातः काल मिल में जाना पड़ता है 
और उनमें से ही थे एवजी रक्‍खे जाते हैं । जब तक काड वाले 
बदली होते हैं, तब तक नये बदली भती नहीं किये जाते । जब कोई 
स्थायी जगह खाली होती है तो पुराने बदली को वह दी जाती है ओर 
हर एक 'बदली का नम्बर ऊ'च! होता जाता हे | इसी तरह स्थायी जगहों. 
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पर 'बदलियों' में से नम्बर वार नियुक्ति होती जाती है । जब प्रत्येक दिन 
बदली! काम की खोज में प्रातः काल श्राता है श्र काम नहीं होता तो 
उस विभाग का श्रध्यक्ष उसके काड पर हस्ताक्षर कर देता है | यदि कोई 
बदली' हाजरी में अनियमित होता है या उसका काम ठीक नहीं होता तो 
उसका नाम काट दिया जाता है| इस प्रकार बदली” प्रथा से मजदूर 
को कुछ लाभ तो अवश्य हुआ है। जाबर की शक्ति कुछ कम हुई हे। 
परन्तु बदलियों में से नोकरी देना, पुराने बदलियों को स्थायी करना आदि 
काम जाबर ही करता है । और वह अब भी रिश्वत लेता है । श्रावश्यक्ता 
इस बात की हैं कि यह काय उसके हाथ से निक्राल लिया जावे । 

जाबर की शक्ति और प्रभाव तभी घट सकता हे कि जब उसे मज- 
दूरों को रखने ओर निकालने का अधिकार न रहे ओर यह अ्रधिकार 
लेबर आ्राफिसर को दे दिया जावे । बम्बई में सूती कपड़े का काम करने वाले 
मजदूरों की जांच के द्विये जो लेबर कमेटी बिठाई गह्े थी, उसकी यह 
राय थी कि बम्बई, अ्रहमदाबाद, तथा शोलापुर में “ लेबर ऐक्सचेज्र ” 
स्थापित की जावें, जो सब धंधों के लिये मजदूरों की भती का काम 
करें । । 

गधिकांश साल भर चलने वाले कारखानों में जाबर ही मजदूरों को 
भर्ती करता है और उसके साथ रिश्वत और शोपण श्रनिवाय है । श्रत्र 
हम कुछ विशेष ध्रंधों के विषय में लिखेंगे, जिनकी अपनी विशेष समस्‍यायें 


हें । 


अगअसासम के चाय के बाग 


यह तो पहले हो कद्दा जा चुका है कि चाय के बागों में मजदूरों की 
बहुत कमी रद्दतो है । कारण यह है कि श्रासाम में जनसंख्या कम हे भौर 
वहाँ का जलवायु नम होने के कारण श्रन्य प्रान्त वाक्कों के अनुकूल नहीं 
पड़त। । यही कारण था कि आसाम के बागों के माल्निकों ने एक कानून 
अनवा कर शत बंद मजदूखें की प्रथा को जारी किया था । चाय के बग़ 
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अपने सरदारों को रुपया देकर बिद्दार, संयुक्तप्रान्त, उड़ीसा, उत्तरी सरकार 
तथा अ्रन्य घन शआनबाद प्रान्तों में उन्हें भेजते थे और यह भोले -भाल्ते 
ग्रामीणों को धोखा दे कर उन्हें तरह-तरह के प्रलोभन देकर भर्ती कर लेते 
थे ओर जब वह मजदूर जिला अ्रधिकारी के सामने अंगूठा लगा देता था 
तो फिर मानो उसने जीवन भर की दासता का पट्टा लिख दिया। सरदार 
उसे आसाम ले जाता था । मजदूर न तो कानूनन नोकरी छोड़ सकता था 
और जहाँ वह चाय के बागों में रहता था, उसकी रात्रि को रखवात्ती की 
जाती थी कि जिससे कोड मजदूर भाग न जावे | यदि कोड़े मजदूर भाग 
जाबे तो उसको पकड़ने ओर उस को सजा देने का अधिकार बाग के 
मैनेजर को दे दिया गया था। सच तो यद्द है कि मजद्र णक बार भती 
होने पर क्रीतदास बन जाता था । और बहुत से तो वहीं मर जाते थे। 
गाँव के लोग इन भती करने वालों को आरकाटी कहते थे और उनसे 
अत्यन्त घृणा करते थे। १६२६ में सरकार ने इस घृणित कानून को घोर 
आन्दोलन के उपरान्त रह कर दिया ओर एक नया कानून बनाया गया, 
जो उतना बुरा नहीं है । 

आसाम और बंगाल दोआर के चाय के बागों की समस्या वास्तव 
में है भी कठिन; क्योंकि मजदूरों को बिहार, संथाल परगना, छोटा नाग- 
पुर, मध्यप्रान्त ओर उत्तरी सरकार के जिलों से भर्ती करना पड़ता है । 
इस कारण मजदूरों को लाने में व्यय अ्रधिक होता है ओर चाय के 
बागों में स्त्री मजदूरों की बहुत जरूरत रहती हं। इसी कारण सरदार 
लोग लड़कियों शोर विवाहित स्त्रियों को धोखा दे कर उनके नाम बदल 
कर उनको भगा लाते थे। यही कारण था कि चाय के बाग के मालिकों 
को कानून (ए०॥'टतछा?'5 07680] ०0 ('0700'80॥ 2४८६.) 
बनवाने की आवश्यकता हुई । यह कानून १८५६ में बना और १६२६ 
में घोर आन्दोलन के उपरान्त रह किया गया। १६२१ में श्रासम के चाय 
के बागों के मजदूरों में घोर श्रशान्ति फेल गई । हजारों की संख्या में 
मजदूर चाय के बागों से भाग खड़े हुए। रेलों ने उन्हें टिकरिट नहीं 
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दिया । पुलिस ने भागते हुए मजदूरों पर गोल्ली चलाई, सैकढ़ों मारे 
गये, हजारों को जेलों में दस दिया गया । इसके .उपरान्त एक कमेटी 
बिठाईहे गहं, जिसको सिफारिश के श्रनुसार वह घृणरित कानून रह कर 
दिया गया। 

१६३३ में एक नया कानून बनाया गया, जिसके आधीन आसाम के 
चाय के बागों के लिए मजदूरों की भती होती है। इस कानून के 
अन्तगंत एक उच्च श्रधिकारी जिसे प्रवासी मजदूरों का कन्टोलर कहते 
हैं, नियुक्त किया जाता है, डसे मजदूरों के हितों की रक्षा के पूर्ण अधि- 
कार प्राप्त हैं । इस कानुन के श्रनुपतार प्रत्येक मजदूर ओर उसके परिवार 
को बाग के खच पर तीन वर्ष के उपरान्त अपने गांव लौटने का अ्रधि- 
कार मिल जाता है| यदि मजदूर का स्वास्थ्य श्रच्छा न रहे या श्रन्य 
कोई विशेष कारण हो तो तीन साज्ञ का समय कम भी किया जा 
सकता हे । 

बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रान्त, मद्रास तथा संयुक्षतप्रान्त के 
झन जिलों को, जिनसे मजदूरों की भती होती हैं, “नियंत्रित प्रवास 
छत्र”' घोषित कर दिये गये हैं । जब किसी चाय के बाग का सरदार 
आसाम या बंगाल से इन क्षत्रों में मजदूरों की भती के लिए चल्नता 
है तो उसे प्रवासी मजदूरों के कंट्रोलर से लाइसेंस क्ञेना पढ़ता हे । 
उस लाइसेंस के बिना वह उन जिलों में भती का काम नहीं कर 
सकता । जब सरदार उन जिलों में पहुँचता है तो वह वहां के जिला 
अधिकारियों को श्रपना लाइसेंस दिखलाता है | तब कहीं वह चोत्र में 
मजदूरों की भती कर सकता हे। जो मजदूर आसाम या बंगाल के 
बागों में जाना चाहता है, वह अधिकारियों के सामने उपस्थित किया 
जाता हे ओर इस बात की जाँच की जाती हे कि मजबूर पर श्रनुचित 
दवाब तो नहीं डाज्ना गया है, श्रोर उच्तको सारी परिस्थिति समझा दी 
गई है । यहां से वह जब श्रासाम जाता है तो उसका नाम हस्यादि 
प्रवासी मजदूरों के कंटोलर के दफ्तर में दर्ज कर लिया जाता 
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है। यदि उसके साथ कोई धोखा किया गया हो तो वह कंटोलर से 
शिकायत कर सकता है । यदि भर्तो करने में कानूनों के विरुद्ध कोई 
कार्य किया गया हो तो उन सरदारों का लाइसेंस जब्त किया जा 
सकता है । 

दक्षिण के काफी, रबर तथा कुनेन के बागों में, जो मजदूरों की 
भती होती है, वह समीपवती प्रदेशों से ही आते हैं । बाग के मालिकों 
क्रा एक संगठन है, जो इन बागों के द्षिए मजदूरों की भती करता है । 
इसकी शाखें भिन्न-भिन्न जिलों में होती हैं श्रोर यह भती करने के 
लिए एजेन्ट रखते हैं, जिन्हें “'कनगनी” कहते हैं । मजदूरों को बागों में 
काम करने के लिए उत्साहित करने के उद्द श्य से उन्हें पेशगी रुपया 
दिया जाता है, जिसमें से अधिकांश “कनगनी' की जेब में ही चला जाता 
है। १६२६ तक दक्षिण में भी एक कानून लागू था, जिसके आधीन 
सज(र नोकरी छोड़ कर जा नहीं सकता था श्रोर भागने पर उसे कठोर 
दण्ड दिया जाता था | 

एक प्रकार से वह दासवत्‌ जीवन व्यतीत करता था | १६२६ में 
यह कानून भी रद कर दिया गया । अब मजदूर इच्छा न रहने पर 
नौकरी छोड़ सकता है। दक्षिण के बागों में काम करने वाला मजदूर 
प्रत्येक वर्ष कुछ समय के लिए अपने गांवों को लोटता है । यद्यपि 
१६२६ में वह घृणित कानून रह कर दिया गया, किन्तु फिर भी अभी 


रू 


पूर्ण रूप से भती करने के दोष समाप्त नहीं हुए हैं । 
ख़ानों में मजदूरों की भतों 

भारतीय कोयले की खानों में अधिकतर मजदूर ठेकेदारों द्वारा भती 
किये जाते हैं । ठेकेदार को एक निश्चित संख्या में मजदूर लाने को कहा 
जाता है ओर खान फिर उन मजवदूरों को नोकर रख लेतो हे | लेकिन 
एक दूसरी भी प्रथा हे जो कि कोयल्ले की खानों में बहुत अधिक प्रच- 
क्षित है। ठेकेदार केवज् मजदूरों को भर्ती करने का ही जिम्मेदार नहीं 
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होता, वह कोयले की खुदाई का ठेका लेता है ओर जितना कोयला 
खुद॒वाता है; उसी के हिसाब से उसे मजदूरी दे दी जाती है। लगभग 
४० से ७० प्रतिशत मजदूर इस प्रकार के ठेकेदारों के ग्राधीन काय 
करते हैं । खान का मैनेजर प्रति टन खुदाई श्रोर डिब्बों म॑ कोयले की 
लदाई का एक रेट निश्चित करता है। ठेकेदार जितना कोयला खुदवा कर 
भरवा देगा उसी दिसाब से उसे खुदाई दे दी जावेगी। इस प्रकार मज- 
दूरों को ठेकेदार क्या मजदूरी देता है, इससे खान को कोई मतलब 
नहीं । फल यह होता है कि मजदूर का खूब ही शोषण होता हे । शाही 
मजदूर कमीशन ने इस प्रथा का घोर विरोध किया था। कमीशन की 
राय थी कि खानों में मजदूरों की सीधी भर्तो होनी चाहिए, इस प्रथा 
का अन्त कर देना चाहिए किन्तु अभी तक कतिपय खानों को छोड़ 
ओोर सब्र खानों में कोयल डी खुदाई का ठेकेदार पदल की तरह ही 
जमा हुआ हे । 

ठेकेदारों के ग्रतिरिक्त मजदूरों की भर्ती की कुछ और भी त्रथायें 
हैं । खान का सरदार मजदूरों की एक टोज्ली भरती करता है ओर वह 
उसकी देख रेख में ही काम करते हैं । यह सरदार ही मैनेजर के प्रति 
उनके काम का जिम्मेदार होता हे । एक तीसरी प्रथा है, जिसे “सरकारी” 
कहते हैं | मेनेजर अपने आदमियों को मजदुरों की भरती के लिए भेजता 
है ओर मजदूरों की सीधी भरती करता है। शाही मजदूर कमीशन की 
यह राय थी कि खान मजदूरों की भरती ठेकेदारों के द्वारा न कर के 
सीधी की जावे; किन्तु अभी तक इस दिशा में ग्रधिक सुधार नहीं हुआ 
है। ओर श्रधिकतर मजदूर सीधे खान के श्रथिकारियों द्वारा भरती न 
किये जा कर ठेकेदारों द्वारा भरती किये जाते हैं। यह किसी भी प्रकार 
वांछुनीय नहीं है । इसमें जितनी जल्दी सुधार हो उतना ही उत्तम है । 


समुद्री मजदूर 


जहाजों पर काम करने तथा माल ढोने के लिए बंदरगाहों पर 
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मजदूरों की जरूरत होती है । दुर्भाग्यवश भारत का समुद्री यातायात 
सब विदेशी जहजी कंपनियों श्रौर विशेष कर ब्रिटिश कम्पनियों के हाथ 
में है; वे अपने लिए मजदूर भरती करने का काम सरकारी लायसेंस प्राप्त 
किये हुए दलालों को सुपुर्द कर देते थे । यह दलाल ही जहाजी कंपनियों 
के लिए मजदूरों की भरती करते थे । समुद्री मजदूरों की संख्या इतनी 
झधिक होती है कि कभी भी साधारणतया एक तिद्दाई से श्रधिक मजदूर 
काम नहीं पाते । इस कारण मजदूरों को नौकरी पाने के लिए खूब रिश्वत 
देनी पड़ती थी। १६२२ में भारत सरकार ने इस समस्या की जाँच के 
लिए “सप्लुद्री मजदूर भरती कमेटी” बेठाई । पूरी जांच करने के उपरान्त 
कमेटी ने श्रपना मत प्रगट किया कि मजदूरों की भरती करने का यह 
ढंग बहुत ही दोषपूर्ण है; और इससे रिश्वत बेहद बढ़ती है । कमेटी ने 
यह सिफारिश की कि समुद्री मजदूरों को भरती करने का एक दफ्तर 
स्थापित क्रिया जावे श्रीर उसका अधिकारी नियुक्त किया जावे, जो मज- 
दूरों के लिए स्थायी नौकरी दिलाने श्रोर रिश्वत से बचाने का प्रयत्न करे । 

भारत सरकार ने १६२६ में आज्ञा निक्राल कर लाइसेंस प्राप्त दलालों 
के द्वारा ऊंचे दज के मजदूरों का भरती करना बिलकुल रोक दिया । श्रब 
वे या तो सीधे जहाजी कम्पनियों द्वारा भरती किये जाते हैं या सरकारी 
अधिकारी द्वारा, जहाजी दफ्तर से | यह प्रयत्न किया जाता है कि जो 
मजदूर सब से अ्रधिक समय से बेकार रहा हो, उसको पहल स्थान दिया 
जाबे। जहां जहाजी कम्पनियां अपने मजदूरों की रजिस्टी का प्रबन्ध 
नहीं कर पाती हैं; वहां जहाजी दफ्तर मजदूरों की भरती करता है। 
दफ्तर में ऊँचे दज के मजदूरों के नाम रजिस्टर में लिख लिए जाते हैं और 
जहाजों के मालिक या उनके एजेन्ट उन लोगों में से मजदूर छांट लेते 
हैं। यद्यपि कोई नियम और प्रतिबन्ध तो नहीं है, परन्तु प्रयत्न यह किया 
जाता है कि जो भ्रधिक लम्बे समय से बेकार हो, उसे पहले जगह दी जावे। 

यद्यपि स्थिति में कुछु सुधार अ्रवश्य हुआ हे, किन्तु फिर भी रिश्वत 
का बाजार जैसा का तैसा है । कोई मजदूर बिना रिश्वत दिये काम नहीं 
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पा सकता । इसका मुख्य कारण यह हे कि समुद्री मजदूरों में बेकारी 
बेहद रहती है | आवश्यकता इस बात की है कि लाइसेंस प्राप्त दल्ालों 
के द्वारा भती बिलकुल बंद कर दी जावे । जहाजी दफ्तर में सब मज- 
दूरों की भती हो ओर जहाजी कंपनियों को नियमानुसार उन्हीं मजदूरों 
में से मजदूर लेने पर विवश किया जावे । आवश्यकता से जो अधिक 
मजदूर समुद्री काम में लगे हैं, उन्हें दूसरे धन्धों में लगाने का प्रयरन 
किया जाय । 


रेलवे 


रेलें भी बहुत बढ़ी संख्या में मजदूरों को भती करती हैं । रेलें 
तीन विभागों में मजदूरों की भदी करतो हैं (१) इंजिनियरिंग (२) 
यातायात तथा व्यापार (३) वकंशाप । यहां भी रिश्वत देकर ही किसी 
को जगह मिलती हे । साथ द्वी रेलों में जाति तथा रंग मेद भी बहुत 
अधिक है । एक ही काम के लिये भारतीय को कम वेतन दिया जाता 
है श्रोर एंग्लों इंडियन को अधिक | आज जबकि सभी रेलवे लाइनें 
सरकार की हैं, तब यह एकक्षण के लिये भी सहन नहीं किया जाना 
चाहिए। साथ ही भती करने का काम, इन्स्पेक्टरों, स्टेशन मास्टरों, 
चाजमेनों तथा श्रन्य नीचे कमंचारियों के श्रधिकार में न दे कर उसके लिए 
एक पृथक विभाग स्थापित किया जाना चाहिए जो ऐसे व्यक्तियों का एक 
रजिस्टर रक्खे कि जो रेलवे के भिन्न-भिन्न विभागों के लिए प्राथी हों 
ओर उनमें से जो भी अधिक पुराना हो उसको पहले स्थान दिया जावे । 
जब भती करने का अधिकार स्थानीय कमंचारियों को होगा, तब तक 
रिश्वत को समाप्त नहीं किया जा सकता । 

सरकार, डिस्टिक्ट बोड, तथा स्युनिस्पेैलटी इमारतें, सड़कें, पुल्न तथा 
कार्यों के लिए बहुत बड़ी संख्या में मजदूर रखते हैं किन्तु इन कार्यों के 
लिये ठेका दिया जाता हे । ठेकेदार मजदूरों को नोकरी देता हे | इन मज- 
दूरों की दशा अत्यन्त दयनीय होती हे । उन्हें बहुत श्रधिक कार्य करना 
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पढ़ता है। उनसे १२ घण्टे काम लिया जाता है श्र मजदूरी बहुत कम 
दी जाती है । यह तो श्रसम्भव है कि सरकार या डिस्टिक्टबोर्ड इन मज- 
दूरों को भर्तो करें परन्तु ठेका देते समय यह शत रक्‍्खी जानी चाहिए कि 
ठेकेदार को अपने मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित मत्रदूरी देनी होगी । 
साथ ही १२ वष से कम शआ्ायु के बालकों को मजदूर नहीं रक्खा जाचेगा। 
शाही मजदूर कमीशन ने इस आशय की सिफारिश की थी किन्तु सर- 
कार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया । जब तक नियम बना कर ठेकेदारों 
को एक न्यूनतम मनदूरी देने पर विवश नहीं किया जावेगा, सब तक 
इन मजदूरों की दशा नहीं सुधर सकती । 

जो मौसमी कारखाने हैं; जैछघे शक्कर, कपास, चावल, तथा तेल 
इत्यादि, उनमें अधिकतर निकटवर्ती गांश्वें के खेत मजदूर और किसान 
काम करते हैं | यद्यपि इन कारखानों में भरती होते समय रिश्वत नहीं 
देनी पड़ती किन्तु इनकी मजदूरी बहुत कम होती हे । 

इन कारखानों के श्रतिरिक्त कुछ ऐसे भी धन्धे हैं, जिनमें फेक्टरी 
कानून लागू नहीं होता; जैसे बीड़ी, दरी, गलीचे के कारखाने । इनमें 
छोटे-छोटे बच्चों, स्त्रियों ओर पुरुषों को बहुत लम्बे समय तक काम 
करना पड़ता है श्रोर उनको बहुत थोड़ा वेतन मिलता है। इन कार- 
खानों में कहीं-कहों छोटे लड़कों को माँ-बाप कुछ रुपया पेशगी ल्लेकर 
गिरदी रख देते हैं । इसका श्रथ यह है कि वह लड़का अपने मातल्िक 
का काम नहीं छोड़ सकता । यद्यपि श्रब कानून इसके विरुद्ध हे; किन्तु 
किर भी यह प्रथा कहीं -कहीं ज्यों की त्यों बनी है । 

सच तो यह है क्रि मजदूरों की भरतों से सम्बन्धित जो बुराइयां 
हम देखते हें, उनका मूल कारण तो यह है कि गांवों में काम को कमी 
है, थन्धे वहां नहीं हैं ओर खेती पर झावश्यकता से शअ्रधिक लोग 
अवलम्बित हैं । साथ ही देश की सामाजिक स्थिति ओर मजदूरों की 
अशिक्षा भी इसके मुख्य कारण हैं । 

मन्रूरों की भरती के सम्बन्ध में दो श्रौर भी महत्वपूर्ण बातें हैं 
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जिनकी ओ्रोर हमें ध्यान देना आवश्यक है । पहली बात तो यह्द है कि 
कारखानों में बराबर स्थान खाली होते रहते हैं, इस कारण आवश्यकता 
से श्रधिक मजदूर औद्योगिक केन्द्रों में इस ज्ञालच से पहुँचते हैं कि 
कुछ ले-दे कर काम तो मिल ही जावेगा । श्रतएवं आ्रावश्यकता इस 
बात की है कि मजदूरों की भरती का इस प्रकार नियंत्रण किया जावे 
कि आवश्यकता से अधिक मजदूर श्रोद्योगिक केन्द्रों में न पहुँच सकें । 
दूसरी बात यह है कि अधिकतर पुरुष ही श्रोद्योगिक केन्द्रों में जाते हैं, 
स्त्रियां गांवों में ही रह जाती हैं । इसका फल यह होता है कि ओद्यो- 
गिक केन्द्रों मं पुरुषों का अनुपात स्त्रियों की तुलना में अधिक होता 
है ओर इससे व्यभिचार तथा नतिक पतन का रास्ता खुलता है । अतएव 
इस बात की आवश्यकता भी है कि ओद्योगिक केन्द्रों में दम्पत्तियों को 
प्रवास करने के ल्लिए उन्साहित किया जाबे । यह तभी हो सहूता हे; 
जब केन्द्रों में स्त्रियों के योग्य काये वहां मिल सके ओर मजदूरों की 
भरती का नियंत्रण किया जावे । यही नहीं भविष्य में उद्योग धघन्धों की 
उन्नति के लिए यह भी आवश्यक है कि जो मजदर केन्द्रों में आवे, उनको 
भरती करते समय उनकी कुशलता ओर काय-शक्ति का ध्यात रवखा 
जाबे । यह तभी हो सकता हैं कि ज़ब मजदूरों की भरती पर सार्वजनिक 
नियंत्रण हो । इस सम्बन्ध में हम भ्रेकारी के परिच्छेद में लिखेगे। 


तृतीय परिच्छेद 


कारखानों मे मनुष्यों का जीवन और स्वास्थ्य 


कारखानों में मजदूर यथेष्ट समय व्यतीत करता है, इसलिए कार- 
खानों के जीवन का उसके स्वास्थ्य ओर डसकी कायशक्ति पर भारी' 
प्रभाव पढ़ता है। इस दृष्टि से हमें भारतीय कारखानों के जीवन का 
झध्ययन करना आवश्यक है । 
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च् ४; 
धूल ओर गंदगी गंदगी 


कुछ कारखानों में धूल और गंदगी इतनी अधिक होती है कि मज्ञ- 
दूर का स्वास्थ्य शीघ्र नप्ट हो जाता है। कुछ कारखाने तो ऐसे होते हैं 
कि जिनमें होने वाली क्रियाओश्रों से ही गईं निकलती रद्दती है और यदि 
उसे यंत्रों द्वारा कम करने का प्रयत्न न किया जावे तो उस से मजदूरों 
को बहुत हानि पहुँचती है । उदाहरण के लिये यदि किसी कपास क 
पेंच या सूती कपड़े के मिल में जाना हो तो जहां रुह को साफ करने, 
धुनने श्रीर श्रन्य क्रियायें होती हैं, व्दां रुह के बहुत बारीक रेशे और 
धूल सारे वायुमण्ड ज्ञ में भरे रहते हैं । इसी तरह कागज, चमड़ा, लकड़ी 
तथा अ्रन्य कारखानों में भी ऐसी बहुत सी क्रियायें ढोती हैं कि जिनसे 
बहुत अधिक धृज्ञ आर गंदगी उत्पन्न होती है । यद् मिल मालिक ऐसे 
स्थानों पर घूल आर गंदगी सोख लेने वाले यंत्र लगा दें या बिजली के 
पंखों से हवा में तेज्ञी उत्पन्न कर दें तो इस से हानि कम हो सकती हैं 
ओर मजदूरों का सुविधा हो सकती हैं। श्रावश्यकता इस बात की है 
कि प्रत्येक कारखाना धूल और गंदगी को सोखने वाले यंत्र तथा बिजली 
के पंखे लगावे । इस से एक ल्लञाभ तो यह होगा कि मजदर ज्षयरोग 
इत्यादि रोगों से बचेंगे, उनका स्वास्थ्य नहीं गिरेगा श्रोर मजदूरों की 
काय-शकित बढ़ेगी, मिल की उत्पत्ति में वृद्धि होगी ओर मजदूर को सुख 
पहुँचेगा । खेद की बात है कि मिल मालिक इस श्रोर बहुत कमर ध्यान 
देते हैं और मजदूर सभायें भी जो मजदूरी बढताना ही अपना कतंव्य 
मानती हैं, इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं ८ती । रुह, जूट, ऊन तथा 
अन्य धघन्धों में जदां घूल ओ्रोर गंदगी उत्पन्न होती है, फैक्टरी कानून 
के अनुसार यदि कारखानों का इन्सपेक्टर आवश्यक समझे तो मिल 
मालिकों को थ्राज्ञा दे सकता है कि वे धूल ओर गंदगी कम करने के 
लिए यन्त्र लगावें। किन्तु अधिकांश इन्स्पेक्टर अपने कतव्य की श्रव- 
हेलना करते हैं ओर मित्त मैनेजर को इस सम्बन्ध मे कोई आज्ञा नहीं 
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देते । आवश्यकता इस बात की है कि मजदूरों में काय॑ करने वाले हस 
ओर ध्यान दें ओर कारखानों के अन्दर धूल और गंदगी को कम करने 
का आन्दोलन करें | यद्दी नहीं कारखानों की साधारण स्वच्छुता पर भी 
विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । दीवारें तथा फश को बराबर साफ 
किया जाना चाहिए और प्रति वष उसकी चूने से पुताई होनी चाहिए । 
फैक्टरी कानून में यह बात आरा जानी चाहिए हि प्रत्येक कारखाना प्रति 
वर्ष साफ किया जावे | 


५ 
सफाइ 


फैक्टरी कानून के अनुसार प्रत्येक कारखाने में मजदूरों की संख्या 
के अग्रनुसार शोचग्रह होना चाहिए । फिर भी कारखानों में शोचगहों की 
बहुत कमी होती हे; श्रोर जो भी शोचगृह होते हैं उनकी व्यवस्था बहुत 
ही खराब होती हे । वे इतने गंदे रहते हैं कि गांव से आने वाला मज- 
दूर उन गंदे शोचगृहों का उपयोग करना पसंद नहीं करता । मिल 
मालिक सदैव यह कहते हैं कि मजदूर, शोचगृह इत्यादि सुविधाओं का 
उपयोग नहीं करते । सच तो यह है कि वे इतने गन्दे होते हैं कि 
उनका उपयोग गांव से आने वाला मजदूर नहीं कर सकता | आवश्य- 
कता इस बात की है कि जहां पानी की सुविधा हो वहां प्रत्येक मित्र 
“सैप्टिक टेंक” बनावे | बंगाल की जूट मिलों ने इसका प्रयोग किया है 
ओर मजदूर उनका खूब उपयोग करते हैं । जदां यह सम्भव न हो वहाँ 
भी यथेष्ट स्वच्छ. शोचगृह होना चाहिए और उनकी उचित व्यवस्था 
होनी चाहिए । 


भारतवर्ष गरम देश है। गरमी में और बरसात में यहां इतनी भीषण 


गरमी पड़ती है कि मनुष्य सेहनत से घबड़ाता है। उसको बहुत थकान 
प्रतीत होती है । फिर कारखानों की तो कुछु न पृछिये । वहां तो बेहद 
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गरमी रहती है और दम घुटता हे । यहां तक कि गरमियों में फेक्टरी के 
बाहर हवा कम गरम होती हे भोर अन्दर अधिक गरम होती है । 
मिल मालिक कारखाने के श्रन्दर गरमी कम करने का तनिक भी प्रयत्न 
नहीं करते । यदि कारखानों के अन्दर गरमी कम रहे तो मनदूर के 
कष्टों में कमी हो सकती है । यही नहीं कोई-कोई कारखाने ऐसे बने 
होते हैं कि जाड़ों में वहां यथेष्ट घुप भी नहीं श्राती । फैक्टरी कानून 
के अ्रनुसार जिन कारखानों (कपड़े के कारखानों ) में पानी की भाष 
का उपयोग कपड़ा बुनने में होता है, वहां तो कानुन मिल मालिक को 
कारखानों की गरमी कम करने के लिए विवश कर सकता है। श्रन्य 
कारखानों में कानून मिल मालिकों को कारखाने के तापक्रम (गरमी ) 
को कम करने के लिए विवश नहीं कर सकता । सूती कपड़े के कारखानों 
में जहां भाप से सूत को नम किया जाता हे वहां भी यदि फेक्टरी इन्स्पे- 
क्टर समझे कि भाप से गरमी इतनी भ्रधिक हो जाती है कि मजदूर 
को उस से घोर कप्ट होता है श्रोर उसके स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव 
पड़ेगा, तब वह फेक्टरी मैनेजर को श्राज्ञा दे सकता है कि वह कारखाने 
को ठंडा रखने वाले यनन्‍्त्रों को लगावे या श्रन्य उपाय से कारखाने को 
ठंडा रबखे । यदि छुत को चूने से पोता जावे, छुत पर नक्तों द्वारा बरा- 
बर पानी बरसाया जाबे ओर अन्दर बिजली के पंखों की सुविधा हो तो 
गरमियों में फैक्टरी के श्रन्द्र काम करना उतना कधष्टससाध्य प्रतीत न 
हो; किन्तु श्रधिकांश: कारखानों में हस श्रोर तनिक भी ध्यान नहीं 
दिया जाता । फैक्टरियों के भ्रन्द्र ऐपवी भीषण गरमी होती हे कि मज- 
वूर पसीने से शिथिज्ञ हो जाता है और जिन कारखानों में भाष का 
प्रयोग होता हे वहां तो मजदूर बेहोश तक हो जाते हैं। बहुत थोढ़े 
व्यय से कारखानों के झनन्‍्दर की गरमी को कम किया जा सकता है, 
किन्तु मिल मालिक मजदूरों की इस सुविधा की ओर तनिक भी ध्यान 
नहीं देते । यदि मिल मालिक इस झोर तनिक ध्यान दें तो केवल सज- 
दूरों को ही सुख श्रोर सुविधा न मिल्ते; वरन्‌ कारखानों की उत्पत्ति भी 
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बढ़ जावे; क्योंकि उस दशा में मजदर मन लगा कर काम कर सकेगे। 
किन्तु मिलन मालिकों को तो श्रपने द्वित की बात भी समझ नहीं पड़ती । 
श्रस्तु, ग्रावश्यकत[ इस बात की है कि कानून बना कर मिल्न माक्षिकों को 
विवश किया जावे कि वे कारखाने को ठंडा रक्‍खें । कानून द्वारा फेक्टरी 
के अन्दर का तापक्रम अधिक से अधिक क्‍या हो यह निधोरित कर दिया 
जाबे और यदि फेक्टरी के अन्दर का तापक्रम उससे भ्रधिक हो तो यह 
जुर्म माना जावे | तापक्रम निधारित करते समय इस बात का ध्यान 
रकक्‍खा जावे कि जितनी गरसी मजदूर बिना कष्टके सहन कर सके ओर 
जो उनके स्वास्थ्य के लिए अदितकर न हो, उससे अधिक तापक्रम 
निधारित न किय। जावे । जब तक हस प्रकार का कानून नहीं बन जाता, 
तब तक मजदूरों का यह कप्ट दूर नहीं हो सकता। जिन कारखानों में 
भाप का उपयोग होता हे वहां तो कानून बना कर शीतकरण यंत्र 
((,/०0]772 7?]७770 ) लगाने का प्रबन्ध द्ोना ही चाहिए । 


रक्षा 


यह तो सवमान्य बात है कि जहां बिजली या भाप से यन्त्र चलते 
हैं, वहां काम करने में मजदूर को जोखिम रहती है । आवश्यकता इस बात 
की है कि मशीनों की ठीक तरह से घेराबन्दी (07/072) की जावे 
कि झिस से काम करने वाले के लिए खतरा कम हो । यही नहीं दो 
मशीनों के बीच में यथेष्ट स्थान होना चाहिए। अधिक घिच-पिच होने 
से भी दुबंटनाएं होने की सम्भावना रहती हे | किन्तु खेद की बात हे 
कि मिल मालिक अपने इस प्रथम कतव्य की ओर भी ध्यान नहीं देते । 
केवल खतरनाक मशीनों की ही कहीं कहीं घेराबन्दी देखने को मिलती 
है और दो मशीनों के बीच में बहुत कम स्थान रहता है । इसका परि- 
णाम थद्द हुआ है कि पिछले वर्षो में भारतीय कारखानों में होने वाली 
दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है । यह चिन्ता की बात है ओर इस 
शोर विशेष ध्यान दने की आवश्यकता है । यद्यपि मिज्न माक्षिक श्रीर 
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फेक्टरी हन्स्पेक्टर इस वृद्धि का कारण यह बतल़ाते हैं कि पडले बहुतसी 
दुघरनाओं के बारे में ठीक ठीक पता नहीं चज्षता था, किन्तु अब अधिकांश 
दुघेटनायें रेंकाड पर ली जाती हैं । यद्द ठीक है कि पहले मित्र मालिक 
अधिकांश दुर्घटनाओं का किसी को पता ही नहीं लगने देते थे; ओर न 
उनका कोई लेस्ा ही रखते थे। परन्तु अब उनका ल्लेखा रखा जाता है। फिर 
भी आंकड़ों से यद्द विद्ध होता है कि दुर्घटनाओं की संख्या और 
अनुपात में भी पहले से वृद्धि हुई है। 

दुघेटनाओं को कम करने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि 
भारत में “रक्षा पढ़ल्षे' आन्दोलन चलाया जावे। जिस प्रकार जापान 
इत्यादि दशों में इस आन्दोलन के अ्रन्तगंत दुर्घटना के समय अपनी रक्षा 
किस ग्रक्कार करनी चाहिए, चोट लगने पर प्रारम्भिक चिकित्सा ओर 
सुक्षपा केसी करनी चाहिए यद सिखाया जाता है, इसी प्रकार भारतवष में 
भी 'रक्षा पहले' दिवस या सप्ताह मनाकर कारखानों के मजदूरों को दुघंट- 
नाओझ्रों से बचने की शिक्षा देनो चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण काय हे, जिस 
पर मजदूर सभाझरों को विशेष ध्यान देना चाहिए | वे मिल मालिकों पर 
यह दबाव इालें कि मजदूरों को यह शिक्षा अवश्य देनी चाहिए । खेद 
है कि मजदूरों के संगटन इस और तनिक भी ध्यान नहीं देते । 

कानून के अनुसार प्रत्येक कारखाने में प्रारंभिक चिकित्सा का सामान 
रहना आवश्यक है। किन्तु केवल हतना ही आवश्यक नहीं है, श्रावश्यकता 
इस बात की है # ि प्रस्येक कारखाने में कुछ लोग ऐसे हों, जो कि 
प्रारंभिक चिकिस्सा कर सकें। जिस कारखाने में २९० मजदूरों से अधिक 
हों, वहां तो एक कस्पाउन्दर ओर जहां ४०० से अ्रधिक हों, वहाँ एक 
डाक्टर सदेव कारखाने में रहे जिससे कि झावश्यकता पढ़ने पर 
उसकी सहायता ली जा सके । 


इमारतें 


कारखाने की इसारत भी मजदूरों के द्वधिए एक विशेष खतरे का कारण 
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बन सकती है । कारण यह हे कि जहां यंत्र, भाप ओर बिजली से चलते 
हैं, वहां इमारतों पर बहुत भार पड़ता है और फैक्टरियों में कई मंजिल 
होने के कारण इमारत के गिर जाने की संभावना बनी रद्दती है। इस 
लिये श्रावश्यकता इस बात की है कि कारखानों की इमारतें बहुत मजबूत 
शोर टिकाऊ हों । इमारतों के केवल मजबूत और सुदृढ़ होने से ही काम 
नहीं चलेगा । इमारतें ऐसी होनी चाहिये कि जिनमें धूप, हवा श्र 
रोशनी का हर मौसम में खूब प्रवेश हो सके, जिसमें मजदूर को आराम 
मिले ओर उसके स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़े । अभी तक इमारतों 
के सम्बन्ध में कानून ने मजदूरों की रक्षा का पूरा प्रबन्ध नहीं किया है । 
फेक्टरी कानून के अनुसार फेक्टरी इन्स्पेक्टर को यह अधिकार है कि 
यदि उसकी सम्मति में फेक्‍्टरी का कोई भाग जजर और खतरनाक हो 
गया हो तो वह मालिक को श्राज्ञा दे कि वह उसको गिरवा दे, या 
मरम्मत करवावे । फेक्टरी इन्स्पेक्टर इसारतों सम्बन्धी कोई ज्ञान तो 
रखते नहीं, श्रतएणव वे इस ओर श्रधिक ध्यान नहीं देते शोर न मिल 
मालिफों पर ही उनकी बात का प्रभाव पढ़ता हे । 

आवश्यकता इस बात की है कि इमारतों की जांच प्रतिवर्ष विशेष 
इन्जीनियरों से करवाई जावे, तभी यह काय अच्छी तरह से हो सकता 
है। फेक्टरी इन्स्पेक्टरों को भी यह श्रधिकार रहे श्रौर मजदूर नेता भी 
इस सम्बन्ध में फंक्टरी इन्स्पेक्टरों और इन्जीनियरों को समय समय पर 
लिखा करें । केवल इमारत के कमजोर होने से ही मजदूरों को खतरा 
नहीं है, यदि उसमें हवा, घूप या रोशनी की कमी हो, तब भी वह 
मजदूरों के स्वास्थ्य के लिये खतरनाक सिद्ध हो सकती है। ! 

वाषिक जांच के अतिरिक्त जब कारखाना स्थापित द्वो और इमारत 
बने, उस समय प्रांतीय सरकार को उस पर नियंत्रण रखना चाहिए । 
आवश्यकता इस बात की है कि कारखानों के मालिकों को फेक्टरी की 
इमारत का नक्शा पहले स्वीकृत करवा लेना चाहिये, तब हमारत 
बनवानी चाहिए । इसके लिये सरकार एक विशेष कर्मचारी नियुक्त करे, 
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जो यह देखे कि इमारत मजवूरों के आराम; स्वास्थ्य श्र सुरक्षा की दृष्टि 
से ठीक है । इस समय तो कानून में केवल इतना विधान है क्रि जब 
इमारत बन जावे तो कारखाना चलने से पहले मिल मालिक को 
फकक्‍्टरी इन्स्पेक्टर से एक सर्टिफिकेट ले लेना पड़ता है कि इमारत 
कारखाने के लिये ठीक है। वस्तुतः शञ्राज भी भारतीय कारखानों की 
इमारतें बहुत ही रही ओर अस्वस्थकर होती हैं । 

भारतीय मिल गालिझर मजदूरों की सुख सुविधा की ओर से ऐसा 
उदासीन रहता है कि जबतक उस पर कानून का दबाव न डाला जावे 
वह मजदूरों के लिए कुछ करना ही नहीं चाहता । 


भोजन 


यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि भारतीय मजदूर वस्तुतः 
ग्रामीण होता है । वह प्रातःझाल कारखाने के भोंपू के बजते ही मेले 
कपड़े में राश्नि की रोटी बांध कर फैक्टरी के फाटक की शऔओर दोड़ता हें; 
आर अपने काम पर जुट जाता है | दोपहर को जब छुद्वी होती है तब 
वह अपनी रोटी खाता है। कहीं कहीं तो उसे रोटी खाने के लिए 
आ्राराम की जगह भी नहीं मिलती । वह मशीन के पास ही बैठ कर रोटी 
खाता है । आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक मिल के कम्पाउण्ड में 
बरसात के दिनों के ल्लिए टीन या सीमेंट के शैड [ बरामदे ] हों; ओर 
गरमियों के लिए सायेदार वृक्षों की पंक्ति लगाई जावे, जहां बैठकर 
मजदूर भोजन कर सके । किन्तु कानून मिल मालिक को यह सुविधा 
प्रदान करने के लिए विवश नहीं करता । इसी कारण मिल मात्निक इस 
झोर ध्यान नहों देते । 

भोजन के संबंध में एक बात ध्यान देने योग्य हे, मजदूर जो रोटी 
के जाता है वह राश्नि की बनी होती हे, शोर वह दूसरे दिन दोपहर को 
बासी रोटी खाता है | वर्षो तक लगातार यही क्रम चलते रहने से उसका, 
स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। इस भ्रोर झभी तक किसो का ध्यान नहीं 
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को 


गया हैं। जो कारखाने बड़े बड़े श्रोद्योगिक थेन्‍्द्रों में नहीं हैं, अर जहां 
मजदूर पास ही रहता हे, वहां तो यह सम्भव है कि मजदूर की पत्नी 
या घर का कोई व्यक्ति दोपहर को भोजन दे जावे। अन्यथा श्रधिकांश 
कारखानों के मजदूर बासी रोटी द्वी खाते हैं । श्रतएव आवश्यकता इस 
बात की है कि दोपहर की छुट्टी इतनी लम्बी हो कि यदि मजदूर चाहे 
तो रोटी बना ले । इसमें कोई सन्देह नहीं कि हिन्दू मजदूरों में जाति- 
पाँति की मंकटों के कारण मिल-सालिकों को उन्हें स्थान देने में कुछ 
असुविधा हो सकती है; परन्तु यह है श्रवश्यक | यही नहीं, प्रत्येक 
कारखाने में एक सस्ता भोजनगृद भी होना चाहिए कि जहां उचित 
मूल्य पर रोटी, दांल, भात इत्यादि मिल सके । मिल इस प्रकार के 
भोजनगृहों को चलावे | भोजन की उचित व्यवस्था होना अत्यन्त 
आवश्यक हे । 
जल 

भोजन के उपरान्त जल भी मजदूर के ल्लिएु नितान्त आवश्यक है । 
फेक्टरी एक्ट के अश्रनुसार मित्न मालिकों को पीने के लिए यथेष्ट जल 
दुना चाहिए। कानून होते हुए भी श्रथिकांश मिल्नों में मजदूरों को 
स्वच्छु, मीठा श्रोर ठंडा जज्ञ नहीं मिलता । यदि पानी का प्रबन्ध भी 
किया जाता हे तो वहां इतनी भीड़ होती है कि बहुत सा समय व्यर्थ नष्ट 
हो जाता है । होना यद्द चाहिए कि बहुत सी नल की टोंटियां एक 
विशाल सीमेंट या लोहे के जल्न-कुण्ड में जगा दी जावें, और उसमें 
कुएँ का शीतज्ञ, स्वच्छु जल बिजली के पंप से गिरता रहे । इससे पानी 
धूप से गरम भी नहीं होगा, भोर प्रत्येक मजदूर को पीने के लिए जलन 
मिल्ष जावेगा । 

पीने के ज्षिए जज्न की व्यवस्था तो कानून के अनुसार आवश्यक हे 
इसलिए कारखानों में उसका तो कुछ प्रबन्ध होता भी हे, परन्तु नहाने 
ओर वस्त्र धोने के ल्वषिए तो सिक्कों में जल की कोई व्यवस्था.ही नहीं 
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होती | यह तो मानी हुई बात है कि जब मजदूर प्रातःकाद्य कारखाने 
आता हे, भर सायंकाद्व घर पहुँचता हे, तो वह स्नान तो घर पर कर ही 
नहीं सकता । यदि कोई करना भी चाहे, तो बड़े-बड़े शहरों में, जहां 
मजदूरों की बस्तियां होती हैं, वहां सावजनिक पंप इतने कम होते हैं, 
और जल द्वेने वाज्ञों की हृतनी अधिक भीड़ रहती है कि काम के दिनों 
में तो क्‍या छुट्टी के दिन भी वहां कपढ़ा धोना और नद्दाना कठिन हो 
जाता है। शरीर ओर वस्त्रों को भी साफ न कर सकने का परिणाम भी 
मनदूर के स्त्रास्थ्य के लिए बुरा होता है । 

आवश्यकता हस बात की है कि कानून बनाकर मिल्ष-मालिक़ों को 
मजदूरों के लिए स्नान गशुड्दों की व्यवस्था करने पर विवश किया जाये । 
प्र्येक मिल्न में मजदूरों की संख्या के अनुसार स्नान गृुद हों ओर 
कारखाना उन्हें प्रति मास कपड़ा धोने के लिए साबुन मुफ्त दे । 
इससे यह लाभ होगा कि मजदूर गंदे नहीं रहेंगे । 


शोचगृह 


फैक्टरी एक्ट के अनुसार प्रत्येक मित्र में शोचणुद्दों की व्यवस्था 
होना आवश्यक है। किन्तु शोचगृद इतने गंदे श्लोर उनको साफ रखने 
का प्रयन्ध इतना खराब द्वोता है कि गांव से आया हुझ्ला मजदूर उनका 
बहुत कम उपयोग करता है । अ्रतएव दस बात की आवश्यकता है कि 
शोचगृद अच्छे हों, भोर उनकी सफाई का उचित प्रबन्ध हो । मजदूर- 
सभाओझ्रों ओर मजदूरों में कार्य करने वालों का भी यह कत्त व्य है कि वे 
मिल-मालिकों का ध्यान इन त्रुटियों की श्रोर दिलाया करें । यदि वे हस 
शोर सतक रहें, तो यह छोटे-मोटे सुधार तो अ्रनायास ही द्वो सकते हैं । 
किन्तु मजदूरों में काय करने वालों का ध्यान मजदूरों की इन दैनिक 
असुविधाओों की ओर तनिक भी नहीं जाता। वे मनदूरी बढ़वाने के 
लिये प्रयत्न करना झोर आवश्यकता पड़ने पर हड़ताल करवाना ही 
एक मात्र अपना कत्त व्य समझते हैं । ये सब सुविधाएं तभी प्राप्त दो 
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सकती हैं जब कि मजदूरों में काय करने वाले इस ओर अधिक 
ध्यान दें । 


शिशुग॒ह 


किसी किसी फेक्टरी में जहां अधिक संख्या में स्री मजदूरिनें काम 
करती हैं मिल मालिकों ने शिशुगृद स्थापित किये हैं, श्रोर उनमें 
शिक्षित दाइयों का प्रबन्ध किया गया है| बच्चों को दूध मिलने की 
व्यवस्था भी हे । किन्तु बहुत से कारखानों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं 
हे । मजदूर स्त्रियां अपने बच्चों को भ्पने साथ ही रख़ती हैं, मशीन के 
पास ही वे अपने बच्चों को लिटा देती हैं। ऐसा करने से बच्चों 
के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा अपर पढ़ता हे। मशीनों का शोर, धूल 
ओर गंदगी, सभी का नवजात शिक्षु पर बहुत बुरा प्रभाव पढ़ता है। 
अतएव बच्चों क। वहां रक्‍खा जाना किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा 
जा सकता । इस प्रथा को शीघ्र ही बन्द ॒ करना हीगा। परन्तु भारतीय 
स्त्रियां अपने बच्चों को किसी की देख-रेख में छोड़ना पसंद नहीं करतीं । 
फिर जात-बिरादरी की भी मंकट उपस्थित होती है। यद्द कुछ ऐसी 
कठिनाइयां हैं, जिनके कारण शिशुग़्ृद अधिक सफल नहीं होते । 
ग्रवश्यकता इस बात की है कि मजदूर स्त्रियों को समझाया जावे; 
अच्छे स्वभाव की नरसें नियुक्त को जावें, और स्त्रियों को दिन में दो-चार 
घार अपने बच्चों को देख आने की सुविधा दी जावे | मजदूर सभाओं के 
सहयोग से मिल-मालिक इन शिशुगृहों की उपयोगिता का प्रचार करें । 
कानून के द्वारा उन फेक्टरियों में जहाँ एक निश्चित संख्या से अधिक 
मजदूर ख्त्िियां काम करती हों शिशुग॒ह की स्थापना अभ्रनिवार्य 
कर दी जावे । 
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पांचवा परिच्छेद 


मजद्र सम्बन्धी कानन 


“मज़दूर कानून पर प्रभाव” डालने बाली शक्तियाँ 


मज़दूरों के सम्बन्ध में बहुत से कानून पास हो गये हैं । सच तो 
यह है कि प्रथम योरोपीय महायुद्धू (१६१४--$८) के उपरान्त मज़दूर 
सम्बन्धी कानून तेजी से बनाये गए । इसका मुख्य कारण यद्द था कि 
भारतमें मज़दूरों का संगठन इसी समय हुश्रा, मजदूरों में वर्ग चेतन्य उदय 
हुआ । इसक्रे अतिरिक्त अ्रन्तराप्टीय मज़दूर संघ की स्थापना से भी भारत 
में मजदूर सम्बन्धी कानूनों को प्रोत्साइन मित्ना । श्रन्तरोष्टीय मजदूर 
सम्मेलनों में जब भारतीय मज़दूरों, व्यवसायियों, तथा सर- 
कार के प्रतिनिधि श्रन्य देशों की तुलना में भारतीय मज़दूरों की 
दयनीय अ्रवस्था की तुलना करते तो उन्हें स्वीकार करना पड़ता था कि 
भारतीय मज़दूरों की श्रवस्था में सुधार होने की आवश्यकता है। १६३१ 
में शाही मज़बूर कमीशन ने भी बहुत सी शिफारिशं कीं ओर सरकार 
को उक्त कमीशन की सम्मति के अ्रनुसार कुछ कानून बनाने पड़े | इसके 
अतिरिक्त कांग्र स जो देश की एकमात्र राष्ट्रीय संस्था है, उसने सदैव 
मज़दूरों के प्रश्न को आगे रक्‍्खा । कांग्रस के सदस्य व्यवस्थापिका 
सभाओ्रों ओर उनके बाहर मज़दूरों के हितों का सदेव समर्थन करते रहे । 
इसके अ्रतिरिक्त कतिपय मिल मालिकों की भी समझ में यह बात 
थ्रा गई कि उद्योग धन्धों की उच्नति के लिए यह आवश्यक हे कि मज़दूरों 
की दशा में कुछ सुधार हो | यही सब कारण थे कि १६२० और १६३६ 
के बीच मज़दूर द्वित के कानून बने । इसके बाद १६३७ में जब कि सब 
प्रथम प्रान्तों में उत्तरदायी मन्त्रि मण्डल स्थापित हुए ओर अ्राठ प्रान्तों 
में कांग्रस का शासन स्थापित हुआ तो उन्होंने तेज़ी से मज़दूर द्वित के 
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कानून बनाने का प्रयत्न किया । बम्बडे,सध्यप्रान्त, कानपुर, तथा बिद्दार में 
लेबर कमेटियां बिठाई गई और उन्होंने क्रान्तिकारी सुधारों की सिफारिश 
की । यद्यपि कांग्र स मन्त्रि मण्इलों ने १६३६ में त्याग-पत्र दे दिया, इस 
कारण ये मज़दूर हित के सभी कानून, जो वे चाहते थे, नहीं बना 
सके । परन्तु फिर भी बहुत से कानून बनाये गए । 

प्रान्तों में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हो जाने का फल्न यह 
हुआ कि ब्रिटिश भारत में पहल्ले ही देशी राज्यों से अधिक भज़दूरों को 
सुविधायें मिली थीं, अश्रब तो यह अन्तर बहुत अधिक बढ़ गया | 
समस्त भारत के द्षिए जहां तक सम्भव हो एकसी मज़दूर सम्बन्धी 
नीति काम में ल्राहे जावे, इस उहद श से भारत सरकार ने लेबर मिनिस्टरों 
(प्रान्तों श्रोर देशी राज्यों के) का सम्मेलन बुलाना आरम्भ किया । 
इसका प्रभाव यह पढ़ा फऊि कुछ दशी राज्यों में इस दिशा में उम्नति 
हुई । १६४२ में एक सम्मेज्ञन की नोंव डाली गई । जिसकी स्थायी 
समिति में मज़दूरों, प्‌ जीपतियों, प्रान्‍्तीय तथा केन्द्रीय सरकार के प्रति- 
निधि हैं । यह सम्सेल्लन मज़दूरों से सम्बन्धित सभी प्रश्नों पर विचार 
करता है ओर अपनी सम्मति प्रगट करता है | श्राशा है कि भविष्य में 
यह ओर अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। 

दूसरे युद्ध के उपरान्त देश में फिर राजनेतिक हलचल जोरों पर है, 
जो भी कुछ भी हो, परन्तु यह निश्चित है कि अरब उत्तरदायी शासन 
फिर स्थापित होगा श्रोर मज़दूर सम्बन्धी कानून तेजी से बनाये ओ्रोर 
लागू किये जावेंगे । 

मज़दूरों में काय करने वालों को उन सभी कानूनों की पूरी जानकारी 
होनी चाहिए कि जिनका सम्बन्ध मज़दूरों से हे | हम यहां मुख्य-मुख्य 
कानूनों का विवरण देते हैं। 


फेक्टरी कानून 
१६३४ का फैक्टरी कानून अन्तिम फैक्टरी कानून है, और इस समय 
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वही समस्त भारत में प्रचलित है । हस कानून की मुख्य बातें नीचे 
दी जाती हैं:-- 

(१) यह एक्ट उन स्थानों को फेक्टरी घोषित करता है और लागू 
होता है जहां २० या उससे अधिक आदमो काम करते हों ओर यांशभ्रिक 
शक्ति (बिजलो, भाप, गैस,) का उपयोग होता हो। इस एक्ट के अनुसार 
प्रान्तीय सरकारों को यह झधघिकार दे दिया गया हैं कि वे किसी ऐसे 
स्थान को भी फेक्टरी घोषित कर सकती हैं जहाँ १० या उससे अधिक 
आदमी कांम करते हों और यांत्रिक शक्ति का उपयोग होता हो या न 
होता हो । बहुत सी प्रान्तीय सरहारों ने इस छूट का ल्ञाभ उठाया हे 
ओर ऐसे स्थानों को जहाँ १० आदमी काम करते हैं उन्हे फेक्टरी घोषित 
कर दिया है । 

(२) फेवटरी एक्ट के अनुसार वर्ष भर चलने वाली फेक्टरियों और 
मौसमी फेक्टरियों में अन्तर किया गया है। फंक्टरी एक्ट के अनुसार 
जो फैक्टरी व में १८० दिन से अधिक चल्ले वह वर्ष भर चलने वाली 
मानी जावेगी । 

वर्ष भर चलने वाली भ्रोर मोसमी फेक्टरियों के मजदूरों के काम के 
घंटों में भिज्नता रक्‍्खी गई है । कपास के और जूट के पेंच, मूंगफली 
के पेंच, चाय, काफी, लाख, नील, रबर, शक), गुड़, इत्यादि के कारखाने 
मौसमी फैक्टरियां मानी जाती हैं। 

(३) वर्ष भर चलने वाली फैक्टरी में प्रोढ़ स्त्री, पुरुष एक 
दिन में १० घंटे श्रोर एक सप्ताह में £४ घंटे से अधिक काम नहीं कर 
सकते । उन कारखानों में जहां काम लगातार होता है, प्रीढ़ व्यक्ति एक 
दिन में १० घंटे से अधिक और सप्ताह में €६ घंटे से अधिक काम 
नहों कर सकता । 

मौसमी कारखानों में प्रीढ़ पुरुष एक दिन में ११ घंटे ओर सप्ताह 
में ६० घंटे से अधिक काम नहीं कर सक्रता। ओर स्त्रियां एक दिन में 
१० घंटे और सप्ताह में ६० घंटे से झ्धिक काम नहीं कर सकतीं | 
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स्त्रियों को रात्रि में काम करने की मनाही है। केवल मछली के 
धंधे में वे राशि में काम कर सकती हैं। कोई स्त्री कानून के शअ्रनुसार ७ 
बजे सायंकाल तथा ६ बजे प्रातः काल के बीच में फेक्टरी में काम नहीं 
कर सकती । प्रान्तीय सरकार विशेष आज्ञा द्वारा इसमें कुछ परिवतन 
कर सकती हैं और ७--३० बजे सायंकाल तथा < बजे प्रातःकान्न के 
बीच के समय में स्त्रियों को फेक्टरियों में काम करने की मनाह्दी कर 
सकती है । 

किसी भी दिन स्त्री या पुरुष मजदूरों को कारखाने में विश्राम 
(दोपहर की छुट्टी) को मिलाकर १३ घंटे से अधिक नहीं रहना पड़ेगा। 
दूसरे शब्दों में काम के घंटों ओर विश्राम का समय १३ घंटे से श्रधिक 
समय में नहीं फेलाया जासकता । 

प्रत्येक प्रोढ़ मजदूर को अनिवाय रूप से बीच में , विश्राम की छुट्टी 
मिलनी चाहिए | कोई भी सजदूर ६ घंटे, € घंटे और ८ घंटे 
बिना क्रमशः १ घंटा, ३ घंटा ओर आ्राध आध घंटे की दो विश्राम की 
छुट्टी पाये काम नहीं कर सकता । 

(४) १३ वर्ष की कम की आयु के बच्चे फेक्टरियों में काम नहीं 
कर सकते ओर कानून के अनुसार १२ ओर १५ वर्ष की आयु वाले 
बच्चे माने जाते हैं । 

कानून के अनुसार १९५ ओर १७ वर्ष की आ्रायु वालों को वयस्क 
नाम से एक श्रत्षग श्रेणी में रक्खा गया हे । 

कोई भी १२ वष से ऊपर का बालक मजदूर बिना डावटरी सर्टिफिकेट 
के प्राप्त किये फेक्टरी में काम नहीं कर सकता । डाक्टर इस बात का प्रमाण 
पत्र देता है कि उसका स्वास्थ्य फैक्टरी में काम करने के योग्य है ओर 
प्रत्येक ऐसा बालक मजदूर फेक्टरी में काम करते समय इस सार्टिफिकेट 
का चिन्ह एक टोकिन अपने पास रखता है । 

यह तो ऊपर ही कहा जा चुका हे कि १९ और १७ वर्ष की आयु 
वालों को वयस्क माना गया है, जब तक ये डाक्टर से इस आशय का 
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प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर ल्लेते कि वह प्रौद़ मजदूर के समान काय करने 
के योग्य हे, उन्हें बालक मजदूर ही माना जाता हे ओर वे सब कानून जो 
बालक मजदूरों को लागू होते हैं, उन्हें भी ज्ञागू होते हैं । 

बालक मजदूर दिनमें £ घंटे से अधिक काय नहीं कर सकते । उनके 
काम के घंटे ७३ घंटों से अ्रधिक समय में नहीं रक्‍्खे जा सकते अर्थात्‌ 
वे फेक्टरी में ७३ घंटे से अ्रधिक नहीं ठद्दराये जा सकते । 

बाज्षक मजदूरों को भी रात्रि में काम करने की मनाही है । ७ बजे 
सायंकाल से ६ बजे प्रात:काज़् के बीज में कोई बात्नक मजदूर काम 
नहीं कर सकता । प्रान्तीय सरकार इसमें थोढ़ा परिवर्तन कर सकती हे, 
अ्रथात्‌ वह घोषणा कर सकती है कि कोई बालक मजदूर (विशेष फेक्टरियों 
में ) ७-३० बजे सायंकाल झोर < बजे प्रातः काल के बीच में काम 
नहीं करेगा । 

बालक मजदूरों का एक ही दिन में दो फेक्टरियों में काम करना 
जुर्म है, श्र यदि कोई बालक मजदुर एक ही दिन में दो कारखानों में 
काम करता पाया जाता है; तो उसके अभिभावक को दण्ड दिया 
जाता है । भारतीय मां-बाप लालच-वश बालकों को डाक्टर के 
पास कुछ समय के अन्तर से दो बार भेज कर दो प्रमाण पत्र ब्ले लेते हैं 
श्रौर एक दिन में दो कारखानों में उनसे काम करवाते हैं । इस प्रकार वह 
पाँच घटे के स्थान पर १० घंटे काम करता है । इस कुप्रथा को रोकने के 
लिए यह विधान रक्‍खा गया है । 

(९) फेक्टरियों के सब मजदूरों ( पुरुष, स्त्री, बाल्ञक ) को रविवार 
को छुट्टी मिलनी चाहिए । कुछ दशाओं में प्रीढ़ मजदूरों को इस विधान 
से छूट मिज्न सकती है। परन्तु फिर भी किसी प्रौह मजदुर को लगातार 
दस दिन स अधिक बिना एक दिन की छुट्टी के काम करने की 
मनाई हे। 

बालक मजदूरों को इस संबंध में कोई छूट नहीं मिल्ल सकती । उन्हें 
साप्ताहिक छुट्टी अवश्य ही मिलनी चाहिए । 
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यदि प्रान्तीय सरकार से विशेष आज्ञा प्राप्त करके वर्ष भर चलने 
वाली फैक्टरियों में ४४ या ९६ घंटे से अधिक ६० घंटे तक सप्ताह में 
काम कराया जाये तो साधारण मजदूरों सं सवाई मजदूरी देनी होगी । 

मौसमी या गैरमोसमी फेक्टरियों में यदि मज़दूरों से ६० घंटे से 
अधिक (विशेष आज्ञा प्राप्त करके) काम कराया जावेगा तो साधारस 
मज़दूरी से उ्योढ़ी मज़दूरी देनी होगी । 

(६) कानून के अ्रनुसार प्रत्येक फै।टरी में मज़दूरों की सुरक्षा का 
प्रबन्ध होना आवश्यक है | अर्थात्‌ खतरनाक यंत्रों की घेराबन्दी, फटे 
एड का सामान, कमरे के किवाड़ों का ब.दर की ओर खुल्न। इत्यादि । 
प्रत्येक फैक्टरी में सफाई, ययेष्ट वायु, आवश्यक ठंडक और यश्रेष्ट 
रोशनी का प्रवन्ध करना अनिवाय है | 

कानून के श्रनुसार प्रत्येक फेक्टरी को पीने के लिये यथेष्ठ जल्ल॒की 
व्यवस्था करना चाहिए, सफाई का पूरा प्रबन्ध रखत! चाहिये, श्रोर नद्वाने 
वथा कपड़े धोने के लिये जज्ञ का उचित प्रत्रन्थ करना चाहिए । खतरनाक 
यंत्रों की घेराबंदी आवश्यक है । फेक्टरी इन्सपेक्ट यदि आवश्यक 
सममे तो फेक्टरी मैनेजर को उसे यंत्रों से मज़दूरों की रक्षा और हमा- 
रत कारखाने के लिए ठीक है इसका संतोष करवाने के लिये कद सकता 
है। फेक्टरी मैनेजर को किसी भी दुर्घटना ( जिससे कि मज़दूरों को चोट 
लगे श्रोर व बेकार हो जावे ) की सचता ४८ घंटे में फेक्टरी इन्सपेक्टर 
को दे देनी चादिए । 

कानून प्रान्तीय सरकारों को इस बात की छुट देता है कि यदि वे 
चाहें तो खतरनाक कामों के सावत्य में बिरोव नियम बतावें, बालकों 
वयस्कों तथा स्त्रियों को जोखिम के कार्मों को करने से मनाही कर दें; जो 
बालक कानून के अनुसार फेक्टरी में काम नहीं कर सकते, उनको 
फैक्टरी की इमारत में ञ्राने की मनाही कर दें ओर कारखानों में भाष 
के प्रयोग पर नियंत्रण रखें । 

इस कानून के अनुसार प्रान्तीय सरकारों को यद भी भ्रथिकार दे 
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दिये गए हैं कि वे जिन फेक्टरियों में १९० मज़दूरों से अधिक काम 
करते हों, उन्हें विश्राम करने लिए सायादार स्थान बनाने पर विवश करें, 
ओर जिन फेक्टरियों में ४० खतरियों से अधिक काम करती हैं, उन्हें शिश 
ग्रहों की व्यवस्था करने की थाज्ञा दूँ । जहां ६ वर्ष से कम के बच्चों की 
दख-भाल हो श्र प्रत्येक फेक्टरी को फर्स्ट एड के औज़ारों और 
दवाईयों को रखने पर विवश करे। 

यदि इस कानुन की किसी फेक्‍्टरी में अ्रवहेलना की जावे तो 
कानून के श्रनुसार <०० रु तक जुम/ना किया जा सकता है ओर बार- 
बार कानून के विरुद्ध काय करने पर अ्रधिक कड़ा दण्ड दिया जाता हे। 

इस कानून के अनुसार प्रान्तीय सरकारें फेक्टरियों के निरीक्षण 
का प्रबन्ध श्रपने निरीक्षकों को नियुक्त करके कराती हैं । प्रान्ती य सरकारें 
ही फेक्टरी इन्सपेक्टरों को नियुक्ति करती हैं ओर डाक्टरों की भी 
नियुक्ति प्रान्तीय सरकारें ही करती हैं जो मजदूर बालकों को सर्टिफिकेट 
दते हैं । 
बालक बंधक कानन १८३३ 
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यह एक्ट एक विशेष कुरीति को रोकने के लिए पास किया गया हे। 
शाही कमीशन की जांच के समय यह ज्ञात हुआ कि बहुत से माता-पिता 
अपने बालकों के श्रम को मालिकों के पास बंधक रख देते हैं । इस 
कानून के अनुसार इस प्रकार का कोई भी सोदा चाहे वह लिखित हो या 
जबानो हो गैर कानूनी होगा । जो अभिभावक जान बरू कर अपने 
बालक के भ्रम को बंधक रक्‍खेगा उस पर ५० रुपये नक जुमाना हो 
सकता है। जो मालिक या व्यक्ति जान बुक कर इस प्रकार बालक 


के श्रम को बंधक रखेगा उस पर २०० रुपये तक जुमाना हो सकता हे । 
बालकों को नौकर रखने का कानून (१८३८) 


इस कानून के अनुसार रेलों शोर बन्दरगादहों में सामान क्ादने 


३६ भारतीय मजदूर 


ओर उतारने में लगे हुए बालक मजदूरों की कम से कम आयु १६४ 
वर्ष की होनी चाहिए । इस कानून के अनुसार सवारियों, डाक और 
माल के आने जाने के सम्बन्ध में रेल या बन्दरगाह पर कोई भी बालक 
तब तक काम नहीं कर सकता जब तक उसकी भायु १९ वष की न हो 
गई हो । यदि इन कार्यों में कोई व्यक्रित १९ वर्ष के कम आयु के 
बालक को रवखेगा तो उसको ४०० रुपए तक दरड दिया ज्ञा सकता है। 


लकों को नोकर रखने का संशोधित कानून १६३८ 


इस कानून का उद्द श्य नीचे लिखे कार्यों में काम करने वाले बालकों 
की कम से कम आयु को बढ़ा कर १२ वष कर देना है। इस कानुन 
के अनुसार कोई बालक जो पूरे १२ वर्ष का न हो चुका हो नीचे लिखे 
काम पर नद्दीं रखा जा सकता । 

(१) बीड़ी बनाना, (२) दरी ओर गलोचा बनाना, (३) सीमेंट के 
बोरे भरना या सीमेंट की अन्य क्रियायें, (७) कपड़े पर छुपाई करना, 
कपड़े की धुलाई और रंगाई करना (५) दियासलाई, आतिशबाजी तथा 
अन्य विस्फोटक पदार्थ बनाना, (६) अबरख को काटना ओर उसे अल- 
हंदा करना, (७) लाख तैयार करना (८) साबुन बनाना, (६) चमड़ा 
कमाना, और (१०) ऊन को साफ करना । 


१७४० का संशोधित फेक्टरी कानून 


यह तो पहले ही बतलाया जा चुका है कि १६३४ के फेक्टरी 
कानून के अनुसार प्रान्तीय सरकारों को इस बात की छूट दे दी गई थी 
कि यदि वे चाहें तो उन छोटी फैक्टरियों में जहां १० या उससे श्रधिक 
आदमी काम करते हों ओर जहां भाप या बिजली से काम द्ोता हो 
ऐसी छोटो फेक्टरियों में प्रान्तीय सरकारें बालकों और वयस्कों के 
स्वास्थ्य, सुरक्षा, काम के घंटे, और काम करने की परिस्थितियों सम्बन्धी 
१६३४ एक्ट की धाराझञ्रों को लागू कर सकती हैं । परन्तु अब कानून 
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द्वारा प्रान्तीय सरकारें इस प्रकार की छोटी फेक्टरियों में उन घाराश्नों 
को लागू करने के लिए विवश कर दी गई हैं । साथ ही इस कानून 
के ग्रनुसार प्रान्तीय सरकारों को यह भी अ्रधिकार दे दिया गया है कि 
यदि वे चाह तो किसी ऐसे स्थान को भी फेक्टरी घोषित कर दे' जहां 
१० व्यक्तियों से भी कम काम,करने वाले हों । 

१६३४ का फेक्टरी कानून उन्हीं स्थानों के लिए अधिकतर लागू 
होता है जहां २० व्यक्ति काम करते हों ओर यांत्रिक शक्ति का उपयोग 
होता हो । परन्तु उस एक्ट की घारा ४(१) के अनुसार प्रान्तीय सरकारों 
को जो श्रधिकार दिया गया था कि वे ऐसे स्थानों को भी इस एक्ट के 
श्रन्तगत फेक्टरी घोषित कर सकते हैं क्रि जदां १० या उससे अधिक 
व्यक्ति काम करते हों श्रीर यांत्रिक शक्ति का उपयोग चाहे होता हो 
या न होता द्वो । बहुत सी प्रान्तीय सरकारों ने इस अधिकार का उपयोग 
किया है । 

इसका परिणाम यह हुआ कि छोटे छोदे वकशापों में काम करने 
वाले मजदूरों को भी कानून का संरक्षण प्राप्त ही गया । परन्तु फिर भी 
भारतवर्ष में जो छोटे छोटे पेशे ओर धंधे हैं ओर जिनमें देश की एक 
बहुत बढ़ी जन संख्या लगी हुई है, वह श्रभी तक कानून का संरक्षण प्राप्त 
नहीं कर सकी । इनमें मुख्य पेशे यद हैं :-- (१) दूकानों के नोकर और 
कमचारी; व्यापारिक फर्मो में काम करने वाले, इमारतों को बनाने वाले 
राज) मजदूर, ओर बन्दरगादों में माल लादने ओर उतारने वाले मजदूर। 
अभी कुड दिन पहले कुडड प्रांतोय सरकारों ने इस ओर ध्यान दिया है, 
ओर इन पेशों ओर धघन्धों में काम के घन्टों को नियत करने का प्रयत्न 
किया है । मध्यप्रान्त की सरकार ने छोटी, अनियंत्रित वकशापों के 
सम्बन्ध में एक कानून पास करके कास के घंटों को नियत करने का 
प्रशंशनीय कार्य किया और बस्बह सरकार ने व्यापारिक फर्मों तथा 
वूकानों में काम करने के धन्टों को निश्चित करन में पहला कदम उठाया, 
जिसका श्रनुकरण पंजाब, बंगाल, सिंध, झआासाम, संयुशत प्रांत की 


८ भारतीय मजदूर 


सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार ने भी किया । 
मध्यप्रान्त अनियंत्रित फेक्टरी कानून (१६३७) 


यह एक्ट उन कारखानों ओर स्थानों में लागू होता है, जिनमें १६३४ 
का फेक्टरी कानून लागू नहीं होता ओर जहां €*० या उससे अधिक 
व्यक्ति काम करते और जहां नीचे लिखे धन्धे होते हैं :--- (१) बीड़ी 
बनाना (२) लाख तैयार करना (३) चमड़ा कमाना । सरकार को यह्द भी 
अधिकार है कि वह किसी स्थान में जहां २९ मजदूरों से अधिक कार्य 
करते हों ओर जहां इन धन्धों के अलावा दूसरे धन्धे होते हों इस 
कानून को लागू करे । किन्तु कानून को ऐसे स्थानों में लागू करने से 
पहले सरकार को इस आशय की घोषणा करना होगी । 

इस कानून के अ्रनुसार पुरुषों के काम के घंट १० निधारित किये 
गये हैं । € घन्टे काम कर चुझने के उपरान्त आध घन्ट का विश्राम 
जरूरी है श्रोर सतह में एक दिन छुट्टी आवश्यक है । 

इस एक्ट के अनुसार १० शऔ्और १४ वष की आयु के बीच के 
बालकों को उसी दुशा में श्रनियन्त्रित फेक्टरियों में काम करने की आ्राज्ञा 
मिल सकती हे, जब उनको शारीरिक स्वस्थता का प्रमाण पत्र डाक्टर ने 
दे दिया हो ओर काम के समय वे उस आशय का टोकिन (बिल्ला) रखे | 
ऐसे बालकों के लिए ७ घन्टे का दिन; आये घन्टे का विश्राम श्रोर सप्ताह 
में एक छुट्टी कानून द्वारा निश्चित कर दी गई है । बालकों के लिए राष्रि 
में काम करने की मनाई है। बालक केवल ८ बजे प्रातःकाल से १२ 
बजे दो पहर तक श्रोर १ बजें मध्यान्ह से त्लेकर * बजे तक काम कर 
सकते हैं । 

स्त्रियों के त्षिए कानून में £ घन्टे काम, आ्राध घन्टे का विश्राम, भोर 
सप्ताह में एक दिन छुट्टी का निधारित किया गया है। स्त्रियों के लिए 
भी रात्रि में काम करने की मनाही हे । 

१8३४ के एक्ट के अनुसार द्वी इस एक्ट में भी सफाई, हवा, रोशनी; 


मजदूर सम्बन्धी कानून ४६ 


शौच्गृह ओर पेशाबखानों, पीने के पानी श्रोर इमारतों की मज़बूती 
की व्यवस्था का प्रबन्ध किया गया है । कानून के अ्रन्तंगत सरकार को 
इन अनियन्त्रित कारखानों का निरीक्षण करने के लिए इन्सपेक्टरों और 
बालकों को स्वस्थ्य होने का प्रमाण पत्र देने के लिए डाक्टरों की नियुक्ति 
करने का श्रघिकार प्राप्त है। यदि कोह कारखाने का मालिक इस कानून 
की अवहेलना करे तो उस पर २०० रु, तक जुमाना हो सकता हे । 


दुकानों में काम करने वालों से सम्बन्धित कानून 


यह तो पहिले ही कद्दा जा चुका हे कि सव प्रथम बम्वईह सरकार ने 
इस झोर कदम बढ़ाया ओर फिर श्रन्य प्रान्तों ने उसका अनुकरण 
किया । अ्रस्तु, इस सम्बन्ध में बहुत से प्रान्तीय एक्ट बन गए हैं, हम 
यहाँ उनकी एक तालिका देते हैं । 


बम्बई शाप एक्ट १६३६ :--- 


यह कानून दूकानों, व्यापारिक फर्मो, रैस्टारेंट, होटल, तथा थिएटर 
सिनेमा तथा अन्य मनोर॑जन के स्थानों में लागू होता है । इसके अ्रनुसार 
दूकानों के लिए प्रतिदिन १॥ घंटे, व्यापारिक फर्मों के क्षिए महीने में 
२०८ घंटे और रैस्टारेंट तथा मनोरंजन गदों में १० घंटे प्रतिदिन नियत 
किये गए हैं । सप्ताद में सब कस चारियों को एक छुट्टी मिलनो चाहिए । 
यदि निश्चित घटों से अधिक काम किया जावे तो कमचारियों को 
सवाई मजदूरी देनी होगी । कानून के अ्रनुसार एक निश्चित आयु से 
कम के बालकों को इन स्थानों में काम करने की मनाही हे । दूकानों के 
खुलने ओर बन्द होने का समय निर्धारित कर दिया गया है । एक्ट 
तरुण पुरुषों के लिए काम के घंटे प्रतदिन ८ ओर सप्ताह में ४८ 
निधारित करता है भोर वे ६ बजे प्रातः काल्न से ७ बजे साय्रंकाल के , 
बीच में ही काम कर सकते हैं + 

डे 


० भारतीय मजदूर 
पंजाब व्यापारी कमेचारी एक्ट १६४० 


बम्बंद के समान ही यह दूकानों, फर्मो तथा मनोरंजन गुद्दों में 
लागू दोता है । कमंचारी प्रतिदिन अधिक से अधिक १० घंटे और 
सप्ताद्द में अधिक से अधिक ९४ घंटे काम कर सकते हैं । कम्मचारियों 
से गर्मियों में ७ बजे प्रातः काक्ष से १० बजे रात्रि के बीच में ओर जाढ़ों 
में ८-३० प्रातः क/ल्ञ से £ चज़े राज्जि तक काम लिया जा सकता हे । 
सप्ताह में एक छुट्टी आवश्यक हे । यदि निधोरित घंटों से श्रघिक काम 
कराया जावे तो दुगनी मजदूरी देनी होती हे। १४ वर्ष से कम शभायु 
वालों को नौकर रखने की मनाहदी है। बंद वाले दिन सब दूकानों का 
बंद होना श्रनिवाय हे। पंद्रहर्वे दिन मजदूरी दी जानी चाहिए | एक रुपये 
में एक पेसे से अधिक जुमाना नहीं किया जा सकता । निकालने के 
लिए एक महीने का नोटिस या एक मांस का चेतन देना आवश्यक है। 
यदि किसी कमंचारी ने वर्ष भर क्षगातार काम किया हो तो १४ दिन की 
सवेतन छुट्टी और यदि ६ महिने काम किया हो तो ७ दिन की सवेतन 
छुट्टी मिलनी चाहिए । एक दिन में एक घंटे का विश्राम मिक्ञना चाहिए । 


केन्द्रीय सरकार का साप्ताहिक छुट्टी का बिल 


यह कानून दूकानों व्यापारिक फर्मों, रेस्टरेंट तथा थियेटरों में लागू 
होता है । इसके अनुसार सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलना आवश्यक 
है । किन्तु प्रान्तीय सरकार चाहे तो किसी को इस कानून से मुक्त 
कर सकती है । 


संयुक्त प्रान्तीय दुकान सम्बंधी व्रिल 


इस बिल का आशय यह है कि केवल दूकानों में कर्मचारियों को 
६ घंटे से अधिक काम न करना पड़े । सप्ताह में एक दिन छुट्टी दो | १४ 
वर्ष से कम की आयु के बालकों को नोकर नहीं रक्‍खा जा सकता | 
निकालने के लिये एक मास का नोटिस देना अनिवार्य द्ोगा | येसन 
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पंद्रहवें दिन देना होगा। 

ग्रासाम के बिल्ल में भा लगभग यही बातें रक्खी गईं थी; किन्तु 
अ्रभी तक यह बिल कानन नहीं बन पाये | 

सिंध का कानून तो एक प्रकार से बम्बई कानून की नकत्ञ मात्र हे । 
झब तो अधिकांश प्रान्तों में हस प्रकार का कानून बन गया हे । 


खानों में काम करने वालों के सम्बन्ध में कानून 


भारतीय खानों में काम करने के घंट तथा प्रन्य बातों का नियंत्रण 
भारतीय खान (संशोधित) एक्ट १६३५ के अनुसार होता हे, उसकी 
मुख्य धारा नीचे लिखी हैः-- 

(१) ये सभी स्थान जिन्हें किसी खनिज पदाथ के प्राप्त करने 
के लिये खोदा जावे, इस कानून के अ्रनुसार 'खान? हैं और उसमें यह 
कानून लागू होता है । 

(२) कोई प्रीढ़ पुरुष भूमि के ऊपर एक दिन में १० घंट से अधिक 
भौर सप्ताह में ४४ घंट से अधिक काम नह्टीं कर सकता । श्रोर यदि 
वह खान के अन्दर काम करता हो तो ६ घंट से ग्रघिक काम नहीं कर 
सकता । खान के अन्दर काम के घंटे किसी एक ब्यक्ति के लिये पृथक 
न॒द्ठीं होते । जब टठुकड़ी का प्रथम व्यक्षित खान में घुसता हे, काम शुरू 
ही गया माना जाता हैं आर जब अन्तिम व्यक्ति बाहर निकलता है; 
त॒ब्र काम समाप्त हुझा मना जाता है । यह समय & घंटे से अ्रधिक 
नहीं होना चाहिए । सच तो यह है कि आने-जाने में जो समय लगता 
है, उसको निकालने पर ८ घंटा ही कार्य होता है । 

,.. स्त्रियों के लिए खानों में काम करने के घंटे पुरुषों के बरावर ही 
हैं, किन्तु ७ मार्च १६२६ को जो नियम बनाया गया, उसके श्रनुसार 
स्त्रियों को खानों के अ्रन्दर काम करने को सनाड़ी करदी गई । क्योंकि 
उस समय खानों के श्रन्दर काम करने वाकी स्त्रियों की संख्या बहुत 
अधिक थी; इस कारण नियम के अनुसार १ जुलाई १६३६ तक क्रमशः 


और भारतीय मजदूर 


सभी स्त्रियों को खानों से बाहर निकल जाने की व्यवस्था की गई । किन्तु 
१६३६ के कई वर्ष पूर्व ही भारतीय खानों के अ्रन्द्र स्त्रियों से काम लेना 
बंद कर दिया गया थ। । परन्तु युद्ध के समय कोयले की कमी के कारण 
भारत सरकार ने श्रस्थायी रूप से स्त्रियों को खानों के अन्दर काम 
करने की फिर आराज्ञा दे दी, जिसका देश तथा विदेशों में घोर विरोध 
हुआ । अब्र शीघ्र ही यह आज्ञा वापस ले ली जावेगी। 

१९ वर्षों से कम की आयु के बालक को खान में काम करने की 
मनाही हे । १९ से १७ वर्ष की श्रायु के तरुण तब तक खान में काम 
नहीं कर सकते, जब तक कि उनके पास शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाण 
पत्र न हो । और उस प्रमाण पत्र का सूचक बिल्ला उसके पास न हो | 

(३) खान के मैनेजर को उन सब दुघंदनाञ्रों का एक रजिस्टर 
रखना आवश्यक हे, जिनसे किसी व्यक्ति को ऐसी चोट लगे कि वह 
४८ घंटे के लिए बेकार हो जावे और दुघटना के फल्नस्वरूप झत्यु या 
गहरी चोट लग जावे तो उसकी सूचना चीफ इन्सपेक्टर को देना 
आवश्यक है । 

(७) मैनेजर को खान में यथेष्ट पीने के लिए जलन तथा शौच, 
पेशाबघधर इत्यादि का समुचित प्रबंध करना चाहिए। जिन खानों को 
केन्द्रीय सरकार श्राज्ञा दे; उन्हें फसट-एड की सामग्री तथा श्रन्य 
दवायें इत्यादि रखना आवश्यक हे । 

(५४) इस एक्ट का शासन केन्द्रीय सरकार करती है, जो खानों का 
चीफ इन्सपेक्टर नियुक्त करती हे ओर उसके आधीन ओर बहुत से 
निरीक्षक द्वोते हैं । केन्द्रीय सरकार कोट भी नियुक्त कर सकती है, 
जो कि खानों में होने वाली दुधटनाओ्रों की जांच करती है; और उस 
जांच की रिपोर्ट प्रकाशित करती हे । 

एक्ट के अनुसार केन्द्रीय सरकार माहनिंग बोर्ड या माइनिग कमेटी 
नियुक्त करती हे जो कि खानों सम्बंधी सभी बातों पर अपना मत प्रगट 
करती है। माइनिंग बोर्ड पर दो प्रतिनिधि मजदूरों के भी होते हैं, 
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जिन्हें केन्द्रीय सरकार खान में काम करने वाले मजदूरों की टड यूनियन 
के परामश से नियुक्त करती है। 

इस कानून के विरुद्ध कार्य करने पर ४०० रुपये तक जुर्माना हो 
सकता हे । 


बागों में काय करने वाले मजदूरों से सम्बंधित कानून 


मजदूरों की भती वाले परिच्छेद में हम लिख चुक हैं कि आासाम के 
चाय क बागों में १८४६ के कानून (ए/०7]078॥78 07९8०) ०0 
00707'800 ४८४) के अनुसार मजदूर एक बार भर्तो होकर नियत 
अवधि तक काम करने के लिये विवश था । वह बाग की मजदूरी करना 
नहीं छोड़ सक्रता था । यदि वह भाग जावे तो बाग के माक्तिकों को 
डसे कैद करने श्रोर सजा देने का श्रध्रिकार प्राप्त था। यह घृणशित कानुन 
कहीं १६२९ में जाकर रद्द हुआ । मद्रास प्क्लांटर्स एक्ट १६०३ ओर कुर्ग 
केबर एक्ट सं भी ऐसो घृणित धारायें थीं; किन्तु यह कानून भी क्रमश: 
१६२७ ओर १६२६ में रह कर दिये गए। १६०१ में शआसाम प्रवास 
एक्ट बना जिसके श्रन्तगंत प्रन्‍्तीय सरकार को यह अधिकार दिया गया 
था कि वह चाय के बागों के सरदारों को जिन्होंने सरकार से मजदूर 
भर्ती करने का लायसंस नहीं लिया है, अपने क्षेत्र में भर्तो न करने दें + 
१६०८ में एक नया कानून बना, जिसके अनुसार लाय के बागों में बिना 
लायसेंस प्राप्त ठेकेदारों के द्वारा मजबूरों को भती करने की मनाहदी 
करदी गई और मजदूरों को कैद करने का अधिकार छीन लिया गया । 
१६१९ में भ्रासाम मजदूर प्रवास (संशोधित) कानून पास हुश्रा, जिसके 
द्वारा अासाम में शर्त बंद कुली प्रथा बंद करदी गई ओर आसाम लेबर 
बोर्ड की स्थापना हुईं । यही बोर्ड ग्रब॒ चाय के बागों के लिए मजदूर 
भर्तों के काम की देख भाल करता है । आजकल चाय के बागों के 
लिए मजदूर भर्ती तथा चाय के बागों में काम की व्यवस्था का नियंत्रण 
“बाय के बागों का प्रवास” कानून १६३२ के अनुसार होता हे। इस 


हि भारतीय मजदूर .. 


पुक्ट की मुख्य बातें नीचे लिखी हैं. 

(१) केन्द्रीय सरकार को प्रवासी: मजदूरों के एक कंटोलर को नियुक्त 
करने का अधिकार हे ओर सरकार उसके तथा उसके आधीन कमंचारियों 
के व्यय के लिए मजदूरों की भर्तो पर फीस लगा सकतो है । 

(२) केन्द्रीय सरकार किसी भी क्षेत्र को “नियंत्रित प्रवास क्षेत्र” 
घोषित कर सकती है । इन नियंत्रित क्षेत्रों से मजदूरों की भर्ती किसी 
सत्य के बाग के लिए बिना क्ायसेंस प्राप्त एजेन्टों के श्रोर कोई नहीं कर 
सकता । एजेन्ट को मजदूर के भोजन ओर रहने की डिपो पर उचित 
व्यवस्था करनी होगी श्रोर जब वह मजदूर डिपो से चाय के बाग़ को 
सेजा जावेगा तो मार्ग में भी उसके लिए भोजन की उचित व्यवस्था 
करनी होगी । 

(३) केन्द्रीय सरकार किसी भी ज्ञत्र को सीमित भर्तो क्षेत्र धोषित कर 
सकती है । इस कत्र में कोई भी व्यक्ति जो लायसेंस प्राप्त भर्तो करने 
वाला न हो या चाय के बाग का सरदार, जिसके पास चाय के बाग के 
मालिक का प्रमाण पत्र न हो, मजदूरों की भर्तों नहीं कर सकता। जो भी 
व्यक्ति इस कानून के विरुद्ध चाय के बागों (आसाम) में काम करने जाता 
है ग्रथवा वह व्यक्ति जो कि किसी मजदूर को आ्रासाम के चाय के बागों 
में जाने के लिए सहायता करता है; उसको ६ मद्दीने की केद या €०० २० 
जुर्माना या दोनों सजायें दी जा सकती हैं । 

(४) प्रत्येक व्यक्ति जो कि आसाम के बागों में काम करने जाता 
है, तीन वष बाग में काम कर चुकने के उपरान्त चाय के बागऱा के श्वच 
पर अपने धर वापस ज्नौट आने का हक़दार है। यदि कोई मजदूर मर 
जाबे तो उसके परिवार का भी यही हक होगा । यदि मजदूर का स्वास्थ्य 
बाग में अ्रच्छा न रहता हो अथवा '्रन्य कारणों से उसका वहां रहना 
शैक्य न हो तो वह ३ वर्ष पूरे होने से पूर्व ही बाग़ा के खर्च पर लौटने का 
अधिकारी हे। 

(५) कोई बालक जो १६ वर्ष से कम आयु का है, भर्दो नहीं 
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किय। जा सकता, जब तक कि वद अपनी साता के साथ न हो । 

(६) प्रवासी मजदूरों का कंट्रोलर तथा उसके आधीन कमचारी 
इस बात की देख भाल कर गे कि कानून के अनुसार भर्ती का काम हो 
रहा है या नहीं और बह प्रवासी मजदूरों के हितों की रक्षा करता है । जब 
मजद्र घर से चाय के बागों को जाता, चाय के बाग़ों में रहता ६, श्रौर 
अपने घर वापस लोटता है, तब कंटोलर उसक हितों की देख भाल और 
रक्षा करता है। 


गमनागम के साधनों में लगे हुए मजदूरों से सम्बंधित कानुन 


अभी तक कोई एक ऐसा कानुन नही बना हि जो रेलवे, बंदरगा हीं 
श्रौर सढ़क, मोटर पर काम करने वालों की रक्षा करे, किन्तु रेलवे ओर 
बंदरगाहों पर काम करने वाल्लों के सम्बंध में कुछ फुटकर कानून 
बने हैं:--- 


भारतीय रेलवे (संशोधित) एक्ट १८३८ 


रेलवे वक शापों में काम करने वाले मजदूरों के लिए १६३४ का 
फैक्टरी कानून लागू होता है । इस कानून का उहं श्य उन श्रमजीवियों 
के हिलों की रक्षा करना है, जो रेलथे ज्ञाइन पर स्थायी रूप से काम 
करते हैं । इस कानून की मुख्य धारायें नीचे लिखी हैं :-- 
..._ (१) जिन ब्यक्तियों का काम बीच बीच में रुक नहीं जाता हे; वे 
सप्ताह में ६० घंटे से श्रधिक काम नहीं कर सकते । 

(२) डन श्रमजीवियों का जिनका कास बीच-बीच में बंद हो जाता 
है, वे २७ घंटे एक सप्ताह में काम कर सकते हैं । 

- (३) यदि विशेष श्रावश्कता श्रा पढ़े तो निर्धारित घंटों से अधिक 
भी काम लिया जा सकता है ओर निधारित घंटों से श्रधिक जितने घंटे 
काम किया जावेगा, उनके लिए सवाई मजदूरी देनी होगी । 

(४) जिन कर्मचारियों का कार्य मुख्यतः बीच-बीच में बंद हो जाने 
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वाला नहीं हे, उन्हें सप्ताह में एक दिन की अवश्य छुट्टी मिज्षनी चाहिए। 
भारतीय रेलवे कमचारियों के काम के घंटे संबंधी नियम (१६३१) 


इस एक्ट द्वारा कतिपय रेलवे कमंचारियों के काम के घन्टे और 
विश्राम की श्रवधि निर्धारित कर दी गई है| इस एक्ट के अनन्‍्तंगत वे 
लोग नहीं आते, जो रेल गाड़ियों पर काम करते हैं. (रनिंग स्टाफ) था 
वाड़ (देखभाल) तथा मैनेजर, सुपरवाइज़र ह॒त्यादि | वे लोग फैक्टरी एक्ट 
के भ्रस्तगंत आते हैं| अ्रब रेलवे में भी ८ घंटे प्रति दिन काम करने का 
नियम बन गया हे | 

अभी तक बन्दरगाहों म॑ काम करने वालों के काम के घन्टे निधारित 
नहीं हुए हैं । इस सम्बन्ध में कोई कानून नहीं बना । १६३१ के पोट 
एक्ट के अनुसार कोई बालक जो कि १५ वष से कम की आयु का हो, 
बन्दरगाह में कास नहीं कर सकता । किन्तु १६३८ के (॥0))]))09- 
70॥0 0। ०0४]0॥०7) 3०८६) बाज्ञकों को नोकर रखने सम्बन्धी 
कानून के अनुसार १५ वष की आयु से कम का कोई बालक बन्दरगाहों 
में काम नहीं कर सकता । 


डाक में काम करने वालों स सम्बंधित कानून १६३४ 





इस एक्ट का उद्द श्य डाक में काम करने वालों की सुरक्षा का प्रबंध 
करता है । इस एक्ट में डाकों पर आ्राने जाने के रास्तों का ठीक रखना, 
मात्न को उठाने वाले यंत्रों की दीक ठाझक रखने, प्ररम्भिक चिकित्सा की 
सामग्री रखने की व्यवस्था की गड्ढे है । 
जहाज़ों पर काम करन वालों से सम्बन्धित कानून 

कोड भी बालक जिसकी आयु १४ वष से कम है, जहाज पर 
साधारणतया काम नहीं कर सकता | हां, यदि वे अपने समीप के रिश्तेदार 


या पिता के चाज़ में काम करें तो १४ वर्ष से कम के बालकों को काम 
करने की आज्ञा मिल सकती है | १८ वर्ष से कम की श्रायु का तरुण 
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( 77)।767' ) या ( 5(0)767' ) साधारणतया काम नहों कर 
सकता । विशेष दशाओ्रों में ही ऐस। करने की झ्राज्ञा मिल्ष सकतो हे 

१८ वर्ष से कम की श्रायु का व्यक्ति जहाज़ पर बिना डाक्टरी सर्टिफिकेट 
के कि वह शारीरिक दृष्टि से काम करने के योग्य है, काम नहीं कर 
सकता। भारतीय सरकार ने १६३१ के नोटिफिकेशन के अनुसार (टिमरों 
ओर स्टोकरों के काम के घन्टे भी नियुक्त कर दिये हैं । 


भ्रमजीबी क्षति पूति कानन (संशोधित) १६३३ 


यह कानून उन श्रमजीवियों के लिए द्ागू होता हे कि जो शारीरिक 
श्रम करते हैं ओर नीचे लिखे स्थानों में काम करते हैं:--(१) 
कैक्टरियों जहां १० आदमी काम करते हों और या त्रिक शक्ति का उपयोग 
होता हो, श्रोर वे फैक्टरियां जहाँ यांत्रिक शक्ति का तो उपयोग न होता 
हो, किन्तु ४० व्यक्षित काम करते हों (२) खानें (३) बाग ( सिनकोना, 
रबर, चाय, कट्वा) जिनमें २९ से श्रधिक व्यक्ति काम करते हों । (४) 
जहाजी काम में, (१) जड़ाजों पर माल लादने ओर उतोरने में (६) 
जहाज बनाने में (७) मकान बनाने में (यदि एक मंजिल से अधिक ऊचा 
हो ) (८) सड़कों के बनाने में (६) यांत्रिक गाड़ियों को चन्नाने में । 
(१०) विस्फोटक पदार्था को बनाने या उनका उपयोग करने में । 
(११) गैस या ब्रिजली तैयार करने में (१२) सिनेमा फिल्मों को तैयार 
करने आ।र उनको दिखलाने में (१३) हाथी तथा श्रन्य जंगली 
जानवरों को रखने मे । 

इन कार्यों में चोट लग जाने या मर जाने को ही केच्ल्न दु्धेटना नहीं 
माना जावेगा; किन्तु कुछ पेशों के रोगों सं बीमार पड़ने या मरने को 
भी दुबटना साना जवेग। और उसके लिए मालिक मज़दूर की क्षति 
पूर्ति करेगा । वे रोग नीचे लिखे हैं । 

(१) ऐेनथ कस (२) सीसा ([,6७0) फासफोरस, पारा ओर |3९॥)- 
207]0 का जहर (३) क्रोम (7]087'.8007) (४) (४0॥॥97९- 
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सति पूति का हर्जाना केवल्ल उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है, 
जिनका मासिक वेतन ३०० रु, से अधिक न हो, साथ द्वरी जो व्यक्ति 
क्लाझ का काम करते हैं, उन्हें भी क्षति पूर्ति का हजाना नहीं मिल्क 
सकता । यदि काम करते समय और उसके फलस्वरूप किसी व्यक्ति 
को चोट लग जवे, श्रथवा दुर्येटना से उसकी जुत्यु हो जावे तो वह इस 
कानून के श्रन्त्गत क्षति पूति का हकदार होगा । बढ़े-बड़े श्रोद्योगिक 
कन्द्रों में इस कानून के अन्तगत मामलों को तय करने का काम कमिश्नर 
करते हैं, जो इसी कार्य के बल्िये नियुक्त किये जाते हैं । किन्तु श्रन्य 
स्थानों पर जज ख़फीफा इस कानुन के अ्रन्तगंत सारे मामलों को तय 
करता हे। 

किसी व्यक्ति को ऊितना रुपया इजाने के रूप में मिज्लेगा, यह उसके 
मासिक वेतन पर निभर है। दुर्घटना के फल्चस्वरुप सज़दूर को जब चोट 
लगती है तो उसके नोचे लिखे परिणाम हो सकते हैं:-- [१] अ्राशिक 
अपमर्थता [२] पूर्ण असमर्थत [३] मृत्यु । इसके अतिरिक्त धन्धों में 
काम करने वालों को कुछ रोग लग जाते हैं, जो उन धन्धों के विशेष रोग 
स्वीकार किये गए हैं । आंशिक असमर्थता, भ्रस्थायी अर्थात्‌ थोड़े दिनों 
के लिए भो हो सकती है श्रोर स्थायी अ्र्थाव हमेशा के लिए भी हो 
सकती है। इसी प्रकार पूर्ण असमथथता भी कुछु समय के लिए पअथात 
अ्रस्थायी ग्रथवा सदैव के लिए अ्रर्थात्‌ स्थायी हो सकती है । 

यदि काम करने वाला व्यक्ति चोट से कंवल ७ दिन तक ही अ्रस- 
मर्थ रहे तो उप्ते कोई हर्जाना नहीं मिन्न सहझृता | जब दुबेटना से ७ 
दिन ते अ्रधिक के लिए अ्रप्तमर्थता हो तो मज़दूर को कानून में दिये 

हुए श्रनुसार हर्जाना मिल्यता है। कानून में हमने की जो रकम निधों 

रित की गई है, वह वेतन के अनुसार है । दुर्घटना होने पर 
चोट खाने या मरने वाले को नोचे लिखे अनुसार हर्जाने की रकम 
दी जावेगी।--- 
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चोट खाने वाले मज़दूर ..प्रौढ स्थायी पूण प्रौढ़ की श्रस्थायी 


का मासिक वेतन या. झ्त्यु होने | श्रसमर्थता | असमर्थता होने 
मज़दूरी . पर | होने पर | पर पखबारे [१९ 
प्रीढ़ की | | दिन ] में दी जाने 
वाली रकम 
इससे . लेकिन इससे , ल्‍ 
अधिक श्रधिक नहीं | 
। । 
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ऊपर दी हुईं तालिका से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि जहां तक प्रौढ़ 
स्त्री पुरुषों का सम्बन्ध हैं झृत्यु होने पर वेतन के अनुसार कम से कम 
१०० और अ्रधिक से भ्रधिक ४००० रु, और स्थायी पूर्ण असमर्थंता 
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पर कम से कम्म ७०० रुपये ओर अधिक से अधिक ५६०० रु. हर्जाना 
मिल सकता है। प्रोढ़ों के अस्थायी श्रसमर्थ द्वोने पर प्रति पखवारे श्रर्थात 
१४ दिन के बाद एक रकम दी जाती हे, जो १० रु, तक मासिक वेतन 
पाने वाले के लिए उसके मासिक वेतन की आधी ( अर्थात उसको प्रा 
मासिक चेतन हर्जाने में मिलता हे ) और तदुपरांत £ रु, से ३० रु, तक 
है। अस्थायी असमर्थता होने पर £ वर्षों तक यद्द पखबारे की रक़म 
मिलती रहेगी । यदि कोई व्यक्ति £ वर्षों तक भी ठीक न हो तो उसकी 
असमर्थता स्थायी मान ज्ञी जावेगी । यदि ९ वर्षो से पवर ही अ्रस्थायी 
असमर्थंता स्थायी हो जाये तो मज़दुर को अस्थायी असमर्थता होने पर 
जो एक मुश्त रकम मिलती हे; उसमें से जितनी रक़म उसे अस्थायी 
असमर्थता के काल में प्रति पखवारे मिल चुकों है; वह कम कर दी 
जायगी । प्रोढ़ों की पूर्ण स्थायी भ्रसमर्थता होने पर जितनी एक मुश्त 
रक़म मज़दूर को मिज्ञनी चाहिए; वह तो ऊपर दी हुई तालिका में 
है किन्तु प्रोढ़ों की “स्थायी आंशिक असमर्थंता” होने पर कितनी रकम दी 
जावेगी थद हिसाव जक्लषगा कर मालम की जा सकती है। स्थायी 
आंशिक असमर्थता से मज़दूर की काय क्षमता जितनी घट जावे, उसी 
अनुपात में उसे स्थायी पणण असमर्थता झ्ोने पर मिलने वाली रक़म का 
हिस्सा मिल जावेगा । उदाहरण के लिए किसी मज़दूर का जिसे २० रु, 
मासिक मज़दूरी मिलती है, बाँया द्वाथ कर जाता है तो वद्द स्थायी 
रूप से ग्राशिक असमथ हो गया। कानन के अनुसार बांय। हाथ फटने 
पर उसकी ६०% प्रतिशत काय क्षमता नष्ट हो गई । पण स्थायी 
श्रसमथंता होने पर उसे २१०० रु, ज्षति पूर्ति क मिलते अ्रस्तु, बांया हाथ 
कट जाने पर उसे २१०० रु. का ६० // प्रतिशत अथत १२६० रु, मिलेंगे । 
कोन सा अ्रंग भंग हो हो जाने पर कितनी कार्य क्षमता नष्ट होती है, उसकी 
भी एक तालिका एक्ट में दी हुईं है जिसे हम झागे चल कर देंगे । 
यदि अल्पवयस्कर (१२ वर्ष ओर १४ वर्ष के बीच की आयु वाला) 
स्थायी रुप से पर्ण असमथ हो जाबे तो डसे एक मुश्त १२००२, 
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8 । 


ह। 


मिलेंगे । फिर चाहे उसे जो कुछ भी मजदूरी मिलती हो | यदि अ्रत्प 
वयस्क की श्ृत्यु हो जावे तो डसक माता पिता या श्रभिभावकों को कंवत्त 
२०० रू, एक मुश्त मिलेंगे । 

अस्थायी श्रसमथता होने पर फिर चाहे वह आंधिक या पूर्ण हो, ऊपर 
दी हुईं तालिका में जो पखबारे की रकम नियत हे, वह प्रोढ़ मज़दूरों को 
वतन के श्रनुसार मिल्लेगी। श्रल्पवयरक जब श्रस्थायी रुप से असमर्थ 
हो तो उसको प्रति मास अपनी मासिक मज़दूरी की श्राधी रकम हर्जाने 
में मिलगी । किन्तु यद् माप्तिक हजांने की रकम ३० रु, प्रति मास से 
अधिक नहीं हो सकती | 

नीचे दी हुई तालिका में झिसी अंग के भंग होने पर जो स्थायी 
आंशिक अ्रसमर्थता होती हे, उससे होने वाली काय क्षमता की हानि का 
ब्योरा दिया हुआ हे । 


चोट काय चमता की हानि 
प्रतिशत में 

कोन्द्दी पर या कोन्दी से ऊपर दायें हाथ का नष्ट हो जाना''' ७०प्रतिशत 

99 89 १9 99 बाय १ हे 9) ६० प्रतिशत 
कोन्ही से नीचे दायें दाथ का नष्ट हो जाना'"''**'*****''६० ,, 
कोन्ही के नीचे से बांयें हाथ का नष्ट हो जाना''' **' *”' '”?€० ,, 
घुटन पर से या घुटने से ऊपर टाँग का नष्ट हो जाना''' '!' ६० ,, 
घुटन से नीचे टांग का नष्ट हो जाना अं 0 बा, 
स्थायी रूप से पण बदिरा हो जाना 443 अई अ.. आ 
एक आँख नष्ट हो जाने पर''' “३१०० ०००००*०*४ १०३० ,, 
हाथ का अंगुठा नष्ट हो जाने पर" लि के 
एक पैर की सब अ्रंगुलियां नष्ट हो जाने पर'"''*'*****'३० 
अंगूठाका एक पोरा [ हड्डी का टुकड़ा ] नष्ट हो जाने पर १० ,॥ 
पैर का अंगूठा नष्ट हो जाने पर' ''"'**"''':८*********** १० . » 


द्वाथ के अंगूठे के पास वाली अंगुलो क नष्ट हो जाने पर*'१० ) 
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किसी अंगुली के नष्ट हो जान पर''''''''' "४ *'*** < प्रतिशत 
किन दशाओं में मालिक हजाना देने को बाध्य न होगा 


(१) जब कि चोट से पूण या आंशिक रूप से मजदूर ७ दिन से 
ग्रधिक के क्षिए असमर्थ न दो । 

(२) चोट उस समय लगी हो, जब्य कि मजदूर शराब या अन्य 
किसी नशीली वस्तु के प्रभाव में हो | अथवा सजदूर जानवूक कर 
उन्त नियमों को तोड़े या भवहेलना करे कि जो विशेषकर उसकी सुरक्षा 
के लिए बनाये गये हों । अथवा कोई सुरक्षा यंत्र ल्वगा हो उसको 
जानबूक कर हटा दे । यदि वह यह जानता था कि यह यंत्र उसकी 
मशीन से रा करने के लिये भा तो वह चति पूति के हजाने का दावा 
नहीं कर सकता । 

(३) यदि मजदूर झपने कास को छोड़कर दूसरे मजदूर के काम 
पर जावे । 

परन्तु यदि नशे की अ्रवस्था में अथवा जानबूक कर सुरक्षा क॑ 
नियमों इत्यदि की अवहेलना करने पर चोट से मृत्यु हो जान तो 
मालिक को हजाना देना होगा। 

यह तो पदले ही ब्रतलाया जा चुका है कि इस एक्ट का शासन 
कमिश्नर करते हैं, जिन्हें प्रांतीय सरकार इस काम के लिए नियुक्त 
करती है । छुत्यु की सूचना पाने पर कमिश्नर ३० दिन के अन्दर मालिक 
से इस आशय का बयान देने को कह सकता है कि जिससे यह ज्ञात हो 
कि वह हजाने की रकस देना स्वीकार करता है; या नहीं करता है। 
यदि मालिक अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है तो वह हजांने की रकम 
कमिश्नर के पास जमा कर देता है। कमिश्नर को छुतक मजदूर के 
परिवार वालों को उसके झ्तक संस्कार के लिए २९ रु. पेशगी दने का 
अधिकार है | यदि मालिक हर्जाना देने की जिम्मेदारी क्षेना अ्रस्वीकार करे 
तो कमिश्नर को यद्द भ्रघिकार है कि वह झछतक व्यक्ति के श्राश्नितों को 
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यह सूचना दे कि ये हजाने का दावा करें । कमिश्नर को सारे मामले को 
सुनने ओर उसका फेसला देने का भी अ्रधिकार है। 

माज्निक श्रोर मजदूर यदि कोई दुध॑टना होने पर दी जाने वाली रकम 
के सम्बन्ध में आपस में व्यक्तिगत रुप से सममोता कर लें तो वह गैर 
कानूनी होगा, जब तक कि उसकी रजिस्टी कमिश्नर के यहां न हो जावे। 
कमिश्नर को यह अधिकार हे कि इस प्रकार के समफोते की रजिस्ट्री 
कर के । यदि वह इस बात से सतुष्ट ह्वो जाव कि वह धोखे या दबाव से 
नहीं हुआ है । रत्यु होने पर प्रत्येक माज्िक को उसकी सूचना कमिश्नर 
को देनी होती हे । 

१६३७ में कानून में जो संशोधन हुभ्रा है, उसके अनुसार बड़ बढ़ 
गोदामों में माल को कादने, ठोने ओर उतारने में यदि कोह चोट लगे या 
सत्यु हो जावे तो भी यह कानून लागू होता हे । क्‍ 

. १६३६ के संशोधन के श्रनुसार यदि मज़दूर मालिक को नोटिस 
देना भूल जावे या निधोरित समय के श्रन्द्र दावा न करे तो इससे उसके 
इजोने का दावा करने का हक नष्ट नहीं हो जाता । हां, उस दशा में 
कमिश्नर को यह संतोष हो जाबे कि मजदर ने प्राथना पत्र इस विश्वास 
में दिया था कि उसकी चोद ऐसी है कि उसे कानून के अनुसार हर्जाना 
मिलना चाहिये था श्रोर वद प्रार्थना पत्र अस्वीकार हो गया; तब वह 
बिना नोटिस दिये ही उस दावे को खुन सकता हे । किन्तु मजदूर या 
मजदूर कार्यकर्ताओं के ज्षियि ठोक यही है कि वे दजाने का नोटिस 
मालिक को भ्रवश्य दे द॑ । 


मजदूरी अदायगी एक्ट (१६३६) 


इन कानून का मुख्य उच श्य यह है कि मज़दूरों को उनका वेतन 
समय पर बांटा जावे, उनके वेतन में से मनमानी कटोती न की जा सके; 
एक निश्चित रकम से अधिक॑ जुमोना न किया जा सके | कानून की 
मुख्य धारायें नीचे लिखी हुई है :-- 
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(१) यह कानन फेक्टरियों और रेलों में लागू होता है और ये सब 
मज़दुर ओर कमंचारी इसके अन्तगंत ञआ जाते हैं जो २०० रू, 
मासिक से कम पाते हें। जिन फेक्टरियों तथा रेलों में एक हज़ार 
व्यक्तियों से कमर काम करते हैं ओर जिनमें एक हज़ार से अधिक काम 
करते हैं, उन्हें अपने कमेचारियों को वेतन का समय व्यतीत होने पर 
क्रमशः ७ दिन और १० दिन के अन्दर सत्रों का वेतन चुका देना चाहिए । 
जिस व्यक्ति को नोकरी से हटा दिया गया हो, उसको निकाले जाने 
के दूसरे दिन तक डसका वेतन अवश्य मिल जाना चाहिए। वेतन या 
मजदूरी छुट्टी के दिन नहीं बांटी जा सकती । काम के ही दिन बांटी 
जानी चाहिए। ओर वेतन का समय एक महिने से किसी दशा में अधिक 
नहीं हो सकता | वेतन नक़द्‌ रुपयों में ही चुकराया जाना चाहिए । 
वस्तुश्रों में वेतन देने की मनाही हे । 

(२) कानून द्वारा जो कटौतो स्वीकृत है; उसके अ्रतिरिक्त येतन में 
से और अधिक कटोती नहीं हो सकतो । यदि मालिक और कोई कटौती 
करे तो वह गैर क़ानूनी समभी जावेगी । जो कटोतियां कानून द्वारा स्वीकृत 
हैं वे नीचे लिखी हैं :--- 

जुमाना, गैरहाज़िरी, मकान का किराया; श्राय-कर, प्रावीडेंट फन्‍्ड 
की किश्त, अदालती रुपया जो देना हो) मालिक ने जो रुपया पेशगी 
दे दिया हो, सहकारी समिति का कज; और अन्य कोई सुविधा जो कि 
मालिक द्वारा मज़दूर को पहुँचाई जावे। 

(३) कानून द्वारा जुमांने का इस प्रकार नियंत्रण किया गया है।--- 

(झ) बालकों पर जुर्माना करने की मनाह्दी कर दी गई है । 

(ब) जुमाने की रकम किश्तों में या जुर्माना करने के ६० दिन बाद 
वसूल नहीं की जा सकती । 

(क) किसी भी महीने में मज़दूर के वेतन (जो उसने प्राप्त किया 
हो) में से आध अआआना प्रति रुपया से भ्रघिक जुर्माना नहीं किया जा 
सकता । 
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:” (ख) जुमने की वसूली से जो रकम इकट्टी हो, वह मज़बूंरों* के 
द्वित के किसो काम पर ही व्यय की जां सकतीं हे। जिसको स्वरोकृति 
मालिकों को सरकार से लेना आवश्यक है। द 

(ग) मालिकों के लिए यह अावश्यक हे कि वे इस प्रकार की 
सूचनायं नोटिस बोर्ड पर लगा दें कि किन दोषों के लिए जुम/ना होगा । 
जिन भूलों का उस नोटिस में कोई उल्लेख न हो; उनके लिए जुमानां 
करना गैर कानूनी हे । है 

(घ) जब मालिक जुम।ना करे तो मज़दूर को यह अवसर मिलना 
चाहिए कि वद जुमने के विरुद अपनी सफाई दे सके । ओर जो भी 
जुर्माना किया जाय वह वेतन बांटने वाला एक रजिस्टर में दज करे । 

(७) इस कानून की श्रवहेलना होने पर दण्ड का विधान हे कि जौ 
मालिक देरी से वेतन बांटेंगे उन पर €०० रु, तक जुमाना हो सकता है । 
आर गैर कानूनी जुमाना करने पर मालिक को जुमने का दस गुना 
दण्ड देना होगा । जो मज़दूर मालिक के विरुद्द कूटी शिकायत करेगा 
उस पर <० रु. तक दण्ड दिया जा सकता हे । 

यदि मज़दुर काम करते समय शरात्र के नशे में हो, या उसने जान- 
बूक कर उन सुरक्षा के नियमों की श्रवह्देलना की हो, जो कि दुधटनाश्रों 
से मज़दूरों को बचाने के लिए बनाये गए हैं तो चोट लगने पर वह्द 
मज़दूर हजाना पाने का दावा नहीं कर सकता । 

(५) जहां तक फैक्टरियों क। सम्प्नन्ध हे, फैक्टरी इन्स्पेक्टर इसका 
शासन करते हैं । रेल्नों में लगे हुए कमंचारियों तथा मज़दूरों के लिए 
प्रास्तीय सरकार प्रथक्‌ इन्स्पेक्टर नियुक्त कर सकतो है । 


हड़तालों तथा औद्योगिक शान्ति बनाये रखने से सम्बन्धित कानून 


प्रथम योरोपीय महायद्ध (१६१८) के उपरान्त भारतीय कारखानों 
में हढ़ताकों की ब्राठ सी आगई । प्रत्येक झद्योगिक केन्द्र में लग्बी-लस्‍्ती 
हढतालें हुईं और उनसे घनन्‍्धों को बहुत द्वानि पहुँची। अतएव आोद्योगिक 


कर 
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शान्ति बनाये रखने के लिए १६२६ में हड़ताल कानून ([7902८ 
()9]07068 ०00) बनाया गया । 


हड़ताल कानून १€२८ 


इस कानून को मुख्य उह श्य ऐसे साधन उत्पन्न करना हे, जिनसे 
श्रोद्योगिक झूगढ़े शान्तिपूवंक बिना हड़ताल के निबट जावें, ओर बिजली; 
पानी, रेलवे, इत्यादि जन-उपयोगी कारखानों या धन्धों में यकायक 
हडताल करना जुमें बना दिया जावे । तथा राजनैतिक हड़तालें 
गैरकानूनी कर दी जावे । कानून की मुख्य धारायें नीचे लिखी हैं;-- 

इस कानन के द्वारा केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों को यद्द श्रधिकार 
दे दिया गया हे कि यदि कहीं हडताल हो रही हो या हड़ताल होने की 
ग्राशंका है तो उस झगड़े को तय करने के लिए सरकार “सम->झ्ता- 
बोर्ड”? या जांच श्रदालत नियुक्त करे | सरकार बोड या अ्रदाज्नत की 
रिपोर्ट को प्रकाशित कर सकती है | 

(२) जन उपयोगी धन्धों जैसे रेलवे, जद्दाज्ञ तथा नावों, टामगाड़ी 
डाक, तार, तथा टेलीफोन, शक्ति, रोशनी, तथा जल के कारखानों तथा 
स्वास्थ्य ओर सफाई के काम में लगे हुए मज़दूरों के द्वारा बिना १४ 
दिन का नोटिस दिये हड़ताल करना गैर कानूनी हे । साथ ही मालिक 
भी बिना १४ दिन का पेशगी नोटिस दिये द्वारावरोध ( ,00]< 006 ) 
नहीं कर सकते | यदि इस कानून की मज़दूर अ्रवहदेलना करें तो उन्हें 
एक महीने की सज़ा या ४० रु, जुमना या दोनों ही किया जा सकता हे। 
यदि सालिक इस कानून की अवहेलना करें तो उस पर १००० रु, जुर्माना 
या एक मास का कारावास या दोनों ही किये जा सकते हैं । 

(३) जो हड़तालें राजनैतिक या साधारण हों और औद्योगिक भगढ़े 
से सम्बन्ध न रखती हों और जिनका उद्द श्य समाज को घोर कष्ट 
पहुँचाना हो, वे गैर कानूनी घोषित करदी गई हैं । इस प्रकार की 
इड़ताज्ों में भाग त्लेने के द्विए प्रोत्साहित करने वालों को ३ महीने का 
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कारावास या २०० रु, का जुमाना या दोनों ही किया जा सकता हैं। 
जो मज़दूर इस प्रकार की गैर कानूनी हड़तालों में भाग क्ेने से इन्कार 
करेंगे कानुन ने उनके साधारण मज़दूर सभाओं के अ्रधिकारों को सुरक्षित 
कर दिया है । अथांत मज़दूर सभायें ऐसे मज़दूरों को अपनी सदस्यता 
से हटा नहीं सकतीं । 

(४) इस एक्ट के अन्तगत केन्द्रीय सरकार को सममोता 'श्रधिकारी 
((४070]9//07 07#५006॥) नियुक्त करने का श्रधिकार दे दिया 
गया है । यह अधिकारी मालिक श्रोर मज़दूरों के बीच में समझौता 
कराने का प्रयत्न करते हैं । 


बम्बई हड़ताल कानून (१6३८) 


बम्बई की कांग्र सी सरकार ने १६३८ में हड़तालों सम्बंधी एक 
क्रान्तिकारी कानून बनाया । जिसका मुख्य उहं श्य मालिक और मजदूरों 
के बीच सममोता कराने के लिए साधन उपस्थित करना, प्रान्त के बड़े 
और संगठित धंधों में मजदूरों को नोकर रखने में मनमानी न होने देना, 
ओर बिना नोटिस दिये हुए हड़ताल या द्वारावरोध करने की मनाही 
करना हे । इस कानून का यही मुख्य उ् श्य है कि जब तक समझता 
करने के सारे प्रयत्न विफल न हो जावे, तब तक हड़ताल न होने दी 
जावे। १६२६ के दृड़ताज्न कानून में जनोपयोगी धंधों में जो नोश्सि देने 
की केद लगाई गई थी, बम्बई कानून में प्रत्येक घंधे के लिये लगा दी गई 
है । इसकी मुख्य धारायें नीचे लिखी हैं :- 

(१) इस कानून के द्वारा ओद्योगिक भगढ़ों को तय करने के लिये 
तथा मिल मालिक और मज़दूरों के बीच समझता करवाने के लिए बहुत 
समुचित प्रबंध किया गया है । 

प्रान्तीय सरकार का लेबर श्राफिसर मुख्य समकोता कराने वा ज्ञा(पंच) 
है । किन्तु सरकार किसी विशेष रूगढ़े का निपटारा करने के लिये विशेष 
समभझ्ौत्म कराने वालों की नियुक्ति कर सकतो है । यदि समम्ीता कराने 
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वालों से कगढ़ा न निपटे और वे असफक्ष हो जावें तो सरकार संमभौशा 
बोर्ड स्थापित कर सकती है । एक्ट के श्रन्द्र इस बात की भी सुविधा 
कर दी गई हैं, कि यदि दोनों पक्त राजी हों और अपनी स्वीकृति लिखकर 
दे दें तो उनका झगड़ा तय करने के लिये किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त 
कर दिया जावे, जिसे कि दोनों पक्त चाहें। कुछ दशाओं में ऋगढ़ा 
ओद्ोगिक पंचायत अदालतों के सामने भी भेजा जा सकता है.। इस 
प्रकार एक्ट के श्रन्त्गंत ओद्योगिक झूगढ़ों को निपटाने के लिये मुख्य 
समभोता कराने वाला (लेबर आफिसर) विशेष सममोता कराने वाले, 
सममभोता बोर्ड, स्वयं निवाचित पंच, श्रौद्योगिक पंचायत भ्रदालत इत्यादि 
सममोता कराने के साधन उपलब्ध कर दिये गये हैं । 

(२) प्रान्तीय सरकार को यह अधिकार है कि वह लेबर आफिसर 
की नियुक्ति करे, जो कि मजदूरों के हितों की रक्षा करे शोर यदि उनका 
श्रोर मालिकों का कोई रूगड़ा हो; तो यदि मजदूर श्रपना प्रतिनिधि न 
मेज सके तो उस दशा में उनका प्रतिनिधित्व करे। 

(३) एक्ट के अन्तगंत उन प्रश्नों को दो भागों में विभकक्‍्त कर 
दिया गया है, जिनको लेकर मालिक और मजदूरों में कगढ़ा होता है । वे 
इस प्रकार हैं । पहले भाग में निम्नलिखित प्रश्नों को रक्‍्खा गया है :- 

(अ) मजदूरों का वगी करण-उदाहरण के लिए स्थायी, श्रस्थायी, 
अपरेंटिस, प्रोबवेशनर, और बदली मजदूर । 

(ब) मजदूरों के काम के घंटे, छुट्टियां, तनख़ाद का दिन ओर 
मजदूरी की रेट इत्यादि की सूचना देने का ढंग । 

(क) शिफ्ट में काम करने का आयोजन । 

(ख) हाजरी और देरी से आने के सम्बंध में नियम । 

(ग) छुट्टियां, छुट्टी 'देने क्ेने के नियम, शर्त, छुट्टियाँ कौन मंजूर 
करेगा इत्यादि । 

(घ) कारखाने में खोज का उत्तरदायित्व; ओर फाटकों से घुसने के 
सम्बंध में नियम । 
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(छ) अस्थायी रूप से कारखाने बंद हो जाने पर मालिकों भोर 
मजदूरों के अ्रधिकार भोर दायित्व । 

(च) नोकरी का समाप्त होना । साल्निक तथा मजदूरों का एक हूसरे 
को नोटिस देना। 

(छु) भ्रवांच्छुनीय चरित्र के ल्विए मुअ्त्तिल करने तथा नौकरी से 
हटाने के सम्बंध में नियम । 

(ज) मनदूरों के साथ मालिक शअभ्रथवा उसके कमंचारियों के 
दुष्यवहार से उनफ्ी रक्षा करने के उपाय । 

दूसरे भाग में तिम्नलिखित प्रश्नों का समावेश हे । 

(श्र) स्थायो अ्रथवा श्र स्थायी रूप से मजदूरों की संख्या में 
कसी करना । 

(ब) किसी विभाग में अ्रथवा विभागों में स्थायी श्रथवा श्रध॑-स्थायी 
रूप से मजदूरों की संख्या को बढ़ाने की मांग । 

(क) किसी कर्मचारी को नोकरी से हटाना जो कि इस कानून के 
अन्तर्गत बने हुए स्टेंडिंग आडर के विरुद्ध हो । 

(ख) रेशनेलाइजेशन तथा अ्रन्य उन्‍नत तरीकों का कारखाने में 
उपयोग करना | 

(ग) शिफ्ट सिस्टम मे परिवतन करना, उसको बंद करना इत्यादि 
जो कि स्टेंडिंग आडर के अ्रनुसार न हो | 

(घ) मज़दूर सभाओं को स्व्रीकार करना या स्वीकृति को वापस लेनां। 

(छ) कोई पुरानी सुविधा जो कि मजदूरों को प्राप्त हो, उसको 
वापस क्ेना या किसी पुरानी परम्परा में परिवर्तन करना । 

(च) अनुशासन सम्बंधी नये नियमों का प्रचलन करना श्र प्रचलित 
नियमों में परिवतन करना । 

(छ) मज़दूरी ओर सप्ताह के काम के कुल घंटों को निधांरित करना । 

इस कानून के प्रचक्षित होने के दो महीने के अन्दर मित्र मालिक 
को प्रथम भाग के सभी प्रश्नों के सम्बंध में नियम बनाकर लेबर कमिश्नर 
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के पास भेजना आ्रावश्यक है। ल्लेबर कमिश्नर को उन नियमों पर विचार 
करने ओर मजदूरों इत्यादि सभी पक्षों से राय करके तय करने का 
अधिकार है । जब उन नियमों के सम्बंध में श्रन्तिम समकोता द्वो जावे 
तब वे रजिस्टार के पास रजिस्ट्री के लिए भेज दिये जाते हैं । भाग १ के 
सम्बन्ध में इन नियमों को स्टेंडिंग आर्डर कहते हैं । स्टेंडिंग आडरों के 
सम्बन्ध में यदि मजदूरों को कोई आपत्ति हो तो उन नियमों के प्रचलित 
होने के १५ दिनों के अश्रन्द्र उन्हें अपनी आपत्ति लेबर कमिश्नर के पास 
मेजनी चाहिए। ख्ेबर कमिश्नर के फेसले के विरुद्ध स्टेंडिंग आर्डरों के 
सम्बंध में ओद्योगिक अदालत या पंचायत में भ्रपील की जा सकती हे । 
लेकिन एक बार नियमों के अ्रन्तिम रूप से तय हो जाने पर ६ महीने 
तक उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता । यदि मालिक या मजदूरों में 
से कोई पक्ष उन नियमों में परिवतन कराना चाह्दे तो उसे दूसरे पक्त तथा 
लेबर कमिश्नर, लेबर आफिपर; अथवा विशेष समकोता कराने वालों को 
नोटिस देना होगा । यदि १५ दिन के श्रन्दर दोनो पक्षों में कोई सममता 
हो जाता हे तो उस सममभोते की एक प्रति लेबर कमिश्नर, लेबर 
आफिसर तथा रजिस्टार को रजिस्ट शन के लिए भेजी जानी चाहिए । यदि 
दोनों पक्षों में कोह समझोता न हो सके तो नोटिस देने वाला पक्त 
नोटिस देने क २१ दिन क॑ श्रन्दर लेबर कमिश्नर को सारे मामले का 
ब्योरा (लिखित) भेजेगा । जब रूगड़े के सम्बन्ध में लिखित ब्योरा श्राजा- 
वेगा तो प्रान्तीय सरकार उस झगड़े की महत्ता के अभ्रनुसार उसे तय 
करने के लिए मुख्य समभमोता कराने वाले; विशेष समझोता कराने वाले, 
अथवा सममौता बोड के पास भेजेगी । समम्योता कराने वालों को उस 
मामले की जांच करक दो महीने के अन्दर ओर अधिक से अधिक ४ 
महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट भेजनी चाहिए । यदि समभोता हो जावे 
तो समभोता कराने वालों को समम्ोते की रजिस्ट्री करवा देना चाहिए 
ओर यदि सममोता न हो सके तो उन्हें उस मामल्ले की पूरी रिपोर्ट (कि 
सममभीोता क्यों नहीं हुआ) प्रान्तीय सरकार को भेजना चाहिए | प्रान्तीय 
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सरकार उस रिपोर्ट को जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित कर देगी । 

(४) स्टेंडिंग श्राडर के सम्बंध में श्रन्तिम निर्णय या समझौता 
होने से पूव अथवा सममोत। हो जाने पर ६ महीने व्यतीत हो जाने के 
पूर्व, श्रथवा हड़ताल करने से पहले श्रावश्यक नोटिस न देने पर अथवा 
समकोते की व्यवस्था जो कि कानून द्वारा बनाई गई है उसके पूरा 
हुण * ग ही यदि मजदूर हड़तात़् करदें तो वह गैर कानूनी होगी । 

इसी भांति बिन स्टेंडिंग आडर के सम्बन्ध में समझौता हुए अथवा 
समभौत। होने पर एक वर्ष व्यतीत हो जाने के पूत्र श्रथवा बिना पूवे 
सूचना दिये कोई परिवतन करने पर अथवा समफोते की व्यवस्था को 
पूरा हुए बिना यदि मिल मालिक द्वारावरोध (कारखाना बंद कर दें) करें 
तो वह गैर कानूनी होगा। 

(४) एक्ट के अनुसार जो टू ड यनियन (मजदूर सभायें) सरकार से 
स्वीकृत हैं वे ओद्योगिक रूगढ़ों में मजदूरों का प्रतिनिधित्व कर सकती 
हैं। इन ट्‌ूड यनियनों को तान समूरों में बांदा गया है । 

(श्र) वे ट्‌ डन्यनिपने जिनके सदस्यों को संस्या उस धंधे में लगे 
हुए मजदूरों की पांच प्रतिशत से कम नही' है, रजिस्ट्रार को प्राथेना-पत्र 
भेज सकती हैं ओर वे क्वालीफाइड टू ड यनियन घोषित कर दी जावेंगी । 

(ब) बे ट्ड यनियने जिनके सदस्यों को संख्या उस धंधे में लगे हुए 
मजदूरों की पांच प्रतिशत से कम नही' है ओर जिसको उस धंधे के २९ 
प्रतिशत मालिकों य। टू ड यनियनों ने स्त्रीकार कर लिया हो, प्रार्थना 
पत्र दे सकती हैं ओर वे “रजिस्टड टड” यूनियन घोषित कर दी 
जावेंगी । 

(क) एक यूनियन जो 'रजिस्टड यूनियन! है और समस्त मजदरों 
की २९ प्रतिशत संड्या पिडले ६ महीने में उसकी सदस्य रही है वह 
प्रतिनिधि यनियन' (६९]07686709//ए९ ऐंग्रां070,' घोषित कर दी 
जा सकती है। 


रजिस्टार को यह अधिकार है कि वह किसी यूनियन को रजिस्टर 
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करना अस्वीकार करदे पदि उसे यद विश्वास हो जावे कि रजिस्ट्री का 
प्रथना पत्र मजदूरों के द्वित में नहीं वरन मालिकों के हिंत में है। यह 
विधान इस लिए बनाया गया है कि मिल माक्तिकों द्वारा प्रोत्साहित 
“कंपनी यनिशष्ननों? की स्थापना न हो सके । इन तीनों प्रकार की टेड 
यूनियनों को यह श्रधिकार दिया गया है कि वे उन श्रौद्योगिक रूगढ़ों 
में जिनमें कि उनके यथेष्ट सदस्यों का सम्बन्ध हो अपने प्रतिनिधि भेजें। 
एक्ट के अनुसार मालिक इन टूड यनियनों के प्रतिनिधियों से झगड़े के 
सम्बन्ध में बात चीत करने के ज्िए वाध्य हैं । यद्यपि एक्ट मिल मालिकों 
को प्रत्यक्ष रूप से इन टूड यूनियनों को स्वीकार करने के लिए विवश 
नहीं करता परन्तु अप्रत्यक्ष रुप से मित्न मालिकों को एक्ट ने टड 
यूनियनों को स्वीकार काने के लिए विवश कर दिया है । 
(६) एक्ट के अन्दर इस बात का भी प्रबन्ध कर दिया गया हे # मित्र 
मालिक किसी मज़दूर या कमंचारी को टूंड यूनियन के कार्य भे भाग 
लेने के कारण किसी बहाने हानि नहीं पहुँचा सकते । कोई मालिक 
किसी व्यक्ति को टूड यनियन में काम करने के कारण निकाल नहीं 
सकता ओर न उसकी अवनति ही कर सकता है । 

इस कानून की अवहेलना करने पर क'नून के श्रन्दर कठोर दण्ड 
की व्यवस्था हे । 

इस कानून में १६४१ में एक महत्वपूर्ण संशोधन कर दिया गया 
है.। कुछ धन्धों में कगड़ा उठ खड़ा होने पर “यंचायत” अनिवाय कर 
दी गई है ओर प्रान्तीय सरकार को यह अधिकार दे दिया है कि यदि 
किसी ओद्योगिक झगड़े से जनत। को घोर कष्ट हो या धन्धे को बहुत 
हानि हो तो वद उस भूगड़े को पंचायत या ओद्योगिक श्रदालत के 
सुपुद कर दे । 


भारतीय ट्रंड यूनियन एक्ट १९२६ 


१३२६ में बकिंगघम मिल्स में हड़ताल कराने पर उक्त मित्र के 
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मालिकों ने मद्रास क्ेबर यूनियन के पदाधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा 
द्वायर कर दिया था झोर अदालत ने उनक विरुद्ध डिगरी दे दी थी। तब 
से ही टड यूनियन को कानूनी संरक्षण दिलवाने के लिए प्रयत्न किया 
गया और १६२६ में उक्त कानून बना। इस कानून का उद्देश्य टड 
यनियनों को कानूनी दजां दना और उन्हें हड़तालों के सम्बन्ध में फोज़ 
दरी तथा माल के जुम से मुफ़्त कर देना है। उसकी मुख्य धारायें 
नीचे लिखी हैं । 

(१) मज़दूरों की कोई भी संस्था टड यनियनों के रजिस्टार को 
रजिस्ट्री करने के लिए प्रार्थना-पत्र भेज सकती हे ओर यदि रजिस्टार को 
इस बात का संतोष हो जाये कि वह संस्था टू ड यनियन का काय करने 
के लिए बनाई गई है तो वह उसकी रजिस्टी करने के उपरान्त उसे 
एक रजिस्टी का प्रमाण पत्र दे देगा। 

(२) टूड यूनियन के साधारण कोष में से रूपया केवल ट ड यूनियन 
के वास्तविक कार्यो के क्षिए ही व्यय किया जा सकता हे। श्रन्य कार्यों के 
लिए साधारण कोष में से घन व्यय नहों किया जा सकता । 

(३) टूइ यनियन राजनीतिक कार्यों के ज्िणु एक विशेष राजनीतिक 
कोष स्थापित कर सकती है ओर शअ्रपने सदस्यों से उसके ल्विए चंदा ले 
सकती है । किन्तु यदि कोई सदस्य उस राजनीतिक कोष में चंदा न 
देना चाहे तो उसको ट ड यूनियन की सदस्यता से हटाया नही जा सकता । 

(४) जो टूड युनियन रजिस्टर्ड हैं उनक विरुद्ध हड़ताल के सम्बन्ध 
में कोई मुकदमा नहीं चल्ञाया जा सकता। 

(१) कम से कम टड यनिथ्नन के आधे पदाधिकारी स्त्रयं मजदूर 
होने चाहिये जो कि उस धंधे में काय करते हों जिसका सम्बन्ध ट्‌ड 
यूनियन से है । यह व्यवस्था इस लिए की गई है कि जिसमे बाहर के 
व्यक्ति टड यनियन को न दृथिया लें। 

. (६) प्रत्येक टड यनियन को भ्रपना हिताब रजिस्टर के. पास 
प्रतिय्ष भेजना पड़ता हे। उन्हें पदाधिकारियों में मदि कोई परिवतन हो 
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अथवा नियमों में कोई परिवतन हो तो उसझी सूचना भी देनी होती हे । 

इस एक्ट के बन जाने से ट्‌ड यनियनों का कानूनी दर्जा बहुत्त ऊचा 
हो गया हे । बम्बई इड्ताल कानून ने तो टड यनियनों को और भी 
अधिक महत्व प्रदान कर दिया हे । बम्बहे हड़ताल कानून ट ड यूनियनों के 
स्वाभाविक विकास में बहुत सद्वायक सिद्ध हो रहा हे । 


मज़दूरों की सुख सुविधा सम्बन्धी कानून 


फैक्टरी एक्ट में सफाई, स्वास्थ्य, सुरक्षा इत्यादि के सम्बन्ध में जो 
विधान कर दिया गया है; तथा जो मजदूरों की सुख-सुविधा के काय 
स्वतंत्र रुप से मिल मालिक अ्रपने कारखानों में करते हैं, उनको छोड़कर 
मजदूरों की सुख सुविधा के सम्बन्ध में यदि कोई क़ानून है तो वह 
मजदूर स्त्रियों के बच्चा उत्पन्न होने के समय उन्हें सवेतन छुट्टी देने के 
सम्बन्ध में है। १६२६ में सब प्रथम बम्बह में मेटरनिटी बैनीफिट एक्ट 
बना (जो १६३४ में संशोधित हुआ) इसके उपरान्त क्रमशः मध्यप्रांत 
(१६३०) मदरास (१६३५) देहज्नी (१६३६) संयुक्तप्रांत (१६३४८) 
बंगाल (१६३६) आसाम (१६४०) केन्द्रीय सरकार का कोयलज्ले की खानों 
सम्बन्धी एक्ट ( /॥768 80०770ए ९72क्‍0 0०८६ 94] ) 
बनाये गये । कन्द्रीय सरकार का खानों सम्बन्धी मातत्व लाभ एक्ट 
अ्रभी कंवल कोयले को खानों में लागू हे । 

इन फ़ातूनों की मुख्य मुख्य बाते लगभग एक्सी हैं | इन कानूनों 
के अनुसार प्रत्येक माज्षिक को री मजदूर को जिसने फेक्टरी या खान 
में लगातार एक निश्चित समय तक काम कर लिया है (अधिकतर 
प्रांतों में यह अवधि £ महिने की हे) बच्चा होने से पहले ओर बाद 
को एक निश्चित अवधि (४ सप्ताह पहले भर ४ सप्ताह बाद को) की 
छुट्टी देनी होगी ओर छुट्टी के समय कुछ अलाउन्स देना होगा | कितनी 
अवधि तक लगातार काम करने पर स्त्री मजदूर छुट्टी अ्रक्ञाउन्स की 
हक़दार हो जावेगी, छुट्टी बच्चा होने से पदक्के ओर बाद कुक मिलाकर 
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कितने सप्ताह की होगी और छुट्टी के समय में कितना अलाउन्‍्स सिल्लेगा, 
यह भिन्न भिन्न एक्टों में भिन्न है, परन्तु मल सिद्धांत सभी में एक ही 
है । भीचे भिन्न भिम्न प्रांतों के कानुनों का व्योरा दिया जाता है । 


भिन्न-भिन्न प्रान्तों में मातृत्व लाभ कानून 


ह इममम्ि पर जिसमे क्गातार 
नाम [ते काम करने पर खत्री मज़ 


दूर अ्लाउ'स और 






8 है मातृत्व लाभ 
ने का धधि 
की दर 


से श्रधिक 






















छुट्टी की अधिकारी हो 
जाती है 3330 
डक 
हे बम्बहे ६ ८ प८श्मानांप्रति दिन 
२ सिध ८ या श्रोसत देनिक 
मजदरी जो भी 
६ मध्यप्रांत कम हो 
बरार दे ऊपर के शअ्रनुसार 
४ श्रजमेर 
मेरवाड़ा ''' ६ ४ 
४ आसास ''' प्‌ 9) 9) 
६ मदरास “*“' ७ ८ थ्राना प्रतिदिन 
७ देहत्ी ह ऊपर के अनुसार 
८ संयुक्तप्रांत हे ८ आना प्रतिदिन 
या झ्रोसत देनिक 
मजदूरी जो भी 
अधिक हो । 


६ धंगाल ऊपर के अनुसार 


मदरास और बंगाल मातृत्व ज्ञाभ कानूनों में एक विशेषता यह हे कि 
उनमें इस बात का भी समावेश कर दिया गया है कि यदि मालिक स्त्री 
मजदूर को मातृत्व लाभ क॑ देने से बचने के लिए नौकरी से हटा दे तो 
उसको दण्ड दिया जाये | मद्रास कानून में यह विधान किया गया है 
कि मालिक बच्चा होने के ३ मद्दीने पहल्ले स्त्री मजदूर को नौकरी से हटाने 
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का बिना समुचित कारण क॑ नोटिस देता है तो उससे स्त्री मज़दूर 
मातृत्व ल्ञाभ से वंचित नहीं हो सकती । उसी तरह बंगाल कानून में 
यह विधान है कि यदि मालिक बच्चा पैदा होने के ६ मद्दीने पूवर स्त्री 
मजदूर को नौकरी से हटाने का बिना समुचित कारण के नोटिस देता हे 
तो उससे सख्री मजदूर को मातृत्व लाभ से वंचित नहीं किय/ जा सकता। 


मजदूरों सम्बंधी फुटकर कानून 


ऊपर दिये हुए कानूनों के अतिरिक्त केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों 
ने मजदरों के लिये रहने के मकानों की सुविधा प्रदान करने तथा उन्हें 
कजदारी से बचाने के लिए कुछ कानून बनाये हैं । उनमें से मुल्य 
कानुन नीचे लिखे हैं:-- 

(]) 7,87व4 300 प४007 ४०७६ 988 

इस कानून के अनुसार कोई भी कारखाना या कारवार जिसमें १०० 
से अधिक मनुष्य काम करते हों, वद्र उन सजद्रों को रहने फे लिये 
मकान बनवाने तथा श्रन्य सुविधाये प्रदान करने के लिए जमोन उचित 
मूल्य पर कानून द्वारा श्राप्त कर सकता है| इस सम्बंध में यद्द ध्यान 
रखने की बात है कि बड़े बढ़े ओद्योगिक केन्द्रों में जो मिल मालिक 
मजदूरों के लिए मकान बनवाना भी चाहते थे, उन्हें जमीन ही प्राप्त नहीं 
होती थी । उसी कठिनाई को दूर करने लिए यह कानून बनाया गया है। 

(2) श4ैवशातवगा670 ०६6 (/ए॥) 40066 प्रा/९ 

(४0066 20०७४ 987 

इस कानून का उद्द श्य छोटे वेतन के कमंचारियों के वेतन की कुर्की 
को रोकना और उन सजदूरों को ऋण के सम्बंध में कुछ संरक्षण प्रदान 
करना है। इस कानून के अश्रनुसार किसी भी वककमैन का वेतन १०० रु. 
मासिक से अधिक न हो, कुक ( 8070] ) नहीं कराथा जासकता । 
सरकारी नोकरों, लोकल बोडे के कर्मचारियों तथा रेज्षचे कर्मचारियों के 
सम्बंध में यद विधान है कि जो १०० रु. से अधिक भी पाते है उन्हे भी 


मजदुर सम्बन्धी कानून ७७ 


संरक्षण प्रदान किया गया है। श्रथात जो १०० रू मासिक से अधिक 
पाते हैं उनके पहले १०० रु तथा शेष वेतन का झाधा कुकी से मुक्स 


होता है । इसके अतिरिक्त कानून में इस बात का भी विधान है कि एक 
डिगरी के अन्तगेंत मजदर के वेतन की कुर्को कुल मिलाकर २४ महीने 
से भ्रधिक नहीं हो सकती और कुर्कीं की श्रधिकतम पश्रवधि ३६ महीने 
से अधिक की नहीं हो सकती । 

दूसरे शब्दों मं यह कानुन उन काम करने वाल्नों के वेतन की कुकी 
की अवधि को सीमित कर देता है जिनका वेतन अ्रधिक नही है । 


मध्यप्रान्तीय मजदूर ऋण मोचन सम्बंधी कानून (१६३६) 





मध्यप्रान्त के कानून का मुस्य उद्द श उन मजदूरों के ऋण को घटाना 
है, जिनका वेतन १० रु. धासिक से अ्रधिक नहीं है । कोई भी मजदुर 
जिसका वेतन <० रु मासिक से अधिक नहीं हैं, यदि उसकी सम्पत्ति 
(8880(.8) ्रौर तीन महीने के वेतन से ऋण भ्रधिक हो तो वह उस 
कानून को लागू करने के ज्षिए प्रार्थना पत्र दे सकता हैं. । तदुपरान्त 
ग्दालत उसके ऋण की जांच करेगी और उसके ऋण को घटा कर 
इतना कम कर देगी जितना कि वह देने की क्षमता रखता है। ऋण को 
घटाने में सूद के सम्बंध में दामदुपट का नियम व्यवहार में लाया 
जावेगा । मजद र की ऋण चुकाने की क्षमता क्‍्य/ होगी, उसका निर्णय 
उसकी मजदुरी तथा उसके श्राश्नितों की संख्या को ध्यान में रख कर 
निश्चित की जायगी । जो रकम कि उसको घुकानी होगी कुल रकम को 
$ से ह$ तक हो सकती है ओर ३६ महीनों से अ्रधिक चुकाने का 
निधारित नहों किया जा सकता । 


बंगाल मजदूर सर मजदर सरक्षण कानून १६३४ 


इस कानून का उह्ीई श्य यह है कि सजदरों को उनके सद्षाजन. सारपी£ 
झोर धमका न सके | यदद कलकत्ता शहर में लागू है । इस कानून के 


ज्प्ट भारतीय सजदूर 


अन्तर्गत इस बात का विधान है कि यदि कोई व्यक्षित किसी फैक्टरी, खान, 
रेलवे स्टेशन, या बंदरगाह में इस उद्द श्य से घुमता हो कि वह अपना रुपया 
मजदरों से वसूल करेगा तो उसको ६ महीने तक की सजा हो सकती 
है । यह कानून १६४० में संशोधित हो गया है। अब ओर भी कढ़ाई 
के साथ महाजन का उस स्थान का घेरना वर्जित कर दिया गया है, जहां 
कि मजदूर को उसका वेतन मिलता हे। साथ ही रेल , डाक, तार, बिजक्ी 
इत्यादि जन-उपयोगी ध॑धों और समुद्री जद्दाजों पर काम करने वालों को 
भी इस कानून के श्रन्तगत संरक्षण प्रदान कर दिया गया है । 

पंजाब कजदारी कानून (१६३४) 


पंजाब कानून में एक ऋणी व्यक्ति (|002॥707/ 06७६०07) 
जिसके ऋण के सम्बंध में न्यायालय ने फेसला दे दिया है; रण को 
चुकाने में असमथ होने पर केद नहीं किया जा सकता । वह फेवल्ल उसी 
दुशा में केद किय। जा सकता है कि जब वह उस ऋण को जो कि उसकी 
चुकाने कौ त्तममता के अन्दर है, श्रपनी उस सम्पत्ति को बेचकर चुकाने 
से इनकार करता है जो कि कुक हो सकती है। 
केन्द्रीय सिविल प्रोसीजोर एक्ट संशोधन कानून १८३६ 


इस कानून के अंतर्गत ऋणी व्यक्ति को उस समय तक केंद नहीं 
किया जा सकता, जब तक यह प्रमाणित न हो कि वह अपने स्थान को 
छोड़ कर अ्रदाल्नत के क्षेत्र के बाहर जाना चाहता है; अथवा वह बेईमानी 
से अपनी सम्पत्ति को किसी दूसरे के नाम करता है; जब कि ऋणी 
व्यक्ति उस सम्पत्ति को बेच कर ऋण की चुकाने की क्षमता रखता है; 
जो कि कुक की जा सकती है, जिससे कि अदालत का फेसला कार्ये रूप 
में परिणित न हो सक। 

के द्रीय कानून केवल उद्योग घंधों में काम करने वाक्षे मजदूरों के 
ही लिये ज्ञाग नहीं है, वरन उन सभी कजंदारों के लिए बाग होता! है 
जिनका न्यायालय से फैसला हो चुका हे | 


मजदूर सम्बन्धी कान न ७६ 
देशी राज्यों के मजदूर कानून 


ब्िटिश भारत में मजदूर सम्बन्धी कानून के बनने से देशी राज्यों 
पर भी प्रभाव पड़ा और कुछ देशी राज्यों ने मजदूर कानून बनाये हैं । 
अधिकांश देशी राज्यों में आज भी मजदूर कानून न हीं है । ध्यान 
में रखने को बात यह है कि ब्रिटिश भारत में जब से राष्ट्रीय 
आंदोलन प्र बल हुआ और उसके फलस्वरूप मज़दूरों में भी वग चैतन्य 
का उदय हुआ, तब से क्रमशः पं.जीपति अ्रपनी प॑ जी ब्रिटिश भारत में 
न लगा कर देशी राज्यों में लगा रहे हैं । देशी राज़्यों में श्राय कर तथा 
श्रन्य कर नहीं हे । मजदूर कानुन या तो हे ही नहीं और यदि हे भी तो 
उनका कठोरता से पाक्षन नहीं होता । देशी राज्यों में मजदूर श्रांदोलन 
नाम मात्र को भी नहीं हे ओर यदि कहीं मजदूर संगठन हैं भी तो वे 
अशक्त हैं क्योंकि नरेश मजदूरों के संगठन को कभी भी सहन 
नहीं करते । पूजीपति बहुधा नरेश को भ्रति वर्ष कुछ रकम देते हैं या 
कम्पनियों में उनको हिस्से दे देते हैं । राज्य के मंत्री इत्यादि उनके 
डायरेक्टरों में होते हैं । ऐसी दशा में यदि राज्य में मजदूर एक्ट हों भी 
तो उनका ठीक से कभी पालन नहीं होता । यही सब कारण हैं कि 
पिछले बीस वर्षा में देशी राज्यों में बड़ी तेजी से फैक्टरियां स्थापित 
हुईं हैं शोर श्राज भी हो रही हैं। उनमें कुछ देशी राज्यों ने ब्रिटिश 
भारत के कानूनों के ग्राधार पर मजदूर कानून बनाये हैं:--उनमें मुख्य 
राज्य नीचे लिखे हैं:-मैसूर, बढ़ोदा, हेदराबाद, इंदौर, त्रावनकोर 
ओर कोचीन । इनमें भ्रधिकांश रियासतों के कानूनों में ६० घंटे काम की 
आज्ञा दी हुई हे । 

१६३० में भारत सरकार ने देशी राज्यों के सम्बन्ध में एक जांच 
करवाह थी । उस सम कुल ४८ राज्यों में फैक्टरियां, बाग, खानें, या 
रेलवे या बंदरगाह थे किन्तु कंबल २२ में नाम मात्र के सजद्र कानन 
बने हुए थे । १६३० के उपरान्त देशी राज्यों में बहुत तेजी से कारखानों' 
की स्थापना हुई है। भ्रवतो छोटे से छोटे राज्यों में भी जोरों से फैक्टरियों 
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की स्थापना का काम चन्न रहा है ओर लगभग सभी राज्यों में जहां रेल 
- कारखाने खुलते जा रहे हैं। यद्यप्रि इन वर्षों में मजदूर कानून भी 
बहुत से राज्यों में बने हैं परन्तु फिर भी अधिकांश देशी राज्यों में कोई 
मजदर कानून नहों हैं । जहाँ मजदर कानून हैं भी वे ब्रिटिश भारत के 
कानूनों की तुलना में बहुत ही पीछे हैं। फिर उन काननों का भी ठीक 
तरह से पालन नहीं होता । अस्तु यह स्पष्ट है कि देज्ञी राज्यों में 
मजदरों की दशा ओर भी दयनीय हे । 


उपसंहार 


द्वितोय महायुद्ध (१८३८-४५) में कुछ कारखानों में जहां युद्धोप- 
योगी वस्तुओं का निम/|ण होता था अ्रस्थायी रूप से काम के घंटों को 
बढ़ा कर ६० प्रति सप्ताह कर दिया गया था, कोयले की खानों मे स्त्रियों 
को पृथ्वी के अन्दर काम करने की प्राज्ञा देदी गई किन्तु युद्ध जनित 

कट टलते ही, यह श्रस्थायी छुट फिर वापस ले ली गई । 

यही नहों युछ्ू के उपरान्त जहां देश की श्रौद्योगिक उन्‍नति की अनेक 
योजनायें उपस्थित की जारही हैं वहां मजदूर कानूनों में भी आवश्यक 
सुधार और परिवर्तन करने की 'चेष्टा की जारहों है । १६४५ के नवम्बर 
दिसम्बर मास में भारत सरकार के तत्कालीन मजदुर सदस्य डाक्टर 
अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो सरकार, मित्र मालिकों तथा मजदुरों के 
प्रतिनिधियों का त्रिदुलीय सम्मेलन हुआ था, उसमें काम के घंटों को ९४ 
से घटा कर ४८ करने; न्यूनतम मजदूरी कानुन बनाने, तथा भ्रन्य कानून 
बनाने की बात तय हुई थी । भ्रस्तु यह श्राशा है कि नवीन फेक्टरी एक्ट 
में काम के घंटे घटा कर ४८ कर दिये जाबंगे तथा न्‍्यनतम मजदरी 
कानून अवश्य बन जावेगा । 

भ्रस्तु जहां तक बाहर से देखने से ज्ञात होता है, भारतीय मजदूर-- 
कानून भ्रन्य देशों की तुलना में पीछे नहीं हैं । परन्तु केवल कानून बन 
जाने से ही मजदूरों को पूरा संरक्षण मिक्ष जावे यह आवश्यक नहीं है । 


सजदूर सम्बन्धी कानून प्प् 


कानूनों को पाबंदी कसी होती हे, इस पर मजदरों की दर्शा बहुत कुछ 
निभर रहती हे । खेद के साथ कह्दना पड़ता है कि भारत में मजदर- 
कानूनों को पाबंदी कठोरता के साथ नहीं होती । पहले तो भारतीय मजदर- 
श रूप से संगठित नहीं हैं, इस कारण फैक्टरियों के अन्दर काननों की 
अ्रवहेलना रोकने का साधन ही निर्बंत है । दुसरे, सरकार द्वारा सनोनीत 
कैस्टरी इन्स्पेक्टर इतने कम हैं कि वे फेक्टरियों का भत्नी-भांति निरीक्षण 
नहों कर पाते । व में एक बार या दो बार निरीक्षण होने से कानून 
की ठीक पाबंदो होना कठिन है| जो कारखाने छोटी-छोटो जगहों और 
कस्बों में हैं, वहां फेक्टरी इन्स्पेक्टर मिल-मेने जर का अतिथि होता है, उस की 
सवारी का उपयोग करता है, फिर वह फेक्टरी का चल्॒ता-फिरता निरीक्षण 
करता है । देशीराज्यों में तो निरीक्षण कैवल एक दिखावा मात्र होता हे । 
तीसरे, यदि कोई गैर कानूनी ब।त पकड़ी भी गई तो भी बहुत हल्का दण्ड 
दिया जाता है । बहुधा तो चेतावनो देकर छोड़ दिया जाता है । ल्ेबर- 
कमीशन तक को यह बात स्वीकार करनी पढ़ी कि भिन्न-भिन्न प्रान्तों में 
कानूनों की पाबंदी एक-सो नहीं होतो । बिहार, उड़ीसा ओर आस म में 
अत्यधिक नरमी बरतो जाती है। यही नहीं, अधिकांश प्रान्तों में बार- 
आर एक हो जुम करने पर भी नाम मात्र का जुर्माना होता है । 
आवश्यकता इस बांत की हे कि प्रत्येक स्थान में कुछ गैर-सरकारी 
कैक्टरी निरोक्षह नियुक्त किये जावें श्रोर उन्हें फेक्टरियों के निरीक्षण का 
अधिकार दिया जावे । साथ ही, कानून की श्रवहेलना होने पर कड़ाई से 
दण्ड दिया जाय । तन्षी मजदुरों को उचित संरक्षण मिल सकता है । 
इस सम्बन्ध में एक बात झोर भी ध्यान देने योग्य है कि आगे चल 
कर भिन्न-भिन्न प्रान्तों और देशीराज्यों में यदि मजदर-कानूनों में अ्रधिक 
भिन्नता दो गह तो वह कानुन की प्रगति को रोक देगी । उदाहरण के 
लिए यदि एक प्रान्त को सरकार प्रधिक प्रगतिशीज्ञ है ओर पड़ोसी देशी- 
राज्य अथवा प्रान्त के मजदर-कानून पिछड़े हुए हैं तो प्रगतिशील प्रान्त 
की ओौद्योगिक उस्रति रुक सकती है । वहाँ की पूजी अ्ल््य स्थानों पर 


घ्घ्र भारतीय मजदूर 


जाकर लगेगी | ऐसी दशा में दो प्रान्तों या देशी राज्यों के मजदरों की 
दशा में बहुत सेद हो जावेगा, जो कि उचित न होगा | हु 

एक ओर भी समस्या है, जिसकी ओर अभी तक किसी ने भी ध्यान 
नहीं दिया हे । भारत में फेक्टरियों के भ्रन्द्र काम करने वाले की संख्या 
बहुत कम है। खेती के मजदूरों, छोटे-छोटे काम धंधों में कार्य करने 
वाल्नों की सख्या बहुत ह्वी अ्रधिक हे, किन्तु भ्रमी तक उनको कोई 
कानूनी संरक्षण नहीं मिला है । 


सन्‌ १९४६ के कुछ नये कानून 
काम के घंटे 
१६४६ में मजदूरों से सम्बन्धित कई कानून पास हुए, उनमें सब्र से 
महत्वपूण १६३४ के फेक्टरी एक्ट का संशोधन था । इस कानून के 
अनुसार कारखानों में काम के घंटों को ९४ प्रति सप्ताह से घटा कर ४८ 
कर दियां गया और मौसमी कारखानों में काम के घंटों को २० से घटा 
कर <० कर दिया | किन्तु प्रान्तीय सरकारों को यह अधिकार दे दिया 
गया कि यदि वे चाहें तो किसी धंधे को इस नवीन कानून से मुक्त कर 
सकती हैं । अर्थात्‌ यदि प्रान्तीय, सरकार चाहे तो किसी श्रंधे विशेष 
को पववत्‌ ४४ घंटे प्रति सप्ताह काम करने की श्रनुमति दे सकती 
है । इस कानून की एक श्रन्य धारा से ओवरटाइम ( निधारित काम 
के घंटों से अधिक ) काम लेने पर दुगने रेट से मजदुरी देने की व्यवस्था 
गई है । श्रभी तक यदि श्रोवरटशाइम कास लिया जावे तो केवल 
व्योदी दर से मजदरी दी जाती थी । किन्तु अब ओवरटाइम काम 
करने पर मजदूर को दुगने रेट से सजदरी देनी होगी । कानून का 
उह श्य यह है कि ओवरटाइम काम न लिया जावे | यह कानून 
१ अगस्त १६४६ से लगा दिया गया । 
सवेतन छुट्टी 
उससे पूर्व ही फैक्टरी एक्ट का १६४९ में संशोधन हो गया था, 


मजदर सम्बन्धी कानून प्प्३्‌ 


जिसको ३ जनवरी १६४६ में लागू किया गया । इस कानून के श्रनुधार 
प्रान्तीय सरकारों को अधिकार दिया गया कि वे मजदूरों को सवेतन छुट्टी 
देने के सम्बन्ध में नियम बनावें। इस कानून के श्रन्तगंत प्रांतीय सरकारों 
ने नियम बनाकर प्रत्येक कारखाने में मजदूरों को वर्ष में १० दिन की 
छुट्टी देने का नियम बना दिया हे । एक वष में मजदरों को १० दिन 
की सवेतन छुट्टी मिलती हे, किन्तु जिस मजदूर ने कारखाने में एकू वष 
परा नहीं किया, उस मजदूर को यह अ्रधिकार नहीं है अर्थात उसे 
सवेत न छुट्टी नहीं मिल सकतो । दुसरे शब्दों में नये मजद्र जब तक 
एक वर्ष परा न कर लें, तब तक ये दस दिन की सवेतन छुट्टी के हकदार 
नहीं होते । पुराने मजदूरों क सम्बन्ध में भी यह शत है कि यदि वे 
वर्ष में 5० दिन से अ्रधिक गैरद्दाज़िर होते हैं तो उनको १० दिन 
की वेतन सद्दित छुट्टी नहीं मिल्षती । . 


न्यूनतम मजदूरी बिल 


भारत सरकार ने जनवरी १६४६ में न्यनतम मजदूरी कानून बनाने 
के उदद श्य से एक बिल तेयार क्रिया, जो कि मजदर संधों तथा मिल- 
मालिक संघों क पास उनकी सम्मति के लिए भेजा गया हे । इस बिल 
के अनुसार सभी उद्योग-घरधों, व्यापार तथा खेती में काम करने वालों 
की न्‍्यनतम सजदुरी निधारित कर दी जावेगी । कानून बन जाने के 
उपरान्त दो वष के अन्दर प्रांतीय सरकारें प्रत्येक धंधे ओर खेती में 
न्‍्यनतम्त सजदरी निधारित कर देंगी । न्‍्यनतम सजदरी कितनी निधांरित 
होगी, इसका निर्णय करने के पव प्रांतीय सरकार कमेटियां बिशादेगी.. 
जिनमें मजदरों तथा मिल-मालिकों के बराबर प्रतिनिधि होंगे । ऐसी 
आशा है कि शीघ्र ह्टी भारत में न्‍्यततम सजदुरी कानून बन जावेग। । 


भारत सरकार की पंचवर्षीय योजना 


१६४६ क अन्त से भारत-सरकार ने मजदरों की दशा में सुधार 
करने की दृष्टि से एक पंचवर्षीय थोजना तैयार की और उसको मिल 


८४३ भारतोय मजदुर 


मालिकों तथा श्रसज्नीवी समस्याओं में रुचि रखने वालों क॑ पास सम्मति 
के लिए भेजा । इस पंचवर्षीय योजना के तैयार करने में भारत सरकार 
को १६३१ क शाही ब्ेबर कमीशन की मजदररों के स्वास्थ्य तथा उनक्री 
कायक्षमता को बढ़ाने क लिये को गई सिफारिशों तथा 'रेज कमेटी 
की रिपोट से विशेष प्ररणा मिली थी । १६४४ में भारत सरकार ने 
उद्योग-त्रंधों में लगे हुए मजदरों की मजदरी, उनक्री नोकरी की शर्ते 
तथा रहने के मकानों को समस्या को जांच करने क लिए कप्तेटो बिठाई 
थी । इस कमेटी ने रे८ धंधों को जांच की ओर मजदरों से सम्बन्धित 
बहुत हो उपयोगी और मूल्यवान सामग्री हृकट्टी की । कमेटी ने नीचे 
लिखे दोष पाये, जिनको दूर करना नितान्‍त आवश्यक है । १. अधिकांश 
थंधों में मजदुरी की दर बहुत नीची है। २. धंधों में नौकरी की शर्तों 
तथा मजद्रों की दर का कोई एक सापदणड [ स्टैन्डड ] निधारित नहीं 
हे । ३. मंहगाई के भत्त का अज्ञोउन्स भी एक समान सब जगह ओर 
सब धंधों में नहीं दिया जञात। । ४. मजदर भरतो करने, डनकी उन्नति 
सथा उनकी बरख़ास्तगी की पद्धति बहुत ही दोषपर्ण हे, जिससे घूसखोरी 
को प्रोत्साहन मिलता है और मजदरों का शोषण होता है । ९. जिस 
दशा में मजदरों को कारखानों में काम करना पड़ता है, वह 
श्रत्यन्त श्रेवॉडुनीय है ओर मजदरों की काय क्षमता तथा उनऊ स्वास्थ्य 
को नष्ट करती है । इसका मुख्य कारण यह है कि फैक्टरी कानूनों की 
अ्रवहेलना होती है श्रौर उनके अन्तरगंत कारखानों का ठीक निरीक्षण तथा 
देखभाल नहीं होती । ६. जब मसजदुर बीमार होते हैं तो उनकी 
चिकित्सा का उचित प्रबंध नहीं हे श्रोर न उनको बीमारी के भत्त देने 
की ही व्यवस्था है। ७. रहने के मानें की समस्या अत्यंत विकट है, 
मजदूरों को नारकीय जीवन व्यतीत करने पर विवश होना पढ़ता हे । 

कमेटी की उक्त रिपोर्ट ने भारत सरकार के ध्यान को विशेष रूप 
से झ्ाकर्षित किया ओर उसने मजदूरों की दशा में सुधार करने के 
उह श्य से उक्त पंचवर्षीय योजना तैयार की । 


मजदर सस्त्रन्धी कानून दर 


इस पंचवर्षोय योजना में मजदूरों की सभी प्रमुख समस्याओं पर 
विचार किया गया है,--अ्रथात्‌ मजदुरो, कास के घंटे, फैक्टरियों में काम 
किस प्रकार होता है, वहाँ की दशा केसी है, रहने के मकानों को समस्या 
चिकित्सा, सामाजिक छुरक्षा (50८0] ७९८४१ ) सम्बन्धी उपाय, 
मजदरों ओर मालिकों का सम्ग्रन्ध इत्यादि । पंचवर्षोच् योजना में कवल 
कारखानों में काम करने वाले मजदूरों क बारे में हो! विचार नहीं किया 
गया है; वरन्‌ खेती, बागों (चाय इत्यादि के ) व्यापारिक फर्मो 
तथा इमारतें बनाने क काम में लगे हुए मजदूरों के बारे में भी विचार 
किया गया है। उक्त योजना में मजदूरों से सम्ब्रन्धित सभी तथ्यों, 
आंकड़ों को इकट्टा करने तथा प्रकाशित करने की व्यवस्था हैं। 
इस योजना के अन्तगंत इन्डियन लेबर कान्फरेन्स, स्टैंडिंग क्लेबर कमे- 
टियां श्रीर कोयल्ले, जूट, खूतोवस्त्र चाय के बागों तथा इन्जिनियरिंग 
धंधों के लिए इन्डस्डियल कमेटियां बिठाई जावेंगी । इन संस्थाओं का 
मुख्य उद्द श्य मजदूर समस्याओं का अध्ययन करना श्रौर उनकी दशा को 


किस प्रकार सुधारा जा सकता है. इस सम्बन्ध में सुझाव उपस्थित 
करना है । 


न्यूनतम मजदूरों ब्रिल ( १६४६ | 


१8४६ में जब मजद्र वर्ग अत्यन्त चुब्ध हो उठा और मंहगाई के 
फलस्वरूप देश में हड़ताले| का तांता-्सा लग गया, तब भारत सरकार 
ने अपनी पूवे घोषणा के अनुसार एक न्‍्यनतम मजदूरी बिल तयार 
किया और उसझो मिल मालिकों के संघों क पास सेजा । इस बिल के 
अन्तगंत सभी . उद्योग-घंधें, व्यापार तथा कृषि में भी न्यनतसम मजदूरी 
निर्धारित करने की व्यवस्था हे। इस ब्रिल में इस का विधान हैं कि 
भारत सरकार द्वारा न्‍न्यनतम मज़दरी कानून बना दिये जाने पर प्रान्तीय 
सरकार धंधों तथा खेती में काम करने वाल्नले मजदरों क लिए न्‍्यनतम 
मजदूरी निश्चारित कर दे । कितनी मजदरी निधोरित की जावे, इसका 
मिणेय करने को प्राब्तीय सरकारें कमेटियां बिठावेंगी, जिममें भ्राथ्रे सदस्य 


८६९. भारतीय मजदर 


मिल-मालिकों के तथा आधे सदस्य मजदरों क प्रतिनिधि होंगे । 

यह बिल एसेम्बल्ली में उपस्थित कर दिया गया है, किन्तु उस पर 
विचार नहीं हो सका है। आशा है कि शीघ्र ही भारत में सभी धंधों में 
न्‍्यनतम मजदूरी कानून लागू हो जावेगा। 
हड़ताल सम्बन्धी बिल 


यह तो पहले ही कह चुऊे हैं कि बम्बड़े में हड़ताल सम्बन्धी 
कानून १६३८ में बना था। १६४६ में कानून का सशोधन किया गया 
और वह केवल वस्त्र व्ययसाय में ही नहीं, वरन्‌ सभी धन्धों में लागू कर 
दिया गया। 

बाद को मध्यप्रान्त, संयुक्तप्रान्त ओर मदरास को प्रान्तीय सरकारों 
ने बम्बहे के सदूश हड़ताल सम्बन्धी कानून बनाने की इच्छा प्रगट 
की । मध्यप्रान्त ने तो एक कानून बना भी दिया। किन्तु भारत सरकार 
ने जब बम्ब्रह के सदूश एक हड़ताल सम्बन्धी कानून बनाने की घोषणा 
की तो संयुक्तप्रान्त तथा मद्रास ने अपने बिल वापस के लिए । 

भारत सरकार का हड़ताल सम्बन्धी बिल (१६४६) बम्बई हडताल 
सम्बन्धी कानून पर आरश्नित है। इस बिल पर एसेम्बली में यथेष्ट बहस 
होने के उपरान्त उसे सिल्धेक्ट कमेटी के सुपुदं कर दिया गया है ओर 
शआाशा है कि वह शीघ्र ही एक्ट के रूप में आरा जावेगा । 

इस कानून के अनुसार दो नवीन संस्थाश्रों की स्थापना की जावेगी। 
इन संस्थाओं का काय हड़तालों को रोकना श्रौर मिल-माक्षिकों तथा 
मजदरों के कगढ़ों को निपटाना है। पहली संस्था 'वकक्‍्स कमेटी” होगी 
जिसमें ,मजदरों और मिल-मालिकों के प्रतिनिधि होंगे ।. दधघरी संस्था 
का नाम “ओयद्योगिक ट्व्यनत्ञ!' है। इसके सदस्यों की योग्यता हाई 
कोट के जज की योग्यता क समान होगी । इस कानून के धन्तगत 
सरकार को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी झूगढ़ को ट्रिब्यनल के 
पास फैसके के लिए भेज दे अथवा पंच नियुक्त कर दे ओर उनके फैसक्षे 
को दोनों पक्नों पर लागू कर दे। “वर्श्स कमेटियों! का कर्तेब्य यह होगा 


मजदूर सम्बन्धी कानुन प्प् 


कि जो भी कोई नवीन परिवतन कारखाने में होगा श्रथवा यदि मजदूरों 
की कोई मांग होगी तो सबसे पहले वह “वक्‍्स कमेटी” के सामने उपस्थित 
की जावेगी । यदि वहां कोई समकोता न हो सकेगा तो फिर सरकार 
उस काग़े को पंच के सुपुद कर देगी अथवा द्विब्यनज्ल को फैसले के 
लिये दे देगी, तब तक दोनों पक्ष क्रमशः द्वारावररोध अथवा हृढ़ताल 
नहीं कर सकगे । 

मजदूर संघों को स्वीकृति सम्बन्धी बिन्न ( ]78066 एग्रांठग 
१९००277007 3॥॥ ) 


१६४६ में भारत सरकार ने ट्रेड यनियनों की स्वीकृति के संबंध 
में एक बिल एसेम्बली में उपस्थित किया था । जब बिल पर बहस हो 
रही थी तो कुड सद॒स्पों ने जातिगत ट्रंड यनियनों को स्त्रीकृति के 
प्रश्न को भी उठाया | परन्तु अधिकांश धारा-सभा के सदस्यों का मत 
था- कि जातिगत मजदर संघ मजदरों के द्वितों क विरुद्ध होंगे। अस्तु, 

द्‌ अथवा मुस्लिम मजदर संघों को स्वीकार न किया जावे। यह 
बिक्ष सिलेक्ट कमेटी को विचार के लिए दे दिया गया हे श्रौर थाशा है 
कि शोघप्र ही कानून बन जावेगा । 


केन्टीन बिल हा 


भारत सरकार ने एक बिल्लन इस आशय का करद्रीय धारा-प्रभा में 
उपस्थित किया है क्लि जिस कारखाने में २५० मजदूरों से श्रधिक काम 
करते हों, वहां केन्टीन श्रवश्य स्थापित किये जावें । साथ ही, इस बिल 
के अन्तर्गत प्रान्तीय सरकारों को यद्द भी अ्रधिकार दे दिया गया हे कि वे 
केन्टीन किस प्रकार के हों, उस सम्बन्ध में भी नियम बना दें। 
मजदूर राजकीय बी मा कानून (४४ 07]द070॥78 80808 ॥8प्रा- 
७706 3050 9406 ) 


१६४६ में एक गत्यन्त मदस्वपूर्ण कानून बनाया गया, जिसके लिए 
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तीन वर्षो से तेयारियां हो रही थीं । मजदरों क॑ स्वास्थ्य के बीमे के 
सम्बन्ध में जो योजना थी, उसको कायरूप में परिणत करने के लिए 
यह एक्ट पाप किया गया है। मजदरों के इस 'स्वास्थ्य बीमा एक्ट” के 
श्रन्तगत सभी स्थायो भ्रर्थात्‌ वर्ष भर चलने वाली फेक्टरियों में काम 
करने वाले कर्मचारी--फिर चाहे वे शारीरिक परिश्रम करते हों श्रथवा 
नहीं, चाहे वे स्थायी मजदुर हों श्रथवा थोड़े दिनों के लिए रबखे गये 
हों--वीमा के लाभ के अधिकारी हैं | मोसमी कारखानों को 
इस कानून से मुक्त कर दिया गया हे। इस बीसा कानन के 
अन्तर्गत यदि कोई मजदर बीमार हो जावे, मजदर-स्त्री के बच्चा 
उत्पन्न हो ओर काम करते समय मजदर को चोट लग जावे तो मजदर 
को. कुछ ॒श्रल्ाउन्स दिया जावेगा । जिन मजदूरों का स्वास्थ्य बीमा हो 
गया हैं, उनके बीमार पड़ने पर सरकार द्वारा स्थापित विशेष अस्पतालों 
में उनकी चिकित्सा कराई जावेगी । एक वक्समैन इन्श्योरन्स कोर्ट स्थापित 
की जावेगी, जो कि बीमा सम्बन्धी दावों का फेसला करेगी । इसका 
प्रबन्ध॒ एक कारपोरेशन के सुपुदं किया जावेगा, जिसका निर्माण 
कन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा द्वारा होगा। कारपोरेशन का काय एक 
कन्द्रीय बोर्ड करेगा ओर स्वास्थ्य-कोष ( ]69)॥)) #'प्रत0 ) उसके 
अधिकार में रहेगा । यह कन्द्रीय बोड उन मजदरों को, जिनके दावों को 
स्वीइार कर लिया जावेगा, इस स्वास्थ्य-कोष में से निर्धारित श्रला उन्स 
देगां। इस कार्य के लिए एक कोष (फंड ) स्थापित होगा, जिसमें मिल- 
मा्िक और मजदूर दोनों ही धन देंगे । जिन मजदूरों को दस आना 
प्रति दिन से कम मिलता है, उनको इस कोष में कुछ देना न होगा । 
इस कानून के अनुखार यद्यपि केन्द्रीय बोड़ प्रान्तीय सरकारों ओर 
केन्द्रीय सरकार से दान स्व्रीकार कर सकगा, किम्तु सरकार भी नियमित 
रूप से इस कोष में अपना हिस्सा देगी, ऐसा कोई विधान नहीं हे । 


मजदूर सम्बन्धी कानन प& 
फेक्टरी कानून का संशोधन ओर परिवधेन 


अभी कुछ दिन हुए भारत सरकार ने वतमान फेक्टरी एक्ट में 
संशोधन ओर परिवद्ध न करने के उद्द श्य से जनता की सूचनार्थ एक 
नया फेक्टरो बिल प्रकाशित किया है, जो शीघ्र ही कानून बनकर भारतीय 
कारखाने पर लागू होगा। भविष्य में भारतीय कारखाने का नियंत्रण 
इसी कानून के अन्तर्गत होता रहेगा, इस कारण उसके संबंध में भारतीय 
सजदुरों की समस्याञ्रों का अध्ययन करने वाले पाठकों तथा मजदूर 
कार्यकरत्ताओं को पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। इसी 
उह श्य से हम उसकी मुख्य धाराओ्ों का यहां विवेचन करेंगे । 
यह कानुन संभवतः एक एप्रिल १३४८ से लागू होगा, जो १६३४ के 
पुराने कानून को रह कर देगा। नये फैक्टरी कानन में नीचे लिखे विशेष 
परिवतन किये गये हैं । 

पहला परिवतन तो फैक्टरी की भाषा में ही किया गया है । 
अभी तक फेक्टरी वह स्थान माना जाता था कि जिसमें यांत्रिक शक्ति 
का उपयोग किया जाये श्रोर जहां २० या उससे भ्रधिक व्यक्ति काम करते 
हों। हस नये कानून के अनुसार उन स्थानों को भी अरब फैक्टरी घोषित 
कर दिया जावेगा जहां यांत्रिक शक्ति का उपयोग न होता हो अिन्‍्सु 
२० या उससे अधिक व्यक्ति काम करते हों । इसका दूसरे शब्दों में 
यह अथ हुआ कि बहुत से कारबार फैक्टरियों की श्रेणी में आा जावेंगे 
और उनके मसजदरों को फैक्टरी कानून का संरक्षण प्राप्त हो 
जायेगा । 

झभी तक झनियंत्रित घन्चों (५7।.02०]७(९0 [700४५76४) 
में फैक्टरी एक्ट की स्वास्थ्य, काम के घंटे, रोशनी, हवा के सम्बन्ध में 
जो धारायें लागू नहीं होती थीं, वे भी लागू होंगी; क्‍योंकि भ्रनियंत्रित 
कारखाने तथा कास के स्थानें की दुशा अत्यन्स दयनीय है। इसक 
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अतिरिक्त नये फैक्टरी कानून में मौसमी ओर स्थायो कारखानें के भेद 
को समाप्त कर दिया गया है। अब मौसमी कारखाने तथा स्थायी कार- 
खानें में काम के घंशें इत्यादि में कोहे अन्तर न रहेगा । 


नये फैक्टरी कानून में एक मदहत्वपूण परिवर्तन यद्द है कि प्रोढ़ 
पुरुष की न्‍्यनतम आ्रायु १७ वष से बढ़ा कर १८ वष कर दी गई है 
ओर बालक भज़दूरों की आयु १२ वर्ष से बढ़ा कर १३ कर दी गड हे । 
इसका श्रर्थ यद हुआ कि १८ व की आयु से कम का व्यक्ति औढ़ 
नहीं माना जावेगा और उसे पूरे ८ घंटे काम नहीं करने दिया जावेगा 
ओऔर १३ वष की आयु से कम का बालक कारखानें में काम न कर 
सकेगा। बालक मजदूरों के काम के घंटे। को नये फैक्टरी कानून में ९ से 
घठा कर ४३ कर दिया गया है । प्रांतोय सरकारों को यह भी अधिकार 
ठे दिया गया हे कि खतरनाक घन्धों के लिए यदि वे चाहें तो बाल्नक 
मनदररों की न्यूनतम आयु को १३ वर्ष से भी श्रधिक कर दें । 
सब से अधिक परिवतन वतसान एक्ट के उस अध्याय में किया गया 
है, जिसका सम्बन्ध म जदुरों के स्वास्थ्य ओर सुरक्षा से था। नये एक्ट 
में एक अध्याय के स्थान पर तीन श्रध्याय हैं,--१., स्वास्थ्य, २. सुरक्षा, 
३, मजदरों का द्वितवर्धन । श्रभी तक कानून में कारखाने। को सफाई, 
हवा, रोशनी, तपक्रम, खतरनाक गंदी बूल्न, चिनगारिये।, लपटें और तेज 
चमक से मजबवूरों की रक्षा करने के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट विधान नहीं 
था। जो कुछ भी थोड़ा संरक्षण मजद॒रों को दिया गया था, वह बहुत कुछ 
फेक्टरी हन्सपेक्टरों की इच्छा पर छोड़ दिय। गया था। इसका परिणाम 
यह होता था कि कारखाने में श्रत्यधिक तापक्रम, लपः तथा चमक 
ओर गंदी धूज्र के कारण मजदूरों के स्वास्थ्य को अ्रपार हानि होती थी । 
सके अतिरिक्त अश्रंखे| की रक्षा, फस्ट एड, विश्राम गृह, शिशु पालन गृह, 
नहाने-धोने की सुविधाओं तथा मजदरों की सुरक्षा क सम्बन्ध में भी 
वतमान कानून में समुचित विधान नहीं था । अब इन महत्वपूर्ण प्रश्ने। 


सजदूर सम्बन्धी कानन ६१ 


सम्बन्ध में जो भी उपधाराय हैं, उनको बिलकुल स्पष्ट कर दिया गया है। 
इस सब के लिए निश्चित मानदंड निर्धारित कर दिये हैं, जिन्हें 
प्रत्येक कारखान को करना- ही होगा। अब फेक्टरी इन्सपेक्टर के हाथ में 
यह बात नहीं दी गई है कि यदि श्रावश्यक समझे तो मिल मैनेजर को 
आज्ञा दे कि अमुक सुविधा मजद्रो को दी जावे । 


इस बिल्न में कारखाने को हमारतो' के सम्बन्ध में भी विशेष ध्यान 
रक्‍्खा गया है। वायु, रोशनो इत्यादि का समुचित प्रबन्ध तभी हो सकता 
है, जब कि कारखानों की इमारतें ठीक प्रऊार से बनी हे। । अतएव इस 
बिल के अन्तर्गत प्रान्तीय सरकारों को शभ्रधिकार दे दिये गये हैं कि वे 
छमारतो के सम्बन्ध में नियम बनायें और उन्हें लागू करें । इस बिल के 
अनुसार प्रान्तीय सरकार को यह अधिकार प्राप्त हे कि वह इस प्रकार 
का नियम बनादे कि किसी भी नये कारखाने की इमारत बिना प्रांतीय 
सरकार की आज्ञा के नहीं बनाई जावेगी श्रौर न वर्तमान इमारतों में कोई 
वृद्धि बिना प्रान्तोय सरकार की श्राज्ञ। के की जावेगी । प्रान्तीय सरकार 
कारखाने को इमारते! के नक्शे तैयार करायेगी और उनका प्लान किस 
प्रकार का हो यह भी निधारित करेगी । प्रत्येक कारखाने को प्रांतीय 
सरकार से लायसेंस लेना होगा । लायसेंस के प्राथना-पत्र के साथ 
इमारत का पान तथा नक्शा हत्यादि भेजना होगा । इसका परिणाम 
यह होगा कि इमारतें के ऊरपटांग बने होने से कारखाने में जो वायु 
तथा रोशनी की कप्तो रद्दती है औश्रोर मजद्रों के ल्षिए खतरा रहता है, वह 
बहुत कुछ दूर हो जावेगा । 

बिल में सवेतन छुट्टियों के बारे में भी परिवतन हुश्रा है । मजदर 
सुविधा को दृष्टि में रखते हुए सवेतन छुट्टियां (वर्ष में १० दिन की) 
वर्ण सें एक सांथ न लेकर दो बार में ले सकेगा, साथ ह्वी, वर्ष में २०द्नि 
बिना अधिकारियें को आज्ञा प्राप्त किये अनुपस्थित रहने पर भी 
वह निकाला नहीं जा सकगा । 

इसमें कोई सम्वेह नहीं कि इस एक्ट के बन जाने से मजदूरों के 
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स्वास्थ्य, सुरक्षा ओर द्वित में वृद्धि होगी । यह कानुन वर्तमान फैक्टरी एक्ट 
से अच्छा है; परन्तु इसमें एक कमी हे। जब तक फेक्टरियों के 
निरीक्षण का उचित प्रबन्ध न हो, तब तक कानन से विशेष ज्ञाभ नहीं 
होगा । इसके लिये आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक ओद्योगिक 
केन्द्र में अवेतनिक फेक्टरी निरीक्षक भी रखे जावे, जो सम्माननीय 
व्यक्ति हो' ओर मजदुरों के शुभचिंतक हो । 
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१8४७ में भारत सरकार ने टूड डिस्प्यट्स एक्ट बनाकर सिलल 
मज़दूर तथा मिल मालिकों के संघध को कम करने का प्रयत्न किया 
है। इस कानून का उद् श्य यही है कि कारखानों में हढ़ताल 
तथा द्वारावरोध को जहां तक टह्ो कम किया जाबे, जिससे उत्पादन पर 
बुरा प्रभाव न पड़े ओर उद्योग-चन्चों में शानित रहे । 

इस कानून के अनुसार प्रान्तीय सरकार किसो भो कारखाने के 
मजदूरों तथा मालिकों के कगड़े को निबटाने के लिये एक समझौता 
कराने वाल्ला अधिकारी नियुक्त कर सकती है । यदि वह अधिकारी 
सममकोता कराने में अ्रसफल रहे तो सरकार उस कगड़े को पूरी जांच 
“करने के किये तथा निणय देने के ज़िये एक एइजुडिकेशन बोर्ड बिठा 
सकती है । बोड की जानकारी के लिये तथ्यों को संग्रढ्दीत करने के लिए 
एक ओद्योगिक अदालत भी बिठाई जा सकती है । बोर्ड के निशंय को 
किसो-किसी दशा में सरकार दोनों पत्तों पर भी लागू कर सकतो है, 
उन्हें उस फसले को मानना हो होगा । जिस समय सममोता आफिसर 
समझौता कराने का प्रयत्न कर रहा हो श्रथवा बोड़ मामले की जाँच कर 
रहा हो, उस समय दृड़ताल करना गेर कानूनो होग। । जो जनहद्वित के 
चंधे हैं ग्रथवा जो मूलभूत धंधे हैं, उनमें हड़ताल करने से पूव॑ सरकार 
को सूचना देनी होगी। इस प्रकार धंधों में हड़तालों पर अधिक 
प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं । 

इस कानून के द्वारा मजदूरों के हशताल करने के मोद्षिक भ्रधिक/र 
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पर कुठाराघात हुआ है, यही इसका सबसे बढ़ा दोष है। यद्यपि सरकार 
का रुख महदरों की ओर सहानुभूतिपू्ण हे और हस कानून के 
अच्तगंत जो फैसले किए गए हैं. उनमें मजदूरों के हितों का ध्यान भी 
रकक्‍खा गया है । फिर भी, सजदूरों को उनके इस अधिकार से वंचित किए 
जाने का समर्थन नहीं किया जा सकता | 

न्यूनतम मजदूरी कानून 





फरवरी १६४८ में भारतीय पालियामेन्ट ने न्यनतम मजदूरी बिल 
स्वीकार कर लिया ओर अब वह शीघ्र ही कानून के रूप में देश में 
लागू होगा । देश के आधथिक इतिहास में मजदूरों को नियमित रूप से 
न्‍्यनतम मज़दूरी दिल्लाने का यह पहला प्रयास है। मज़दरों को दशा 
को देखते हुए यह प्रयास अ्रत्यन्त प्रशंसनीय कहा जावेगा, यदि इस 
कानून के श्रन्तगंत उचित नियम बनें ओर उनका कड़ाई से पालन 
किया गया । किन्तु यदि न्यूनतम मज़दूरी का अथ लिया गया कि एक 
प्रोह़ को उतनी मजदरी दी जावे कि वह किसी प्रकार अपना पेट माश्र 
भर सके अर्थात्‌ वह केवल अपने शरीर की रक्षा मात्र कर सके तो इससे 
अधिक लाभ न होगा । न्‍्यनतम सज़दुरी निधारित करते समय सरकार 
की इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक प्रीढ़ की मजदरी 
कम से कम इतनो हो कि जो उसकी कुशलता को बढ़ाने में सहायक हो 
ओर उसके परिवार के पालन-पोषण के लिए यथेष्ट हो । 

स्वीकृत बिल के मुख्य अंग नीच लिखे हैं:--- 

प्रान्तीय सरकार तथा केन्द्रीय सरकार को उन उद्योग थधों में, 
जिनकी बिल में सूची दी हुई है, न्यूनतम सजदूरी सिर्धारित करने का 
अधिकार होगा। न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए सरकार 
सलाहकार समिति तथा उप-समिति नियुक्त करेगी । केन्द्रीय सरकार 
प्रान्तीय सरकारों के न्‍्यनतम मज़दरी सम्बन्धी कार्यो को सम्बद्धित करने 
के लिए केन्द्रीय सलाहकार बोड स्थापित करेगी । न्यनतसम मज़दूरी से 
कम भज़दुरी मिलने के दावों का निशय करने के लिए आयोजन 
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किया जायेगा । 

प्रमुख घनन्‍्धों के अतिरिक्त नीचे लिखे घनन्‍्चों में भी न्यूवतम मज़द्री 
कानून लागू होगा;:---ऊनी गलीचे, अथवा कम्बकत्न बनाने के कारखाने, 
चावल, आटा और दालों को मिलें; बीडी बनाने का धन्धा, मोगर बसों 
पर काम करने वाले, सड़क और मकानों का काय करने वाले, चर्मालय 
तथा चमड़े की ठस्तुएं बनाने का उद्योग, तेल पेरने की मिलें, लास 
ओर अ्रश्नक का उद्योग, खेत-मज़दूर श्रथांत्‌ खेती में काम करने वाले, 
तथा गोशालाओं इत्यादि में काम करने वाल्ले श्रमिक । प्रान्तीय सरकारों 
को उल्ज्ञिखित उद्योगों के अतिरिक्त श्रन्य उद्योगों को भी सूची में 
सम्मिलित कर ल्लेन का अधिकार दे दिया गया है । 

इस कानून के बन जान से क्गभग १० करोड़ श्रमिकों पर प्रभाव 
पड़ेगा । इस कानून के श्रन्तगत लगभग ७ करोड़ कृषि श्रमिक्रों के 
जीवन स्तर में परिवतन होने की सम्भावना है। इसमें कोई संदद्द नहीं 
कि खेती में लगे हुए मज़दुरों तथा छोटे-मोटे फुटकर धन्धों में लगे 
हुए मज़दरों को संरक्षण प्रदान करने के कारण इस कानून का बहुत 
व्यापक प्रभाव होगा। परन्तु यह सब तभी होगा जब कि न्यूनतम 
मज़दूरी निधारित करते समय डदार दृष्टिकोण रक्‍्खा जावे और जो भी 
मज़दूरी निधांरित की जावे, उसको कड़ाई से लागू किया जावे । 

पुृजीपतियों न अ्रभी से इसका, विरोध करना आरम्भ कर दिया है 
ओर वे कहने लगे हैं कि इससे घन्धों का उत्पादन-व्यय बढ़ जावेगा, 
देश में धन्‍्धों की अवनति होने लगेगी, उद्योग बंधे इस भार को सहन 
नहीं कर सकेंगे श्रोर वे बन्द हो जावेंगे। इससे उत्पादन में कमी श्रावेगी 
ओर देश में उत्पादन-संकट उपस्थित दो जावेगा इसका उत्तर माननीय 
श्रम मंत्री ने अच्छे शब्दों में दिया है । “जो उद्योग धन्धे अ्रपने मज़ 
दरों को न्‍्यनतम मज़दरी नहों द सकते, वे वास्तव में श्रमिकों के शोषण 
पर चलते हैं और राष्ट्र के हित में उन्हें बन्द ही हो जाना चाहिए । यदि 
राष्ट्र को किसी ऐसे घन्धे की आवश्यकता है तो सरकार उसको आरिव 
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सहायता देगी ।” इससे सरकार को दूढ़ता प्रगट होती है । आशा है कि 
सरकार भविष्य में इसी दूढ़ता से उस नियम को लागू करेगी । 

यहां यह कह देना ग्रावश्यक है कि पु ज्जीपतियों का विरोध सत्य 
के आधार पर 'नहीं है । यदि मज़दूरों को मज़दूरी अ्रधिक मिल्केगी तो 
उनका जोवन-स्तर ऊ चा होगा और उनकी कुशलता में वृद्धि होगी। 
इसका परिणाम यह होगा कि उत्पादन-व्यय नहीं बढ़ेगा । बहुत से अन्य 
देशों में न्‍्यन॒तम मज़दरी निधारित करने का यही परिणाम हुआ हे । 
किन्तु इस बात की आवश्यकता है कि खेत मज़दरों श्रोर फुटकर छोटे-मोटे 
धन्धों में लग हुए मजदूरों को भी सगठित कर दिया जावे, नहीं तो 
असंगठित होने की दशा में उन्हें न्‍्यनतम मज़दूरी कानून का पूरा लाभ 
नहीं मिल सकेगा। इसके अ्रतिरिक्त इस बात की भी श्रावश्यकता हे 
कि देशी राज्यों में भी यह कानन लगाया जावे। देशी राज्यों में मज़दरों 
की दशा प्रान्तों के मज़दूरों से भी गई बीती है । है 


पारिच्लेद 
छठा--पारिर 
मजदूरों के रहने के मकान 
मज़दूरों के लिए रहने के मकानों की समस्या भारतवष के लिए 
कोई नई नहीं हे। प्रत्येक श्रोद्योगिक देश में यह समस्या उठ खड़ी हुई है। 
पिछले पचास वर्षों में लगातार ग्राम निवासो जन समूह बढ़े-बढ़े ओग्यो- 
गिक तथा व्यापारिक केन्द्रों की ओर बहता रहा है। यही कारण है कि 
बम्बहे, कलकत्ता, मदरास, करांची, कानपुर, लाहोर, दिल्ली, नागपुर, 
जबलपुर, मदुरा, जमशेदपुर आदि बड़ी तेजी से बढ़ते गये ओर देखते-देखते 
इन केन्द्रों की जनसंख्या कई गुनी हो गई । इन बढ़े-बड़े नगरों में मज- 
वूरों के रहने के द्षिए मकानों की समस्या ने भयंकर रूप धारण कर लिया 
है। जगह की कमी के कारण भूमि का सूर्य कल्पनातीत बढ़ गयर है और 
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इसी कारण इन नगरों में बेदद भीड़ हो गई है। वस्तुस्थिति यह है 
कि वहां रहने के लिए मकान नहीं मिलते । एक कठिनाई थह भी है कि 
अभी तक उद्योग श्रधों की स्थापना बिना किसी सोच विचार श्रोर 
ग्रोजना के हुई हैं । कहां नये कारखाने स्थापित किये जाने चाहिये, 
इसका ध्यान किये बिना ही बड़े-बड़े केन्द्रों के मध्य में कारखाने स्थापित 
किये जाते रहे हैं । इसका परिणाम यह होता हे कि केन्द्रों के मध्य में 
जहां कि बेसे ही बहुत भीड़ होती है, बहुत बड़ी संख्या में मज़दूर रहना 
चाहते हैं श्रीर मकानों की कमी विकराल रूप धारण कर खेती हे । 
कलकत्ता, बम्बहे, कानपुर, नागपुर, अ्रद्दमदाबाद इत्यादि बड़े-बड़े श्रोद्यो- 
गिक केन्द्रों को देखिये | ऐसा प्रतीत होता है कि मानों कारखानों के 
बनाने में किसी को इस बात के ध्यान रखने की आवश्यकता ही नहीं 
थी कि कारखाना ऐसे स्थान पर बनाया जाचे, जहां काफी जगह हो । 
यही कारण है कि इन धनन्‍्धों की स्थापना से बड़ेन्‍बढ़े केन्द्रों में श्रत्यधिक 
भीड़ गंदगी ओर बीमारियां उत्पन्न होती हैं । जहां धन्धों की स्थापना 
से इन केन्द्रों की सल्ुद्धि, वेभव, वाणिज्य और व्यापार में श्राश्चयं जनक 
उन्नति हुई हे, वहां इन धन्धों के कारण श्रोद्योगिक केन्द्रों में देन्य, गंदगी 
बीमारी ओर भीड़ का बाहुल्‍य हो गया है। हां, जो कारखाने छोटे-छोटे 
स्थानों पर स्थापित हुए हैं, उदाहरण के क्षिए शक्कर, रुई के पेंच, जूट 
के पेंच इत्यादि, वहां मकानों की समस्या ऐसी विकट नहों हे। 
भीड़ 

भारतवष में इस सम्बन्ध में सरकारी जांच अभी तक कोई नहीं हुई 
है, इस कारण मकान में भीड़ का ठीक-ठीक अनुमान करना कठिन है 
परन्तु जो भी फुटकर जांच हुई है श्रौर उनसे जो कुछ ज्ञात हुआ 
है , वह हृदय को केपा देने वाला है । पिछली जनगणना के अनुसार 
बम्बई में ७० प्रतिशत मकानों में केवल एक कोठरी है। १६२१-२२ 
में लेबर आफिस ने कुछ पारिवारिक बजट तैयार किये थे, उस जांच 
के अनुसार बस्बई में ६७ प्रतिशत मज़दूर एक कोटरो के मकानें में 
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रहते थे ओर प्रत्येक कोठरी में ६ से £ तक जीव रहते थे । करांची में 
वो सारा मजदूर यंग ही एक कोठरी में ६ से & व्यक्ति श्रति कोठरी के 
द्विसाव से रहता है। अ्रदमदाबाद्‌ में ७३ प्रतिशत मजदूर एक कोटरी में रहते 
हैं. । शाही मजदूर कमीशन का कद्दना था कि भारत के अन्य औद्योगिक 
केन्द्रों के सम्बन्ध में हस प्रकार के आंकड़े प्राप्त नहीं हैं; परन्तु जो कुछ 
कसी शन ने देखा उससे उसका कहना था कि कलकत्ता; कानपुर, मद्रास 
इत्यादि सभी बढ़े श्रोद्योगिक केन्द्रों में लगभग सभी मजदूर एक कोठरी 
के मकानों में रहते हैं । रहने के स्थान की इस कमी का मजदूरों के 
स्वास्थ्य पर भयंकर प्रभाव पढ़ता है। सच तो यह है कि यहद्द केन्द्र बीमा- 
रियों के स्थायी अड्डु बन गए हैं ओर मजदूरों को इन स्थानों में नार- 
कीय जीवन व्यतीत करना पढ़ता है । जिन लोगों ने इन स्थानों को नहीं 
देखा है, वे तो उनकी भयंकरता की कल्पना भी नहीं कर सकते। 
टाट के पर्द या टीन डाज़ दी जाती है, जिससे कि हवा और रोशनो घरों 
में प्रवेश ही न कर सके । हमारे मजदूर के रद्दने के स्थानों का यह एक 
साधारण चित्र हे । सच तो यह है कि जिस प्रकार के मकानों मे भार- 
तोव मजदूर रहता है, वे मनुष्य के लिए क्या, पशुओ्रों के लिए भी उप- 
युक्त नहीं हैं । अब हम भिन्न-भिन्न श्रो्योगिक केन्द्रों के सम्बन्ध में कुछ 
विस्तार पूवंक लिखेगे । 
बम्बइ 

बम्बह में अधिकांश सजवूर “चाक़ों” में रहते हें । चाल एक लम्बी 
कोटठरियों की पंक्ति को कहते हैं, जिसके सामने पतला बरामदा होता हे। 
यह दो-तीन मंजिल की होती हे भ्रोर एक दूसरे से सटी हुईं बनी द्ोती 
है। मकानों की दो पंक्तियों के बीच में एक गज से अधिक जगद नहीं 
दोती । इसका परिणाम यह होता है कि नीचे की मंजिल तथा ऊपर की 
संजिलों के बीच के कमरों में न तो हथा पहुँचती हे ओर न रोशनी ही। 
इन खातों में अधिकांश में तो शौच्चगयृद होते ही नहीं। दो चात्धों के 
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यीच में जो पतली सी गल्ली होती है, उसमें डी टट्टियां होती हैं, वही 
शोचगह का काम देती हैं। इतने अधिक व्यक्तियों के लिए शौचगुद्दों 
का उचित प्रवन्ध न होने के कारण श्रोर दूसरे उन संडासों की सफाई 
का प्रबन्ध ठीक न होने के कारण वहां बुरी दुगन्ध फेली रहती है । यदि 
पाठकों में से किसी को इन चालों में जाने का अवसर हो तो वह उस 
दुगन्ध को अधिक देर तक सहन नहीं कर सकता । दुगध से बचने के 
कारण मजदूर अपनी खिड़कियों को, जो उसी पतली गली में खुलती हैं 
जिसमें टट्टियां होती हैं, बन्द रखते हैं । हस कारण कोठरियों में हवा का 
प्रवेश नाममात्र को ही हो पाता है। केवल इतना ही सब कुछ नहीं है; 
इन मकानों का सारा कूडा। भी इन्दों पतक्षी गलियों में फह दिया जाता 
है। मल-मूत्र श्रोर कचरे को सड़ांद भयानक दुर्गंध उत्पन्न करती है ओर 
सारे वायुमंडल को विषेज्ञा बना देती हे । 
अभी तक विद्वानों ने भारत के श्रोद्योगिक केंद्रों में मकानों की कमी 
के कारण होने वाल्ली भीड़ का ओर उनमें रहने वालों की #त्यु का 
सम्बन्ध निर्धारित नहीं किया हे । किन्तु श्री बरनट हस्ट महोदय ने बम्बरे 
में जो खोज की थी, उससे उन्होंने यह प्रमाणित कर दिया है कि एुऊ 
कोठरी के मकान में रहने वाले बच्चों की हत्युसंख्या ( ८७ प्रतिशत » 
सबसे अधिक है । दो कोठरियों के मकानों में रहने वालों की ३२ 
प्रतिशत , तीन कोठरियों के मकान में रहने वालों की छत्यु-संख्यां १६ 
प्रतिशत और अस्पतालों में रहने वालों की मुत्युसंख्या १६ प्रतिशत 
याने सबसे कम है। श्री बरनट हस्ट की खोज़ से यद्द स्पष्ट सिद्ध हो 
जाता है कि महानों में श्रत्यधिक भीड़ होने के कारण मज़दूरों के बच्चों 
की अ्ृत्यु-संख्या में वृद्धि होती है। श्रस्तु, मकानों की समस्या इस दृष्टि से 
अत्यन्त महर्व की है। यदि मिल्ल साल्िक अ्रपने स्वाथ के कारण इस 
ओर व्यान नहीं देते तो सरकार को इस ओर से उदासीन नहीं होना 
साहिए । ः ' जा 
. छुंछु उद्योगपति यह कंहते नहीं थंकते कि गांव मैं जिन मंझॉनों में 
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मज़दूर रहता है, वह भी कुछ अधिक भ्रच्छे नदीं होते; किन्तु वह ऐसा 
कहते समय यह भूल जाते हैं कि यद्यपि गांव के मझहानों में हवा का पूरा 
प्रबन्ध नहीं होता और गांव को गल्नियां इत्यादि गंदी रहती हैं, फिर भी 
उनमें जो श्रांगन होता है, उसमें घूप-रोशनी ओर हवा यशथरेष्ट मात्रा में 
रहती है। फिर किसान खेतों के स्वास्थ्ययुक्त वातावरण में काम करता है। 
कितु नगरों में मज़दूरों के रहने के स्थान अत्यन्त गंदे, सीलयुक्त और 
कूड़े-ऊचरे से भरे हुए हैं। वहां का सारा वायुमण्डल दुगन्धयुक्त और 
विषेल्षा हो उठता है। रोग के तो वे स्थायो अड्डे बन जाते हैं । कई 
मंजिल और पास-पास सटे होने के कारण उनमें यथेप्ट धूप, रोशनी और 
हवा की गुंजाइश नहीं होती । पुक कोठरो के मकानों में पदों के लिए 
खिड़की ओर दरवाजों पर के पर्द का तो केवल श्रनुभव ही किया जा 
सकता है । उसका विवरण लेखनो को शक्ति के बाहर की बात है । 

कुछ समय हुआ बम्बरई सरकार ने एक लेडी डाक्टर को मऩ्दूर 
स्त्रियों के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जांच के लिए नियुक्त किया था। उसने 
जो विवरण श्रपनी रिपोर्ट में लिखा हे वह हृदय को कंपा देने वाला हैं । 
एक मक्रान के सम्बंध में उसने लिखा है “ में चाल को दुसरी मंजिल के 
एक कमरे में गई, जिसकी लम्बाई १५ फोट ओर चोड़ाई १२ फीट थी । 
उस कमरे में ६ परिवार रह रह्दे थे। उनका भोजन पकाने के द्विए उस 
कमरे में ६ चुल्हे थे । उन परिवारों में ख्री-पुरुष-बच्चे सभी मिलाकर 
३० प्रायी थे श्र ये सब उच्ची एक कमरे में रद्दते-थे । छुत से डोरियाँ 
बांध कर, उनमें बांस बांध कर, उन पर टाट ओर कम्बल डाल दिये गये थे, 
जिससे कि प्रत्येक परिवार पृथक रह सके। उनमें से ३ खियां गर्भवती थीं 
ओर उनके शीघ्र ही बच्चा होने वाला था | वे सभो बस्ब्ह में ही बच्चा 
उत्पन्ष करने वालो थीं । जब मेंने नस से पूडा। जो सेरे साथ थी कि वह 
किस प्रकार इस कमरे में बच्चा उत्पन्न करेवी, तो मुझे एक कोने में चार 
फीट लम्बी और ३ फीट चौड़ी जगह दिखलाई गई।, जिसके चारों तरफ 
पदों कर दिया गंया था। हने ६ चूहदों से निकलने वाले धुयें और गन्दगी 
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का प्रभाव माता और बच्चों के स्वास्थ्य पर केसा पढ़ेगा, यह तो किसी से 
छिपा नहीं हे । यह इस तरद्द का श्रकेल्ा कमरा नहीं था । ऐसे बहुत से 
कमरे मेरे देखने में आ्राये । बम्बई की चालों का नारकीय-जीवन वशुल 
के बाहर हे । 


अधिकांश चालों की इमारतें जजंर अवस्था में हैं। नीच की मंजिल में 
बेहद सीलन होती है । कहीं-ऊहीं तो चाल की इमारत सड़क के धरातल 
से ही खड़ी कर दी गई है; उसकी कुर्सो होती ही नहीं। ऐसी श्रवस्था में 
वर्षा की ऋतु में जब बम्बई में मूसल्लधार वर्षा होती हे, तब सड़क का 
पानी कमरों में श्रा जाता हे ओर सीलन का तो कद्दना ही क्या ? इन चाल्षों 
के अह्दले में कूइा-कचरा ओर यहां तक # मल के ढर ज्गे रहते हैं, 
जो कि वर्षा के दिनों में सड़कर विषेले रोग के कीटाणुओं को जन्म देते 
हैं। प्रत्येक चाल में नज्न की थोड़ी सी ही टोटियां णकर स्थान पर ड्वोती हैं । 
चाज्न के सभी रहने वाले, चाद्दे स्त्री हों या पुरुष, उन्हों नत्नों पर नद्दाते 
आर कपड़ा धोते हैं । नलों की कमी के कारण झोर बन्द स्नानागार न 
होने के कारण मज़दूरों को विशेषकर मज़दूर स्त्रियों को बहुत कठिनाई 
का सामना करना पढ़ता है। घंटों प्रतीक्षा करने के उपरांत कहीं वे यथेष्ट 


जल पाठी हैं । 


उत्तम चालें 





ऊपर जिन चालों के सम्बन्ध में कहा गया है, वे व्यक्ति विशेष की 
सम्पत्ति होती हैं और वे लोग अधिक से अधिक किराया वसूल्त करना 
ही अपना प्रमुख कतव्य समझते हैं । कह्दीं-कद्दीं ऐसा भी द्वोता हे कि 
जञावर या सरदार किसी चाल को पट्ट पर ले क्षेता है ओर अपने अधीन 
मजदूरों को उसमें रखकर मनमाना ल्ञाभ उठाता है। उस दशा में 
डसका मजदूरों पर बेहद प्रभाव द्ोता है । इन चाल़ों के अतिरिक्त कुछ 
सिक्कों ने अपने सजदूरों के किए रहने को सुविधा की हे और कुछ चार 


मज़दूरों के रहने के मकान १०१ 


यनवाह हैं । लगभग ३० प्रिल्ों ने अपने बीस प्रतिशत मजदूरों के 
लिए एक कमरे की चाल बनवाई हैं । इसमें संदेह नहीं कि यह चालें 
उन चालों से, जो व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति होती हैं, बहुत अ्रच्छी हैं; 
फिर भी उनमें स्थान की कमी है । मिल साल्षिक इन कमरों के क्षिए 
किराया लेते हैं । किन्तु अनुभव यह बतलाता है कि गांव से आया हुआ 
मजदूर जो मकान का किराया देना जानता ही नहीं, कुछ लोगों को रस्त 
लेता है आर उनसे किराया वसूल करता है। साधारणतया कोई मिल 
एसे व्यक्ति को, जो क्रि उस मिल में काम नहीं करता, कमरा किराये पर 
नहीं दती; किन्तु उस मिल में काम करने वाला मजदूर जब श्रन्य किसी 
च्यक्ति को अपना भाड्ट या भतीजा कह कर रख ज्लेता है तो उसको हटाना 
कठिन हो जाता है श्रोर इन चालतों में भी भीड़ हो जाती हे । 

मिलों के अ्रतिरिक्त बम्बई पोट टुस्ट ने तीन स्थानों पर अपने 
मज़दूरों के लिए चाले बनवाई हैं, जिनमें टस्ट के ८००० मजदूरों में से 
३००० मज़दूर रहते हैं। बम्बई इम्प्रवमैंट टस्ट ने अपने सभी मजदूरों 
के लिये रहने की सुविधा की है, परन्तु वहां भी टीन से छाडे हुई बहुत 
घटिया कोठरियां हैं । 

पिछले महायुद्ध के उपरान्त बम्बई में मज़दूरों के लिए मकानों की 
सुविधा उत्पन्न करने के लिये बम्बहे सरकार ने एक विशेष 
डेवलपमेन्ट विभाग स्थापित किया और उस विभाग ने २०७ कंकरीट को 
नवीन चालें बनाई । इन चालों में १६००० एक कमरे वाले घर हैं । 
इन चालों में कमरे बढ़े हैं, रोशनी ओर हवा की सुविधा है| साथ ही 
फ्लश, शोचगृह और बिजली का प्रबंध है । यद्यपि शोचग्ृह श्रावश्यकता 
को देखते हुए संख्या में कम हैं । प्रत्येक चाल में बिजली की रोशनी, 
पानी और दूकानों की सुविधा, का प्रबंध है। इन चांलों में स्कूल ओर 
ओषधाज़यों का भी प्रबंध किया गया. है । परन्तु भ्रारंभ में इन चालों 
को मज़दूरों ने पसंद नहीं किया भोर बहुत सी चालें खाली पड़ी रहीं । 
इसका मुख्य कारण यह था कि यह चालें मिलों से दूर थीं ओर 
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आने-जाने के लिये कोई उचित प्रबंध नहीं था। यद्यपि धीरे-धीरे यदद 
चालें झआबाद हो गई। 

बस्बड़े में मकानों की समस्या कितनी भयंकर द्वो उठी है, इसका 
अनुमान तो इसी से लगाया जा सकता है कि १६३८ के पूव भी वहां 
एक बहुत बढ़ी संख्या फुटपाथों पर सोया करती थी | अधिकांश मज़बूरों 
के द्धिए एकान्त स्थान नहीं होता, एक-एक कमरे या कोठरी में दो-तीन 
ओर उससे भी अधिक गृहस्थियां रहती हैं । पुरुष अधिकांश बाहर ही 
रहते हैं । स्त्रियां ही उन कमरों में रहती हैं ओर वे सामान रखने तथा 
खाना पकाने के काम पाते हैं । 
कलकत्त की बस्तियां 

कलकत्ता ओर हवड़ा में मिल मज़दूर बस्तियों में रहते हें । यह 
बस्तियां अधिकतर सरदार या श्रन्य व्यक्तियों की द्वोती हैं । सरदार 
भूमि को पद् पर ले लेता हे ओर जो मज़दूर रहने के लिए स्थान 
चाहते हैं, उस्ते बांस तथा फूस इत्पादि देकर स्थान बतला देता हे 
ओर मज़दूर उसी स्थान पर एक कच्चा कोंपड़ा खड़ा कर ख्ेता है। इन 
बस्तियों के माल्रिक इनसे खूब ही लाभ कमाते हैं। कलकरो की यह 
बस्तियां इतनी गंदी भोर खराब होती हैं कि जिनकी कोई कल्पना ही 
नहीं कर सकता । एक लेखक ने ठीक ही कहा है कि “ वे गंदे रोगग्रस्त 
बिल हैं. जहां मानवता सड़ती है ।? इन कोपड़ों में न तो कोई खिड़की 
या रोशनदान ही होता हे श्रोर न कोई चिमनी द्वी होतो है । बस्ती के 
ऊोपड़ों को बनाते समय मिट्टो खोदने से जो पोखरे बन जाते हैं, उनमें 
इकट्ठा पानी साधारणतः काम में लाया जाता है और पीने के पानी की भी 
बहुत कमी द्ोती है। सफाई का तो इन बस्तियों में नाम भी नहीं दोता। 
इन बस्तियों में जाने के मार्ग दलदुल झोर गंदगी से भरे रहते हैं ओर वर्षा 
में तो वे रोग-कीटाणुश्रों के अडडु बन जाते हैं | बंगाल म्यनिसिपल कानून 
के अन्तगत इन बस्तियों के माक्षिकों को उनके सुधार के लिए उत्तर 
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दायी ठहराया गया है । किन्तु आज तक कभी इत मालिकों के विरुद्ध 
कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई । कारण यह कि इनके भाई-बंद 
दी म्युनिस्पेलटियों के कर्ताधर्ता द्ोते हैं । 


हावड़ा की स्थिति तो ओर भी भयंकर है। सच तो यह कि कलकत्ता 
शोर द्वावढ़ा में स्थान को इतनी कमी हे कि प्रत्येक इन्च भूमि का उप- 
योग सकान बनाने में किया गया है । हन वस्तियों की गल्नियां, जिनकी 
दोनों तरफ बस्तियां बनी हैं, ३ फीट से श्रधिक चोड़ी नहीं हैं और इन्हीं 
गलियों में बस्तियों की गंदी नाली बहती है। इन बस्तियों के रहने वाले 
अस्यंत नारकौय जीवन व्यतीत कर रहे हैं; फिर भी बस्ती के माद्षिक 
बेचारों से बहुत अधिक किराया ज्ेते हैं । जूट-मिलों तथा श्रन्य धंधों 
में काम करने वाल्ने मजदूरों का अधिकांश भाग ऐसी ही गंदी बस्तियों 
में रहता है । 


मिलों द्वारा बनाई हुई कुली लाइनें 


जूट-मिलों ने भ्पने मजदूरों के लिये कुछ कुली लाइन बनवाई 
हैं । इन कुली लाइनों में छोटे-छोटे ४०,००० क्वाटर हैं झोर एक खारब 
से ऊपर मजदूर रहते हैं । इन क्वारटरों की लम्बाई १० फीट भौर चोद़ाई 
८ फीट होती है और वे उन बस्तियों से कहीं अच्छे हैं। एक तो यह 
लाइनें पक्की होती हैं ओर पानी की सुविधा होती है । कुली लाइन क्वाटरों 
की एक लाइन होतो है। प्रत्येक क्वार्टर में एक कमरा और उसके सामने 
एक बरामदा होता है, जिसका उपयोग रोटी पकाने और स्नान के लिए 
किया जाता है । इन लाइनों के बीच में जो पतल्ली-सी जगह्ट होती हे, 
उसको पक्का कर दिया गया है । सीमेंट की पक्की नालियां बना दी भहख हैं, 
जो कि साफ रक्‍खी जा सकती हैं । इन लाइनों के क्ाटरों में खिडकियां 
होती हैं और किन्हीं-किन्हों में तो छुत में भी हवा के मार्ग होते हैं। अस्तु, 
रोशनी शोर वायु का इन क्वाटरों में सम्रुच्चित प्रवेश हो सकता हे | 
शोचगृद्दों की समस्या को हल करने के ल्विए सेप्टिक टेंक बनवा दिये गए 
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हैं । किसी-किसी मिल ने इन लाइनों में अस्पताल भी स्थापित कर 
दिये हैं । दावढ़ा ओर कलकत्ता की मिल्नों ने यह ज्ञाइने बना कर मजदूरों 
को रहने की सुविधा प्रदान करने का प्रयत्न किया है । जल का प्रवन्ध 
करने के लिए कहीं-कट्दीं गहरे ट्यब-वेल खोदे गये हैं. झोर कहीं नदियों 
के पानी को शुद्ध करके मजदूरों को दिया जाता है । कुछ ब्लाइनों में 
बिजक्ी का भी प्रबंध किया गया है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि 
यह कुली लाइनें उन गंदी बस्तियों से कहीं श्रधिक अस्छी हैं। फिर 
भी जगह की कमी के कारण कमरे छोटे हैं ओर इन लाइनों के बीच में 
बहुत थोढ़ी जगह छोड़ी गई है । एक ज्वाइन दूसरी लाइन से सटा कर 
बनाई गई है । फिर अधिकांश मजदूरों को तो यह भी प्राप्त नहीं है । 
वे तो उन्हीं नरक जेसी वस्तियों में रहने पर विवश हैं । 


सद्रास की चेरी 


मद्रास के श्रोद्योगिक केन्द्रों ( मदरास, मदुरा, तथा कोयम्बटूर 
इत्यादि ) में मकानों की समस्या इतनी ही गम्भीर है | मद्रास शहर में 
२९,००० एक कोठरी के मकानों में १९०,००० मजदूर रहते हैं। मकानों 
की इतनी भयंकर कमी है कि सेकड़ों मजदूरों को मकान तक नहीं 
मिलते ओर वे सड़कों के किनारे श्रपना सामान रख कर पड़े रहते हैं या 
बंदरगाह के किनारे जो बड़े-बढ़े माज्न गोदाम बने हुए हैं, उनके बरांडों 
में रहते हैं। मदुरा में तो स्थिति और भी भयावह है । न तो 
स्थुनिस्पेतटी ओर न सूती कपड़े की मिल्ों ने ही मकानों की समस्या 
को हल करने का प्रयत्न किया है। केवल मदुरा मिल ने १७६ क्वाटरों का 
एक छोटासा उपनियेश स्थापित किया है, जिसमें कि उस मिल के मजदूर 
रहते हैं। कोयम्बट्र तथा ततीकोरन में भी कोई मकानों का प्रबन्ध नहीं है। 
मकानों की इस भयंकर कमी का परिखाम यह द्ोता है कि निधन 
मजदूर खाली स्थानों पर भ्रस्थायी मॉपड़े या कश्यी-पक्की कोठरियाँ खड़ी 
कर देते हैं भर जब उन ज़मीनों के मालिक जमीन का किराया बहुत 
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अधिक यढ़ा लेते हैं तो वे उठ कर दूसरी जमीनों पर चल्ले जाते हैं । 
इन अस्थायी बस्तियों को ही चैरी कद्दते हैं। यह चैरियां अधिकांश में नगर 
के उस भाग में होती हैं, जो सबसे गंदा और उपेक्तित होता है । सडक 
ओर पाहप न होने के कारण इन चैरियों में म्युनिस्पैज्ञटी भी सफाई नहों 
करती, क्योंकि चैरियां अस्थायी होती हैं; इस कारण न तो यहां 
नालियों होती हैं, सफाई और रोशनी का तो कद्दना ही क्ष्या ? म्युनिस्पैलटी 
भी इनकी ओर से उदासीन रहती है । गन्दगी का तो यहां एक-छंत्र राज्य 
दोता हे श्रोर इन्हीं स्थानों में अधिकांश मजदूर रहते हैं। मजदूर खत्रियों 
को पानी के लिये भी बहुत दूर जाना पड़ता है । 

इन चेरियों में जो कोठरियां होती हैं, वे £ फीट लम्बी और ८ फौट 
चोड़ी होती हैं | दीवालें कच्ची होती हैं और मिट्टी के तेल के पीपों की 
टोन से छाड्ड जाती हैं। यह मोंपड़े एक दूसरे से सटे होते हैं। इन 
मकानों में गन्दगी के श्रतिश्क्ति वर्षा ओर घूप से बचाव भी नहीं होता । 
पानी की कमी के कारण गन्दगी तो इतनी हंतो है कि उनके कच्चे रास्ते 
पर निकलना भी कठिन होता है। शोचगहों का कोई प्रबन्ध नहीं होता 
इस कारण गन्दगी और भी भयंकर रूप धारण कर लेती हे। 

मद्रास की सफ़ाई सुधार सभा ने इस सम्बन्ध में जो जांच की है, 
उससे प्रतीत होता है कि सत्र मिला कर मद्रास में १८१ ऐसे गजन्दे 
उपनिवेश थे। इनमें से २६ चैरियों की जमीन सरकार की थी, २५ 
चैरियों की जमीन कारपोरेशन की थी श्रोर शेष की जमीन व्यक्तियों की 
थी । सरकार श्रोर कारपोरेशन की जमीन पर स्थापित चैरियों पर जल 
पाहप, साव॑जनिक शोचगृड्दों भ्लोर सड़कों की सुविधा है, परन्तु अन्य 
चैरियों में इनका सवधा अ्रभाव है। अधिकांश चैरियों में नल और शौच- 
गृह न होने के कारण गन्दगी ऐसा भयंकर रूप घारण कर लेती हे कि 
उसका झनुमान भी नहीं किया जा सकता । यद्दी कारण है कि इन चैरियों के 
रहने वालों की रूत्यु-संख्या बहुत अधिक है। मद्रास की मझुत्यु-संख्या 
की जांच के लिए एक कमेटी बिठाई गई थी; उसने इस सम्बन्ध में जो लिखा 
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है कह महत्वपृण है “इन उपनिवेशों में जो सब स्थानों पर मल पढ़ा मिलता 
है, उसका कारण मजदूरों की गंदी झादत नहीं हे; वरन्‌ सावजनिक शौच- 
गृहों की कमी है । कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति, चाहे वह कुली हो या 
म्युनिसिपत्ष कारपोरेशन का सदस्य, उन गंदे शोचग्रुद्दों का उपयोग नहीं 
करेगा । यही नहीं, वे गंदे शौचगृह भी यथेष्ट नहीं हैं । ओर उनका इतना 
अधिक उपयोग होता हे कि वे साफ रकखे हो नहीं जा सकते + इस 
समस्या को तभी दत्त किया जा सकता है, जब कि फ्लश शोच्गुद्दों का 
बहुत बढ़ी संख्या में निमाण किया जावे । इन उपनिवेशों में रहने वाली 
मजदूर स्त्रियां प्रातःकाल होने से घंटे दो घटे पद्ल्ले उठ कर किसी 
नारियद्ञ के पेढ़, नालो या किसी खाली स्थान पर शौच जांती हैं, क्‍यों 
कि शोचगणदह्दों की वहां बेहद कमी है । 

यह चैरियां बहुधा सड़कों से नीचे होतो हैं श्रौर उनमें नालियां नहीं 
दोतों, इस कारण गंदा पानी वहीं भरता रह्दता है। वर्षा में तो सढ़क का 
पानी भी इन्हीं में भर जाता है । वर्षा के दिनों में इन उपनिवेशों में 
घुटनों पानी हो जाता है भर बहुत से कच्चे कोपड़े धराशायी हो जाते 


। 

.. कभी किसी चेरी में जाइये, रास्ते में गन्दगी, कूढ़ा, जूडन और घूल 
दिखल्लाई देगी | उसी गन्दगी में इन मज़दूरों के बाल्वक खेलते हैं, दूकान- 
दार खाने का सामान रखकर बेचते हैं शोर उन पर मक्खियों मिनभिनाया 
करती हैं । 

एक बार मदूरा म्युनिसिपेत्चिटों के अश्रभिनन्दन-पत्र के उत्तर में 
महात्मा गांधी ने कहा था “आपने कद्दा है कि स्युनिसिपेज्षिटी हरिजनों 
को शिक्षा तथा श्रन्य नागरिक सुविधा सवरणों के समान ही देती है; 
परन्तु जो कुछ आपने कहा हे, वह सत्य नहीं है । आप उन भज़दूरों को 
वे सुविधायें तभी दे सकते हैं कि जब श्राप इन चैरियों को नष्ट कर दें । 
मैं श्रभी तीन चैरियों को देख कर आया हूँ और आप मुझे यह कहे के 
लिए कमा करें कि स्यनिसिपैलिटी ने उन निधन व्यक्तियों के रहने के 
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स्थानों का सुधार करने का तनिक भी प्रयत्न नहीं किया । एक चेरी ज्ञो 
मैंने देखी, उसके चारों ओर गन्दी नाक्नी ओर पानी भरा हुआ था। वर्षा 
में वह स्थान मनुष्यों के रहने योग्य नहीं हो सकता। वह सड़क से नीचे 
पर है इस कारण वर्षा का पानी चैरी में भर जाता द्वोगा। न इन चैरियों 
में कोई सड़क हे न अन्य सुविधायें ही हैं ।?” 

सच तो यह है कि मद्रास प्रान्त के सभी औद्योगिक केन्द्रों मद्रास, 
मतूरा, तुतीकोरन सथा कोयम्बट्र इत्यादि में मजदूरों के रहने के स्थानों 
की ऐसी ही दुदंशा हे । 


मद्रास में मकानों की समस्या हल करने का प्रयत्न 


मद्रास सरकार के लेबर डिपाट सेन्ट (मजदुर विभाग) तथा एक दो 
सहकारी गृह-समितियों ने कुछ मजदूरों के लिए ऋटर बनाये हैं; परन्तु 
उनका प्रयत्न दाल में नमक के बराबर भी नहीं है। केवज़ बकिंगहम 
करनाटक मिल ने अवश्य ही अपने मजदूरों के लिए रहने के मकानों का 
सुन्दर प्रबन्ध किया है। उक्त कंपनी ने चार आदश मजदूर ग्राम बसाये 
हैं, जिनमें लगभग ७०० मक्कान हैं । प्रत्येक महान में एक कमरा; उसके 
सामने वरांडा, एक रसोह घर, एक स्नानागार तथा आंगन होता है । 
हन गांवों के बीच-बीच में काफी जगहें छोड़ दी गई हैं। पक्की सढ़कें 
डाल्ली गई हैं श्र उन पर बिजली की रोशनी का प्रबन्ध है । अभी तक 
घरों में बिजली की रोशनी नहीं है । पानी के लिए पाइप का प्रबन्ध है । 
सड़कों की रोशनी, सफाई तथा पानी का सारा खच कम्पनी दती हे! 
प्रयेक क्वाटर का डेढ़ रुपया मासिक किराया लिया जाता है। किन्तु 
मजदूरों को इस बात की भ्राज्ञा नहों हे कि वे उसे दूसरे को उठा दें 
या दूसरी मिल्नों में काम करने वालों को रख लें | इतना सब कुछ करने 
पर भी मिल अपने दस प्रतिशत मज़दुरों को ही मकान दे सकी है.। 
इसका कारण यह है कि मकान बनाने के लिए उपयुक्त बगह नहीं हे, 
और जमीन का मुल्य बेहद ऊंचा है। हसी कारण मिल इच्छा रहते भी 
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शीघ्र ही सकान नहीं बनवा सकती । अधिकांश मिल मजदुर उन्हीं गन्दी 
सैरियों में रहते हैं । | 


कानपुर 


संयुक्त प्रान्त में एक बहुत बड़ा ओद्योगिक केन्द्र हे । यहां के 
तीन चौथाई मज़दूर बस्तियों या अद्ातों में रहते हैं । यह अद्वाते वास्तव 
में मनुष्यों के रहने के लिए सवंथा अनुपयुक्त हैं। केवल कुछ मिलों ने 
अपने मजदूरों के ल्षिए भ्रच्छे क्ाटरों का प्रबन्ध किया है। अधिकांश 
सजदूर शअ्रत्यन्त गन्दे स्थानों में रह कर नारकीय जीवन व्यतीत कर 
रहे हैं । 

यह अद्दाते व्यक्तियों की सम्पत्ति हैं । लगभग २०० अद्ातों में इस 
केन्द्र की अधिकांश मजदूर जन-संखझ्या निवास करती है । इन श्रह्मातों में 
एक कोठरी औ्रोर उसके सामने एक बरांडे वाले बहुत से मकान होते हैं । 
कमरे की लम्बाड़े १० फीट ओर चोड़ाई ८ फीट द्वोती हे । प्रत्येक कमरे 
में केवल एक दर्वाजा होता हे शोर कोई खिड़की या अन्य हवा का 
मार्ग नहीं होता । इन मकानों में रोशनी ओर हवा का तनिक भी प्रबन्ध 
नहीं होता । अ्रधिकांश का फश कच्चा ओर नम होता है ओर छुतें भी 
कच्ची होती हैं, जो वर्षा में टपकती हैं। तीन चौथाई मकानों में कोई 
आँगन नहीं हे भोर जल की भी बहुत कठिनाई है, क्‍यों कि सावज्ञनिक 
नत्नों से ही पानी लेना पड़ता है । प्रत्येक टोंटी से २०० व्यक्ति पानी लेते 
हैं। अधिकांश मजदूर सावजनिक शोचगृद्दों का उपयोग करते हैं । प्रत्येक 
सावजनिक शोचगृह श्रौसत ७६१ व्यक्तियों का द्वोता है। प्रत्येक मजदूर 
अपने धर का कूड़ा-कचरा सड़क पर ही फेंक देता है । इसका परिणाम 
यह होता है. कि अद्दातों में भीषण दुगन्ध रद्दती है। नाक्षियां बहुत 
ही खराय दशा में हैं, जिनसे ओर भी गन्दगी उत्पन्न होती है । 
उत्तम सकान 


कानपुर में सव प्रथम ब्रिटिश हन्डिया कारपोरेशन ने अपने मजदूरों 
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के लिए मकानों की सुविधा का प्रबन्ध किया । उक्त कम्पनी ने दो बढ़े 
मज दूर उपनिवेश ऐलनगंज और मैकराबर्टगंज नाम से बसाये हैं। इन 
उपनिवेशों में क्मभग २५०० सिगल क्वाटर, कई सो डबत्न क्वाटर और १२ 
छोटे बंगले हैं । यदह्द क्वाटर बहुत ही अच्छे बने हैं भोर इनमें यथेष्ट स्थान 
है। क्वाटरों की पंक्तियों के बीच में जो जगह है; उसमें सायेदार वृक्तों 
की पक्त लगा दी गई है। छुट्टियों के दिनों में मज़दूर अपने क्वाटरों 
के सामने इन कृतक्षों की साया में बैठते हैं | इन क्वाटरों का आँगन भी 
पक्का होता हे । पक्की साफ नालियां हैं श्लोर पानी का बहुत अच्छा प्रबंध 
है । क्वाटरों में रहने वालों के लिए स्वच्छु सावजनिक शौचग्हों की 
व्यवस्था है, जिनमें सफाई के लिए जल कल्न ( फ्लश लेट्रिन ) लगी हुई है। 
इबल्न क्वाटरों में शोचग्ृहों की सफाई के लिए मेहतर नियुक्त हैं। 
मजदूरों के लिए खेलने के मैदान भी हैं । संक्षेप में यह कहा जा सकता 
है कि ब्रिटिश इंडिया कारपोरंशन ने मज़दूरों के लिए रहने की सुविधा 
का समुचित प्रबंध किया है। ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन के इन उप- 
निवेशों में लगभग १०,००० मज़दूर रहते हैं । 

इसके अतिरिक्त कानपुर इम्प्रवमेंट ट्रस्ट ने भी मजदूरों के लिए 
कुछ क्वाटर बनवाये हैं | कुछ अन्य मिल मालिकों ने भी इस ओर 
प्रयत्न करना चाहा, किन्तु जमीन न मिलने के कारण उनका प्रयत्न 
सफल नहीं हुआ । कानपुर में जमीन की बहुत कमी है ओर जब तक 
उसका प्रयंध नहीं होता, तब तक यह भयंकर समस्या इल नहीं हो 
सकती । 

किंतु अधिकांश सजदूरों को तो उन गदे श्रह्मतों में रहना पड़ता हे 
जो नरक तुल्य हैं । यही कारण है कि कानपुर के मनवूरों में बच्चों की 
झत्यु-सख्या प्रति हजार ४०० से अधिक दे ओर इन अइ्दातों में क्षय 
रोग खूब फलता-फूलता है, क्‍योंकि सकानों की कमी के कारण एक-एक 
कमरे में दो तीन झोर चार परिवार भी रहते हैं। हन अहातों के मालिकों 
को अपनी पूजी पर किराये के रूप में २२ प्रतिशत सूद मिलता है । 
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स्थनिस्पैलिटी में इनका बेहद प्रभाव होता हे, इस कारण उनके सुधार का 
कोई प्रयत्न भी सफल नहीं हो पाता । आवश्यकता इस बात की हैं कि 
इंन अ्रहातों को मनुष्य के रहने के लिए अ्रयोग्य घोषित कर दिया जावे 

किंत यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि यशथेष्ट उत्तम मकानों को 
खनवाने का प्रबन्ध न किया जावे । 


अहमदाबाद 


अहसदाबाद की भी ठीक ऐसी ही दयनीय दशा हे। वहां भी 
_ मजदूर मानों नरक में रहता हे । ६२ प्रतिशत मजदूर एक कमरे के 
मकानों में रहते हें | इन मकानों की दशा जर्जर होती है । गंदे तो यह 
इतने होते हैं कि जिसका कोई ठिकाना नहीं ओर हवा तथा रोशनी का 
कोई प्रबन्ध नहीं रहता। पानी श्रोर शोचगृह की व्यवस्था बहुत ही 
खराब है । इसका परिणाम यह है कि अहमदाबाद में रूत्यु-संख्या का 
अनुपात बहुत ऊँचा हे । 


अहमदाबाद में कुछ सूती कपड़े के कारखानों ने श्रपने भज़दूरों के 
लिए क्वाटरों की व्यवस्था की है; किन्तु वे केवल १६ प्रतिशत मजबूरों 
को ही मकान दे सके हैं । यद्यपि लगभग ३४ मिलों ने चालें बनवा हैं, 
किन्तु एक दो को छोड़ कर उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है | केवल श्रशोक 
ओर केलिको मित्र ने जो चालें बनवाई हैं, वे अच्छी हैं श्रोर वहाँ सफाई 
तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था हे । इन मिलों ने मिलों के समीप ही 
चालें बनवाई हैं, जिनमें उनके क़्गभग अ्राधे मज़दूर रहते हैं। इन चालों 
के बीच में वृत्त तथा बाग़ लगाये गये हैं, जिससे कि यह मजदूर उप- 
नियेश अधिक श्राकषक तथा सुन्दर दिखलाई देते हैं । इन चाज्नों में 
दो क्वार्टर हैं। एक में केवज्ञ एक कमरा, एक वरांडा और श्रांगन होता है । 
कुछ चर पहिल्ते केकिकों मिल नें मित्ष से दूर एक मज़दूरों को बस्ती बनाई; 
जिसमें प्रस्येक घर में एंक कंमरा और वरांडा के अतिरिक्त रसोईघर 
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और स्नानांगार भी हैं; परन्तु दूर होने के कारण मजदूर उसमें रहना 
पसंद नहीं करते । अइ्दसदाबाद की क्ेबर यनियन ने भी मजदूरों के रहने 
के लिए एक मजदूर उपनिवेश स्थापित करने की योजना बनाई है और 
कुछ मकानों का निर्माण किया है । 


शोलापुर में सूती कपड़े की मिलों के मजदूरों के लिए रहने की 
व्यवस्था बम्बई सथा अहमदाबाद से श्रच्छी है । 


नागपुर 


नागपुर में मज़दूरों के रहने की व्यवस्था उतनी ही बुरी है, जितनी 
कि अन्य श्रीद्योगिक केन्द्रों को है। परन्तु एम्प्रस मिल नागपुर ने मज- 
दूरों के रहने के लिए जो सुन्दर उपनिवेश बनाने की योजना हाथ में 
ली है वह उल्लेखनीय है । मिल ने सरकार से इन्दोरा के समीप २०० 
एकइ भूमि लम्बे पष्ट पर ली है श्रोर उस जगह कंपनी २५४ ल्ञाख 
रुपये व्यय करके १९०० मकान बनवा रही है । यद्द एक आदर्श मज़दूर 
उपनिवेश होगा । योजना यह है कि मकानों के लिए प्लाट बना दिये 
गए हैं । सड़क, नालियां इत्यादि कंपनी ने डलवा दी हैं । प्रत्येक प्लाट 
४३ फीट लम्बा ओर ३६ फीट चौड़ा है । किन्तु इसमें केवल एक तिहाई 
भूमि पर ही इमारत बन सकती है, शेष खुली रहेगी । प्रत्येक घर में 
शोच-गृह ओर नल की टोंटी होगी। कंपनी एक सकान को बनाने में ६६० 
रु, व्यय करती है श्रोर वह मक्रान ८४० रु, में मजदूर को बेंच दिया 
जाता है। मजदूर को मासिक किश्तों में रकम चुकानो पढ़ती है । मूल- 
धन पर ३ प्रतिशत सूद लिया जाता है। यह तो हुईं पक्‍के मकानों की 
बात: परन्तु कम्पनी, यदि मजदूर चाहें तो कच्चे मकान बनाने की भी 
आशा देती है। परन्तु उन्हें कम्पनी के नक्शे के अनुसार ही मकान 
बनाना होगा । कम्पनी सजदूरों को ३०० रु, पेशगी दे देती है । जो कि 
एक कच्च सकान की लागत होती है और < से ७ वर्ष में प्रति सास 
किश्तों में यद रकम झदा कर दी आती है। हस उपनिवैश में सार्वजनिक 
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उद्यान, बाजार, अस्पतात्ध, स्कूल, मज़दूरों की इंस्टिट्यट तथा मज़दूरों 
के सम्बन्ध में अन्य संस्थाओं की इमारतों के लिए जमीन निश्चित कर 
दी गई है। यद्यपि श्रभी तक यइ पूरा उपनिषेश बन नहीं पाया है, 
महायुद्ध ने इसमें बाधा डालदी है, परन्तु जब वह बन जावेगा तो एक 
अत्यन्त सुन्दर ओर आकर्षक मज़दूर उपनिवेश द्ोगा तथा भज्दूरों को 
इस बात का गीरव होगा कि उनका अपना मकान है । 


चाय के बाग 


आसाम तथा बंगाल के चाय के बागों में मज़दूर बहुधा दूसरे 
प्रान्तों से आते हैं श्रोर चाय के बागों में उन्हें रहने के लिए मकान 
देने का नियम है। यद्यपि वहां पर जमीन की समस्या नहीं हे, परन्तु 
फिर भी वहां मकानों को दशा संतोषजनक नहीं है| अ्रधिकांश मकानों 
में केवल एक ही कमरा होता है, मकान की कुर्सी प्रायः बिलकुल 
दही नहीं होती, इसी कारण सीलन बहुत रहती है ओर बहुत से बागों 
में मज़दूरों की तुलना में मकान इतने कम होते हैं कि एक कमरे में 
एक से शभ्रधिक परिवार रहते हें। इनके श्रतिरिक्त यह मकान खुले 
ओर हवादार नहीं दोते । चाय के बगीचों के सम्बन्ध में एक कठिनाई 
यह है कि वहां बाहरी आदमियों को जाने नहीं दिया जाता । चाय के 
बागों के मालिकों का कहना है कि इतना व्यय करके जो मज़दूर हम 
लाते हैं, उन्हें यदि बाहरी व्यक्तियों से मिलने की सुविधा दी जावेगी 
तो गेर जिम्मेदार मज़दूर काय कर्ता उन्हें भड़का देगे। इसी कारण वे 
अपने मज़दूरों को बाहरी व्यक्तियों के सम्पक में नहीं श्राने देते । दिन. 
को तो निगरानी रह्दती ही है, रात्रि में भी उनकी लाइनों पर पद्वरा रहता 
है । एक प्रकार से चाय के बागों के कुद्धी केदी हैं श्रीर उनके सम्बन्ध में 
बाहरी जनता को कुछ अधिक ज्ञान नहीं है। शाही मज़दूर कमीशन ने 
चाय के बागों के मालिकों की हन मनोबृत्तियों की निन्‍दा करते हुए ऋहा 
था कि एक न एक दिन तो यह होना ही है। इसी प्रकार मज़बूरों 
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को हसेशा दबाये नहीं रकक्‍्खा जा सकता । श्रस्तु मालिकों को उनमें 
संगठन उत्पन्न होने देना चाहिए। किन्तु अभी तक चाय के बागों 
के माल्रिकों की वही नीति चल्नी आरा रही हे । 
खानों के मज़दूरों के रहने के मकान 

जिस प्रकार बड़े-बड़े ओद्योगिक केन्द्रों में मज़दूर अत्यन्त दयनीय 
दशा में रहते हैं, उसी प्रकार उन्हें खानों में भी रहना पड़ता हे । बंगाल 
झोर बिहार की कोयले की खानों में तीन प्रकार के मजदूर होते हैं । 
(१) वे ग्रामीण किसान, जो खान के समीपवतो गांवों के रहने वाले 
होते हैं। उनके गांव खानों से ५ मील की दूरी पर होते हैं | वे अपने 
घरों पर रद्दते हैं ओर खानों में काम करते हैं। (२) दूसरे प्रकार के 
वे मजदूर होते हैं जो खानों से बहुत दूरी पर स्थित गांवों में रहते हैं 
ओर वे वर्ष में कुछ महीनों के लिए खानों में काम करने के लिए आते 
हैं तथा खेत बोने तथा फसल काटने के समय वे अपने गांवों को वापस 
लोट जाते । (३) तीसरी प्रकार के वे मजदूर हैं, जो स्थायी रूप से 
खानों में रह कर कास करते हैं । खानों के पास के गावों में रहने वाले 
संथाह्नी समजदर अपने सुन्दर, स्वच्छु ओर आकर्षक गाँवों को छोड़कर 
कभी खानों के गंदे “घोरों' मकानों में रहना पसंद नहीं करते; परन्तु 
शअ्रन्य सजदर इन “धोरों' में रहते हैं । इन “धोरों' में एक कमरा द्ोता 
है; जिसकी लम्बाई १० फीट ओर चोड़ाई १० फीट द्वोती है । इन्हीं 
कमरों में मजदर सोते हैं. और खाना पकाते हैं ओर उस कारण यह 
कमरे बहुत काले हो गये हैं । अ्रधिकांश की छुतें टपकती हैं ओर वर्षा 
ऋतु में तो मजद्र के लिए इन “धोरों” में रहना ह्वी कठिन हो जाता है । 
यद्यपि खानों में बिजली होती हे, किन्तु ““धोरों”” में बिजली नहीं दी 
गई और अधिकांश खानों में मजदरों की संख्या अधिक होने के कारण 
एक-एक कमरे में दो वा अधिक परिवार भी रहते हैं । इन धोरों में हवा 


और रोशनी के लिए. स्विढ़्को या रोशनदान नहीं होते ॥ कोयले की 
ढ्ड 
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खानों में केवल रहने की ही कठिनाई हो, केवल यही बात नहीं हे | इन 
भ्रौरों की लाइनों में सफाई का भी समुचित प्रबंध नहीं होता। शोच- 
गृह तो बहुत ही कम होते हैं ओर नहाने तथा कपड़ा धोने के लिए 
भी वहां उचित व्यवस्था नहीं हे । अधिकांश मजदूर गंदे तालाबों का 
उपयोग करते हैं | इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि खानों 
के मालिक मजदूरों के लिए पानी के नलों ओ्रोर स्नान ग्रहों की उचित 
व्यवस्था करें श्रोर साथ ही अच्छे शोचग़ह भी बनवाये जावें। 

कोलार सोने की खानों में मजदर मोपड़ियों में रहते हैं । इन 
कोपड़ियों की दीवारें बांस की चटाई की होती हैं । उनपर टीन को छुत 
होती है। कोपड़ियों की लम्बाई ओर चोड़ाई £ फीट होती हैं। इन 
कोपड़ियों में कोई नाली का प्रबंध नहीं होता, पानी वहीं भरता रहता है 
श्रोर गंदगी उत्पन्न करता हे। प्रत्येक कोपड़ी में चार व्यक्ति रहते हैं । 
इन भमोपडियों की ऊ चाह बहुत कम होती है, इस कारण गर्मियों में टीन 
की छुत इतनी गरम हो उठती है कि मनुध्यों का वहाँ रहनो दूभर हो 
जाता है । जब कि हवा तेज चलती है तो घूल ओर गदे बांस की 
चटाईयों की संधों से कोपड़ी में भर जातो है । समजदुर का भोजन, वस्तु 
सभी धूल से भर जाते हैं ओर उसी धूल में वह सांस लेते हैं । 


जमशेदपुर (टाटानगर) 


मकानों की ऐसी भंयकूर कमी ओर गंदगी, जैसी कि ऊपर दिये 
हुए ओरौद्योगिक केन्द्रों में दिखलाई देती है, श्रनिवाय हो, ऐसी बात 
नहीं हे । जमशेदपुर को देखने से यह सिद्ध हो जाता है कि यदि वास्तव 
में प्रयत्न किया जावे तो मजदूरों के रहने की समस्या को हल किया 
ज़ा सकता है, मजद्र को नरक तुल्य स्थानों में रहने से बचाया जा 
सकता हे । 

जमशेदपुर में जैसी अच्छी सड़के हैं, स्वच्छ जज का जेसा सुन्दर 
प्रबंध है और चिकित्सा की जैसी समुचित व्यवस्था है; वैसी भारत के कम 
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शहरों में मिलती है | बालक-बालिकाशों के लिए खेलने के लिए मैदानों 
और पाकों की समुचित व्यवस्था की गई है श्रीर शिक्त! का भी समुचित 
प्रबंध है । शहर में बिजली - अ्रपेक्षाकृत बहुत कम मूल्य पर दी जाती 
है । जिस भूमि पर जमशेदपुर नगर बसा हुआ हे, वह टाटा कंपनी की 
सम्पत्ति हे, अतएव नगर का प्रबन्ध कंपनी की देख-रेख में ही होता हे । 
रोशनी, नालियों ओर सड़कों की सफाई, शिक्षा, चिकित्सा तथा जल की 
व्यवस्था का व्यय कंपनी करती है । 

कंपनी ने मजदूरों के रहने के लिए मकानों की भी व्यवस्था की 
है । लगभग ६००० क्वाटर कंपनी ने अपने व्यय से बनवाये हैं । 
प्रत्येक क्वाटर के चारों ओर एक छोठ(-पा बगीचा होता हे ओर साफ 
शोचगृहों की व्यवस्था की गई है । मजदूरों को भी कंपनी रुपया 
कर्ज दे कर महान बनाने के लिए उत्साहित करती है । मकान की लागत 
का दो तिहाई तक रुपया कंपनी कर्ज दे देती है। ऋण पर ३ प्रतिशत 
सूद लिया जाता है ओर मासिक किश्तों में रुपया चुका दिया जाता है । 
निर्धन मजदुर बहुत सादे; कच्चे ओर कम ख़र्चीले मकान बना लेने हैं । 
वे स्वयं ही काम करते हैं, केवल मिस्त्रियों को नोकर रख लेते हैं ओर 
सामान खरीद लेते हैं । इस प्रकार बहुत कम खच में मकान बन जाते 
हैं । नगर के भिन्न-भिन्न भागों में इस प्रकार के लगभग दस हजार 
मकान हैं । 

ऊपर दिये हुए विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतोय 
मज़दूर ओद्योगिक केन्द्रों में अधिकतर श्रत्यंत गंदे मकानों में रहते हें ओर 
भीड़ इतनी अधिक होती हे कि विवाहित ख्री-पुरुष एकांत में स्वतंत्ररूप 
से मिल-जुल भी नहीं सकते । गंदगी श्रोर भीड़ के कारण उनके स्वास्थ्य 
ओर चरित्र पर बहुत बुरा प्रभाव पढ़ता हे । सच तो यह है इन ओद्यो- 
गिक केन्द्रों में मानवता नष्ट की जा रही हे । यदि हमने मजदूरों के 
जीवन को अधिक सुखो ओर सपथ्ुद्धिशाली नहीं बनाय। तो यह कहना 
पढ़ेगा कि राष्ट के लिए यह उद्योग-घंधे श्रत्यंत हानिकारक सिद्ध होंगे । 
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यदि राष्ट्‌ की बहुत बड़ी जनसंख्या को केवल इसब्वलिए नारकोय 
जीवन व्यतीत करने पर विवश होना पड़े कि जिससे बड़े-बड़े पु जीपतियों 
को अ्रधिकाधिक लाभ मिल सक तो यह कदापि सहन नहीं किया जा 
सकता । कोई भी सरकार इस स्थिति को सहन नहीं कर सकती । 
मजदूरों क जीवन को घछुखी बनाने लिये पहले हवादार ओर शअरच्छे 
मकानों की व्यवस्था करना श्रत्यंत आवश्यक हें। 


स्छ 


मकानों की समस्या हल करने में कठिनाइयाँ 





कारखानों को मजदूरों क॑ लिये मकानों की समस्या हल करने में 
सबसे बड़ो कठिनाई जमीन की उपस्थित होती है। जो कारखाने छोटे- 
छोटे कन्द्रों या कस्बों में हैं, उनकी बात छोड़ दें तो बड़े ओच्योगिक केन्द्रों 
में तो जमीन की बहुत कमी है ओर यदि है भी तो उसका मुल्य 
कल्पनातीत है । अभी तक सरकार जहां अन्य सार्वजनिक हित के कार्यों 
के लिये उचित मावज़ा देकर ([,870 8०१ पां860070 ४०0) 
कानून के श्रन्तगंत जमीन ले सकतो थी, वहां कारखानों के मजदूरों के 
लिए मकान बनाने के लिए जमीन लेने को सुविधा नहीं थी, किन्तु शाही 
मजदर कमीशन की सिफारिश के अ्रनुसार कानुन में संशोधन कर दिया 
गया है और अब इस कार्य के लिए भी सरकार ज़मीन को उचित 
मावजा देकर ले सकती है । फिर भी जमीन की समस्या औद्योगिक 
केन्द्रों में हे ही । 

एक कठिनाई यह है कि बहुत से नगरों में मित्नों के पास तो तनिक 
सी जमीन नहीं है; हां, बहुत दुर पर जमीन मिल भी सकती है । 
स्वभावतः मजद र॒ मिल के पास ही रहना पसन्द करता है । क्योंकि 
यदि मिल से चार-पांच मील दुर जाकर रहे तो श्राने जाने की कठिनाई 
के अ्रतिरिक्त उसे तीन घंटे आने-जाने के लिए नष्ट करना पढ़ेंगे । ऐसी 
दशा में उसे अ्रपने घर से दो धंटे पहल्ले चलना होगा और दिन भर काम 
कर चुहने के उपरान्त छुट्टी दोने पर थका-मांदा दो घंटे के उपरासल्त वह 
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घर पहुँचेगा । यददी कारण है कि जहां-जहां मिलों से श्रघिक दूरी पर मज- 
दूरों के रहने का प्रबन्ध किया, वहां सजदरों ने रहना पसंद नहीं किया ॥ 
इसके अतिरिक्त बाजार और अस्पतालों की भी सुविधा मजदर अवश्य 
देखते हैं। अतएव श्रावश्यकता इस बात की है कि यदि म तदरों के 
लिए बहुत दरी पर अच्छे मकानों का प्रबन्ध क्रिया जावे तो बाजार 
ओर अध्पतालों की सुविधा प्रदान करने के अतिरिक्त उनके मिल तक 
आने ओर जाने के ल्षिण बस सर्विस या टाम का भी प्रबन्ध किया 
जाबे और उसका व्यय मिलें दें । 
घने आबाद श्द्योगिक केन्द्रों में नए कारबान न खोलन दिए जावें 
भविष्य में मकानों की समस्य/ ओर उम्ररूप धारण न करले, इसके 
लिए यह आवश्यक हे कि प्रत्येक ऐसे नगर में जहां की श्राबादी घनी है 
झौर जहां मकानों की कमी है, कोई नया कारखाना न खुलने दिय। जाय । 
यह श्रत्यंत ग्रावश्यक सुधार है; नहीं तो श्रोद्योगिक कन्द्रों में इस समस्या 
का हल कर सकना सम्भव न होगा । थों भी धन्धों का विकन्द्रीकरण 
आवश्यक हो गया है| भ्रस्तु यदि भविष्य मं किसी भी बड़े नगर में 
कारखाना खोलने से प॒वव प्रान्तीय सरकार से आज्ञा लेना अनिवाय कर 
दिया जाबे तो भविष्य में द्स समस्या की भयकरता को कम क्रिया जा 
सकता है । 
कारखानों के मजदूरों क लिए मकानों की व्यवस्था 


अग्रब॒ प्रश्न यह है कि मकानों की व्यवस्था! किस प्रकार की जावे । 
मजदुरों के लिए महानों की व्यवस्था तो किसी न किसी प्रकार होनी ही 
चाहिए । यह तभी हो सकता है कि प्रांतीय सरकारें म्यनिसिपल बोड 
तथा मिल मालिक सभी मिल कर इस समस्या को हल करने का प्रयत्न 
करें । सच तो यह है कि प्रत्येक प्रांत की सरकार का यह पहला कतंव्य 
होना चाहिए कि वह श्रोद्योगिक केन्द्रों में मजद्रों के जीवन को अधिक 
सुखद बनाने का प्रयत्न करे । 
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श्रावश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक श्रोद्योगिक केन्द्र में जन 
संख्या की दृष्टि से मकानों की जांच को जावे और फिर प्रत्येक मिल 
मालिक को अपने मज़दूरों रे लिए मकान बनाने के लिए उत्साहित 
किया जावे। प्रान्तीय सरकार मकानों के लिए उपयुक्त स्थान दिलाने 
का प्रयत्न करे ओर जो भी मिल मालिक चाहें उन्हें बहुत कम सूद 
पर इस काय के ज्षिए ऋण दिया जावे। जो*कंपनियाँ अपनी पजी 
पर दस प्रतिशत से अधिक लाभ देतो हों, उन्हें मज़दूरों के लिए हवादार 
अच्छे ओर खुल्ने हुए महान बनवाने पर विवश किया जाय । इस श्राशय 
का एक कानून बन जाना चाहिएु कि जो कम्पनियां पू जी पर १० प्रतिशत 
से अधिक लाभ देती हैं, उनका अतिरिक्त लाभ का कुछ अंश मज़दूरों के 
लिए मकान बनाने में काम आना चाहिए, साथ ही बड़े ओद्योगिक केन्द्रों 
में किसी भी नये कारखाने को खोलने की आज्ञा न देनी चाहिए। 

छोटे-छोटे कस्बों ओर नगरों में जो कारखाने हैं उनके समाोप ही 
यथेष्यट भूमि अभी से कारखानों को लेने पर विवश करना चाहिए, 
जिससे कि भविष्य में वहां मकानों के ज्षिए भूमि का टोटा न हो जावे । 
जैसे ही कारखाने की स्थिति ऐसी हो कि वह मकानों में पूजी लगा 
सके, कारखानों को मजदूरों के लिए मकान बनाने के लिए विवरा करना 
चाहिए । यदि मिल मालिक चाह तो सरकार उन्हें ऋण दे दे। भविष्य 
में नये कारखानों की स्थापना होने पर इस बात का विशेष ध्यान रखना 
चाहिए कि फैक्टरी ने इतनो भूमि ली है या नहीं कि जिस पर मजदुरों 
के मकान बन सकें एक कानून बना कर प्रत्येक कारखाने को जिसमें 
५०० से अधिक मजदर काम करते हों, अपने लाभ का कुछ श्रंश इस 
कार्य के लिए पृथक रखने पर ब्राध्य किया जावे । जिससे कालानन्‍्तर 
में मजदूरों के लिए मकानों की व्यवस्था हो सके। 

म्यनिसिपल बोर्डों का भी इस सम्बंध में कुछ कतंव्य है । जहां सज- 
दुरों की बस्तियां हैं व रोशनी, पानी, सफाई, सद़क, नाली, अस्पताक्ष, 
शिक्षा और बाजार का प्रबंध उन्हें करना चाहिए। अ्रभी तक म्यूनिसिपेल- 
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टियों ने इस आवश्यक कतंव्य की ओर ध्यान ह्वी नहीं दिया है। यही 
नहीं, जो मकान भरत्यन्त गंदे ओर मनुष्यों के रहने के अ्रयोग्य हैं, उन्हें 
नष्ट करवा देना भी म्यनिसिपल्-बोड का कर्तव्य होना चाहिए | बात यह 
है कि गंद मकानों के मात्षिक जो निर्धन मज़दुरों से किराये के रूप में 
खूब लाभ कमाते हैं, वे ही म्यनिसिपल्-बोर्डो को घेरे रद्दते हैं । इस 
कारण उनके विरुद्ध कुछ कायवाही नहीं हो पाती । अतणव आवश्यकता 
इस बात की है कि प्रान्तीय सरकार प्रत्येक शहर में मकानों की जांच 
करावे ओर जिन मक्रानों को मनुष्यों के रहने के श्रयोग्य समझा जावे; 
उन्हें एक नियत समय के अन्दर नष्ट कर देने की आज्ञा दे दे । 

इसके श्रतिरिक्‍्त प्रान्तीय सरकार म्यनिसिपल बोड, इम्प्रवमेंट टस्ट 
तथा अ्रन्य सरकारी संस्थायें अपने कमंचारियों के लिए मकानों की व्य- 
वस्था करें । निधन मजदरों के जीवन को सुखी बनाने के लिए हवादार, 
आकर्षक, सुन्दर ओर साफ मकान की श्रत्यन्त श्रावश्यकता है श्रोर उसके 
लिए जितना भी प्रयत्न किया जावे थोड़ा है । 

ऊपर लिखो हुई योजना क॑ विरुद्ध यह आशंका की जा सकती है 
कि यदि कारखानों को सक्ात बनवाने के लिए विवश किया गया तो 
श्रीद्ोगिक उचञ्नति की गति रुक जावेगी; क्योंकि बहुत अधिक पूंजी 
मकान बनवाने में लग जावेगी। परन्तु जब कारखाने पूजी पर १० 
प्रतिशत से अधिक लाभ दें, तभी उन्हें मकान बनवाने पर बाध्य किया 
जाबे ओर उस दशा में भी प्रान्तीय सरकार उन्हें बहुत कम सूद पर 
ऋण दे । इससे मिल्नों को अ्न्ततः लाभ ही होगा । मजदूरों की कार्य- 
क्षमता बढ़ेगी और उन्हें अधिक स्थायो मजदूर मिल सकेंगे। कुछ 
मालिकों ने इस रहस्य को समझ किया है ओर वे इस श्रोर प्रयत्नशील्ञ 
हैं। ऐसे मित्न मालिकों को प्रान्तीय सरकार ने हर प्रकार की सहायता 
देना चाहिए । 

कह्दों-कहीं मजदूर मालिकों के बनाये हुए मकानों में रहना पसंद 
नहों करते हें, क्योंकि मात्तिक उन पर तथा उनके कार्यो पर निगरानी 
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रखते हैं | मज़द्र कार्यकताओं को वहाँ आने से रोका जाता है ओर 
मजदुर सभा के कार्यों में विध्न डाले जाते हैं । जब मजद्र हड़ताल कर 
देते हैं तो उन्हें तुरन्त मकान खाली कर देने के लिए कहा जाता है श्रोर 
कभी-कभी तो पानी ओर रोशनी बंद कर देने की धमकी दी जाती है । 
आशा है # भविष्य में मित्न मालिक मजदूरों पर इस प्रकार का अ्रनुचित 
दबाव नहीं डालेंगे । किन्तु यदि आवश्यकता समझी जावे तो सरकार 
कानून बनाकर इस प्रकार के अ्रनुचित कार्यों को गैर कानूनी घोषित 
कर दे । 

नये कारखाने यदि बड़े ओद्योगिक केन्द्रों में न खुलने दिये 
जायें श्रोर वे क्रशः छोटे शहरों तथा क़रबों में ही स्थापित किये जावें 
तो उनके लिए जमीन का प्रबंध हो सकता है श्रोर मालिकों द्वारा मका- 
नों की व्यवस्था हो सकती हे । किन्तु बम्बहे, कलकत्ता, कानपुर अ्रह्मदा- 
बाद सदरास, नागपुर, इत्यादि मे केवल मिल मालिकों के ऊपर ही मका* 
नों की व्यवस्था का भार छोड़ देना सम्भव नहीं है । वहां प्रान्तीय सरकार 
को भी इस कार्य में हाथ बंदाना होगा | यदि आवश्यकता हो तो मिल 
मालिकों को सरकार आर्थिक सहायता भी दे। श्रोर यदि केन्द्र से दुरी 
पर मजदुरों के उपनिवेद्ञ बसाये जावें तो उनको गमनागमन की सुवि- 
धाय भी प्रदान की जावें। तभी यह समस्या इल दो सकती हे । 


सातवां परिच्छेद 
मजदूरों का वेतन तथा उनकी आर्थिक स्थिति 


मजदूरों के बेतन का प्रश्न भी अत्यन्त महत्वपूण है| जब तक मज- 
दूरों को उचित वेतन नहीं दिया जाता तब तक उनकी स्थिति में सुधार 
होना सम्भव नहीं हे । क्योंकि सजदूरों के रहन-सइन का दर्जा मज़द्रों 
को कितनी मजदूरी मिलती हे, उस बात पर निर्भर है। मजदरों की सुख 
सुविधा, भोजन सत्र की समस्या,उनका स्वास्थ्य, सभी बेसन य! मजरीद्‌ 
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पर ही निर्भर हे । अतएव मजदुर समस्याश्रों का अ्रध्ययन करनेवालों के 
लिए मज़दरो का अध्ययन करना अ्रत्यन्त आवश्यक है । जहां तक मज़- 
दरों का प्रश्न है, मजद्री का सवाल उनके लिए सबसे अधिक महत्वपुण 
है । यही कारण है कि अधिकांश हृड़तालें मजदरी के प्रश्न को लेकर ही 


होती हैं | 
मजदूरी की भिन्न-भिन्न पद्धतियाँ 


व्यवहार में मज़द्री की बहुत पद्धतियां हैं । क्योंकि मजदर कितना 
काम करता हे उश्तको निश्चय करने के बहुत से ढंग हैं। किन्तु मोटे 
रूप में हम मजदूरी की भिन्न-भिन्न पद्धतियों को दो मुख्य पद्धतियों में 
विभाजित कर सकते हैं (१) पहली पद्धति वह हे, जिसमें मजद्री समय 
के अनुसार दी जाती हे (२) दसरो पद्धति वह हे, जिसमें मजदरी 
उत्पादन पर निरभर रहती हे, अश्र्थात मजद॒र जितना काम करता है; 
उसक भ्रनुसार मजदूरी दी जाती है । 

समय के अ्रनुसार मजदुरी निर्धारित करने में इस बात का ध्यान 
नहों रखा जाता कि मजदुर कितना काम करता है। मजदूरी प्रतिघंटा; 
प्रतिदिन, श्रथवा प्रति सप्ताह के अनुसार निर्धारित की जाती है। समय 
के अनुसार म नदुरी के निधारित होने पर मजदुर कितना काम करता है, 
इसका विचार नही किया जाता । हां मालिक इस बात का ध्यान अवश्य 
रखता है हि कोई सजदर इतना कम काम तो नहीं करता कि वह रखने 
योग्य न हो । समय के अनुसार मजदूरी निधारित करते समय भी कार्य 
का न्‍्यनतम मानदंड रकखा जाता है | जो मजद्र उतना काय नही कर 
पाता उसको निकाल दिया जाता हे। 

काय श्रर्थात उत्पादन के अनुसार जहां मजदूरी दी जाती हे, वहां 
जो वस्तु तैयार की जाती है; अथवा जो कार्य किया जाता है उसके 
श्रनुसार मज़दूरी का दिसाब लगाया जात है । 

उदाहरण के लिये यदि किसी कारखाने में प्रति घन्‍्टा दो आना 
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अथवा प्रति दिन १ रु, के हिसाब से मजदरी दी जावे तो उसे “समय 
के श्रनुसार मजदरी” कहेंगे ओर यदि किसी बुनकर की प्रति गज कपड़ा 
बुनने के लिए २ आना प्रति गज कपड़ा मज़दरी दी जाती हे तो उसे 
“कार्य के अनुसार मज़दरी “ कहेंगे। हु 

अधिकांश धन्धों में समय के अनुसार मज़दरी दी जाती हे । क्योंकि 
मजदर और मजदर सभायें समय के अनुसार मज़दरी का समर्थन 
करते हैं । संमय के अनुसार मजदरी का एक गुण विशेष यह हे कि वह 
बहुत सरल है । मजदर की समझ में वह आसानी से आजाती हे श्रोर 
उसका हिसाब लगाना भी सरल है । यही नहीं, कुछ धंधे ऐसे होते 
हैं, जहां किप्ती व्यक्ति विशेष ने कितना काम किया है; इसका दिसाबव 
क्गाना सम्भव नहीं हे । उदाहरण के लिए रेलवे में, शक्कर के कारखाने 
में, जहाज में; बिजली के कारखाने में, वाटर वक्‍से में इत्यादि । इन 
धंधों तथा श्रन्य ऐसे ही धंधों में किसी एक सजदर ने कितना काय 
किया है, यह नहीं जाना जा सकता । क्‍्योंक्रि इन धंधों में प्रत्येक क्रिया 
एक दूसरे से ऐसी मिन्नी हुईं होती है कि उसको किसो बीच की स्थिति 
में नाप सकना सम्भव नहों है । इसके विपरीत सूती या ऊनी कपड़े के 
कारखाने में मजदूरों ने कितना काय किया है, इसका हिसाब बढ़ी 
सरलता से लगाया जासकता है। एक बुनकर जितना कपड़ा एक दिन 
में तैयार करता है, वह बड़ी आसानी से मालूम किया जा सकता है। 

जिन धन्धों में कुशलता झोर सावधानी की श्रत्यन्त आवश्यकता 
दोती है उनमें भी समय के अनुसार मज़दरी देता ही उचित होता है । 
क्योंकि यदि वहां काय के अनुसार मज़दरी दी जावे तो मज़दर 
अधिक मज़दरी पाने के लालच में काय को जल्दी समाप्त करने का 
प्रयत्न करेंगे ओर वह काय भलीभांति न हो सकेगा | उदाहरण के लिए 
यदि बढ़िया रेशमी साड़ी अथवा श्रन्य मूल्यवान कपड़ा तैयार करना 
हो; बढ़िया ओजार बनाने हों, हीरे के तथ। अन्य बहुमूल्य श्राभुषण बन- 
वाना हों, श्रथवा ऐसे ही श्रन्य कार्यों में जहाँ कुशब्वता की आवश्यकता 
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होती है, वहां समय के अनुसार ही मज़दुरी दी जाती हे । 
कुछ ऐसे धन्धे हैं, जहां काम के अनुसार मजदुरी देने की प्रथा 
बहुत अधिक प्रचलित है | उदाहरण के लिए वस्त्र ध्यवसाय में, इंजीनिय- 
रिंग में, चीनी मिद्दी के बतनों के कारखानों में, कपड़ा सीने के कारखानों 
में तथा कोयले की खानों में काय के श्रनुसार ही मज़दरी दी जाती है । 


समय के श्रनुसार मज़दरी देने को प्रथा में एक दोष यह है कि 
मज़दुर जितना काय कर सकता है, उतना नहीं करता | वह्द समय को 
नष्ट करने का प्रयत्न करता है और कम से कम काम करने का प्रयत्न 
करता हैँ। जिन कारखानों में निरीक्षण बहुत श्रच्छा होता है ओर मज़दर 
विश्वासपात्र ओर ईमानदार होते हैं वहां कार्य कुछ ठीक होता हे और 
हां निरीक्षण शिथिल होता हें, वहाँ कार्य ठीक नहीं होता। 


किन्तु कार्य के अनुसार मज़दरो देने की प्रथा में कुछ गम्भीर दोष हैं । 
एक बड़ा दोष तो यह है कि इसझे कारण मज़दरों में श्रस्वस्थकर प्रति- 
स्पद्ध। की भावना जापग्रत हो जाती हे । जो श्रधिक कुशल मज़दुर हैं, वे 
अधिक कमते हैं । इस प्रतिस्पद्ध/ का प्रभाव मज़दरों के संगठन पर बुरा 
पड़ता है । यही कारण हे कि ट्रेड यनियन (मज़दर संघ) इस प्रथा को 
अधिक पसंद नहीं करती । इस प्रथा में दूसरा भयंकर दोष यह है कि 
मिल मालिक मज़दरों की कार्यक्षमता कितनी है, यह जान जाता हे; 
झोर यदि वह देखता है कि मज़दर बहुत अधिक मज़दशी पाते हैं तो 
उसका प्रयत्न मज़दुरी कम करने की ओर होता हे । श्रथवा वह समय 
के अनुसार मजद्री निर्धारित कर देता है ओर साथ ही एक मज़द्र को 
कम से कम कितना कार्य श्रवश्य करना चाौहिए, यह भी वह निश्चित कर 
देता है। इस कारण म जदरों का शोषण करने का उसे अ्रवसर मिल 
जाता है । यदी कारण है कि जिन देशों में मज़दुर सुसंगठित हैं,वहां काय 
के अनुसार मज़द्री को दर टंड यूनियन और मालिक दोनों को स्वीकृति 
से ही निश्चित होती हे ओर मज़्द्र संघ समय के अनुसार न्यूनतम 
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मजदूरी भी निधारित कर देता हे; जो कि मज़दर को प्रत्येक दशा में 
मिलना चाहिए । 
प्रीमियम बोनस पद्धति 

समय के अनुसार मज़द्री देने से कुशन्न ओर क्षमतावान मज़दर 
को कोई लाभ नहीं होता। क्योंकि उसको उतनी ही मज़द्री मिलती हे; 
जितनी कि श्रकुशल मज़दूरों को । ग्रतएव वह जितना उत्पादन काये कर 
सकता है; उतना नहीं करता । इस कारण कुछ व्यवसायियों ने समय के 
अनुप्तार मज़द्री देने की प्रथा और कार्य के अ्नुघार मजदुरी देने की 
प्रथा का सम्मिश्रण करके प्रीमियम बोनस पद्धति निकाली ॥ प्रीमियम 
बोनस पद्धति का स्वरूप भिन्न-भिन्न है| हम यहां मुख्य प्रीमियम पद्धतियों 
का विगरण देते हैं । 


टेलर पद्धति 


प्रीमियम बोनस पद्धतियों में सबसे पुरानी पद्धति टेलर पद्धति है, 
जिसे संयुक्तराज्य अमेरिका के एफ. डब्लू, टेलर ने निकाला था । इस 
पद्धति में काये के अनुसार मज़दु्री की दरें होती हैं। एक ऊंची दर 
होती हे श्र एक नीची दर । ऊची दर नीची दर से उ्योढी तक होती 
है | यदि मज़दर कार्य के एक निश्चित मानदण्ड से अधिक काम करता 
है अथवा उतना ही कार्य करता है, तो उसको ऊची दर से मज़दूरो दी 
जाती है । ओर यदि वह निश्चित काय से कम कार्य करता है तो उसको 
नीची दर से मजदूरी दी जाती है। इस पद्धति में धीरे काम करने वाला मज़दूर 
बहुत घाटे में रहता हे ओर तेज काम करने वाला मज़दूर बहुत लाभ उठाता 
है । इसमें कोई समय के अनुसार मज़दूरी को गारंटी नहीं की जाती । 
परन्तु इस पद्धति में काय का मानदण्ड निधारित करने में बहुत सावधानी 
रखने की आवश्यकता है । यदि मानदण्ड इतना ऊ चा निधारित कर दिया 
गया कि फेत्रज बहुत तेज मज़दूर ही उतना कार्य कर सके तो साधारण 
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मज़दूरों को उससे बहुत हानि होगो । इस पद्धति को मज़ंदूरों ने कभी 
भी पसंद नहीं किया. और मिल मालिकों में भी यह श्रश्रिक प्रचलित 
नहीं हुई । 
गेंट की बोनस पद्धति 

टेलर को पद्धति के दोष को दर करके गेंट ने एक नवीन बोनस पद्धति 
निकाली | इस पद्धति की विशेषता यह हे कि इसमें प्रति घटे के हिसाब 
से मजदूरी को गारंटी दी जाती है, फिर मज़दूर जितना भी काय करे। 
परन्तु यदि मज़दूर निधारित कार्य को कर देता है तो उसको ३० प्रतिशत 
प्रीमियम दिया जाता है । उदाहरण के लिए यदि कारखाने ने एक 
मजदर के लिए ५४० गज कपड़े का स्टेंडड नियत किया है और यदि कोई 
मज़दुर ८ घंटे में केवन्न ३० गज कपड़ा ही तैयार करता है तो उसको 
प्रति घंटा के हिसाब से ८ घंटे की निधारित सजद्री मिल जावेगी। 
यदि किसी मज़दुर ने ० गज कपड़ा तैयार कर दिया तो उसको 
प्रीमियम मिलेगा । इस पद्धति में एक न्यूनतम मज़दुरी की गारंटी होती 
है, जिसके नीचे मजदरी जा ही नहीं सकती । 


प्रीमियम बोनस पद्धतियों में सबसे महत्वपूर्ण और सवव प्रचलित 
हेलसे पद्धति हे । संक्षेप में पद्धति इस प्रकार हैं:-- कारखाने में मजदूरों 
की रेट निर्धारित करने वाला एक पृथक विभाग द्वोता हे । प्रत्येक कार्य 
के लिए कितना समय साधारणत: लगेगा, इसको वह विभाग निधांरित 
कर देता है । प्रत्येक मजद्र के कार्ड पर वह समय लिख दिया जाता है 
जो कि स्टेंडड समय है श्लोर जितने समय में साधारणत: मज़दर को 
वह काय कर लेना चाहिए । यदि कोई स्टेंडड समय से अधिक में कार्य 
समाप्त करता हे तो उसको पूरे समय (अ्रथांत जितने भी घन्टे उसने 
काम किया है ) की समय के अनुसार मजदूरी दे दी जायगी । और 
यदि कोई मजदूर स्टेंडड समय से कम में कास कर लेता हे तो उसने 
जितने समय की बचत की हे, उसके झाधे या तिहाई समय की मज- 
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दूरी उसे बोनस के रूप में और दे दी जाती है । एक उदाहरण से यह 
बात स्पष्ट हो जावेगी । उदाहरण के ल्लिए यदि प्रति घंटे की समय क 
अनुसार मजद्री ४ आना प्रति घंटा हे और उस कार्य क्र लिए पांच 
घन्टा स्टैंडंड समय नियत है और प्रीमियम-बोनस समय की बचत का 
आधा दिया जाता हे तो यदि कोई मजदुर ६ घन्टे में उस काय 
को समाप्त करता हे तो उसे ६ घंटे की समय्र के अनुसार मजदरी रु, १ 
आना ८ दे दी जावेगी, किन्तु बोनस नहीं मिलेगा | यदि वह पांच 
घंटे में काम समाप्त कर देता है तो उसे रु १ आना ४ मिल जाता हे,किन्तु 
बोनस नहीं मिलता । श्रोर यदि वह चार घंटे में काम समाप्त कर देता हे 
तो उसे १ रु चार घंटे की मजदूरी का मिलता है ओर आधे घंटे की 
२ आना मजदूरी बोनस में मिलती हे । इस प्रह्नार उसकी मजदूरी का 
रेट चार आना प्रति घंटा न होकर ४॥ आना प्रति घंटा हो जावेगा ॥ 
इस पद्धति का विशेष गुण यह हे कि यह बहुत सरल है। मज़दूरों की 
समझ में आसानी से आ्रा जाती है; साथ ही मालिक को समय की बचत 
का आधा ही देना पड़ता हे । जहां तक मालिक का प्रश्न है; वहां तक 
तो उसे लाभ ही है किन्तु कुशल मजदूर को अपनी कुशक्षता का पूरा 
लाभ नहीं मिलता । यही इस पद्धति का दोप है । साथ ही यदि प्रत्मेक 
कार्य के लिए कितना समय लगना चाहिए, इसको निर्धारित करने में 
मालिक कुशल मजदूरों के कार्य को स्टेंडड निर्धारित करदें, तो मज़दूरों 
को बहुत हानि उठानी पड़ सकती है। 


रोबान पद्धति 


रोवान-पद्धति हेलसे पद्धति से भिन्न है। उदाहरण के लिये यदि 
कारखाने के अधिकारियों ने क्रिसी काय विशेष के लिए १० घंट निर्धा- 
रित किये हैं और कोई मज़दूर उस कायय को केवल ८ घंटे में समाप्त कर 
देसा है; तो उसको ८ घंटे का होल अर्थात्‌ १,६ घंटे का प्रीमियम दिया 
जावेगा । रोवान पद्धति में प्रीमियम कितने घंटे का मिक्केगा, उसको 
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निकालने का नीचे लिखा गुर हैः--- 
बम हे जितने घंटे की बचत की 

जितने घंटे में काम किया »< द्रिवा के कापहय पक 
अथ यह हुआ कि जो घंटे प्रीमियम के निकले, उनको मज़दूरों ने जितने 
घंटे में काम समाप्त किया है, उनमें जोद दिया जाता है श्र उतने की 
उसे मज़दूरों देदी जाती है । ऊपर के उदाहरण में मजदूर ने ८ घंटे में 
कार्य समाप्त कर दिया, किन्तु उसको £*६ घंटे की मजदूरी मिलेगी । इस 
पद्धति से आरम्भ में हेलसे पद्धति की अ्रपेक्षा अधिक प्रीमियम मिलेगा । 
किन्तु यदि मज़दूर आधे समय को बचत कर दे तो हेलसे ओर रोवान 
पद्धति से एक समान प्रीमियम मिलेगा । यद्यपि इसकी कोड सम्भावना 
नहीं होती । 

यह पदति भी मालिक के लाभ की है, क्योंकि मज़दूर जितने समय 
की बचत करता है, उसको उसका लाभ नहीं मिज्षता ओर न वह इस 
पद्धति के पेचीदे हिसाब को ही समझ पाता हे । 


स्‍लाइडिंग स्केल पद्धति 


इस पदछति में मजदूरी उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर निभर रहती 
है। यदि उस वस्तु का मूल्य बढ़ता है, तो मजदूरी की दर ऊंची कर 
दी जाती है श्लरोर घटता है तो घटा दी जाती है । यह पद्धति माक्तिकों 
की दृष्टि से तो बहुत अ्रच्छी हे परन्तु मजदूरों की दृष्टि से उतनी लाभ- 
दायक नहीं है । कारण यह है कि किसी वस्तु का मूल्य उसकी मांग, द्रव्य 
की घटती या बढ़ती तथा अन्य बहुत से कारणों पर निभर है । अस्तु इस 
पद्धति को स्वीकार करने से मज़दूरों को जोखिम भी उठाना होगी,जो कि 
व्यवसायी का काय है, न कि मज़दूरों का श्रोर जिसक्रे लिए व्यवसायी 
को ल्ञाभ मिलता हे । 

इसके अतिरिक्त यदि मालिक चाहे तो वस्तु का मूल्य घटा कर मज़- 
दूरों को कम मज़दूरी देकर अपने लाभ को बढ़ा सकता है। यदि वह 
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वस्तु ऐसी हो कि जिसके मूल्य घटा देने से उसकी मांग बहुत बढ़ जावे 
तो मालिक को दोहरा लाभ दो सकता हे । एक तो अश्रधिक्र बिक्री पर 
थोढ़ा त्ञाभ लेने पर भी; उसको कुल लाभ बहुत श्रधिक होगा, दूसरे मूल्य 
के घटने के बहाने वह सज़दूरी कम कर सकेगा। इसके विपरीत यदि मज़दर 
स्गठित हैं तो वे उत्पत्ति कम करके, वस्तु के मुल्य को बढ़ाने का प्रयत्न 
कर सकते हैं, जिससे कि उनकी मज़दूरी बढ़ सके | यद्वी कारण है कि 
यह पद्धति अधिक प्रचत्षित नहों हो सकतो । 


बेडाक्स पद्धति 


पिछले दिनों में बैडाक्स पद्धति ने ल्ञोगों का बहुत अधिक ध्यान 
आकर्षित किया है । किन्तु बेडाक्स पद्धति केवल मज़दूरी देने की ही 
पद्धति मात्र नहीं है । क्योंकि बेैडाक्स कंपनी अपने विशेषज्ञों को प्रत्येक 
कारखाने की उत्पत्ति के ढंग का श्रध्ययन श्रोर जाँच करने के लिए 
मेजती है । वे उक्त कारखाने को उत्पादन पद्धति सें क्या सुधार हो सझहते 
हैं, इसके सम्बन्ध में सुझाव देते हैं | बेडाक्स कम्पनो ने एक काय॑ का 
मानदण्ड निर्धारित किया है; जो कि एक श्रोसत मज़दूर, साधारण 
परिस्थिति में सामान्य तेज़ी से काय करते हुए और उतना विश्राम करते 
हुए कर सकता है, जितना विश्राम करने की बैडाक्स पद्धति आ्राज्ञा देता 
है । दूसरे शब्दों में बेडाक्स पद्धति में यद्व निर्धारित कर दिया जाता हे 
कि एक झसत मजदूर यदि सामान्य रूप से उनके बताये हुए ढंग से 
कार्य करे तो निधोरित काये कर सकता है, जो भी मजदूर बैडाक्स पद्धति 
के अनुसार निधारित ६० यूनिट प्रति घंटा से अधिक उत्पादन करता है, 
उसको जितना अधिक वह उत्पादन करता हे, उसका तोन चोथाहे 
लाभ दिया जाता है । परन्तु इस पद्धति का मजदूरों द्वारा विशेष रूप से 
विरोध हुआ हे । 
लाभ में हिस्सेदारी ( /?//0]6 50970778£ ) 


कुछ विद्वानों का विचार था कि यदि मजदूरों को भी कारखाने के 
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है 


लाभ में साफोदार कर लिया जावे ते वे श्रघकर मन लगा कर काम कर 
सकेंगे | उनको एक निश्चित रेट से दैनिक कार्य के लिए मजन्नवूरी दी 
जावे। बोनस इत्यादि कुछ न दिया जावे, परन्तु लाभ का एक अंश वर्ष 
के अन्त में उन्हें दे दिया जावे | लाभ में हिस्सेदारी के भी बहुत से 
दोष हैं । पहले तो लाभ बहुत सी बातों पर निर्भर होता है, केवल 

मज़दूरों के मत लगा कर काम करने पर ही निर्भर नहीं होता। 
उदाहरण के लिए वस्तु की बाजार में मांग कम दो जावे अथवा 
आशिक मंदी के कारण उसका दास गिर जाबे अथवा मालिकों की 
अव्यवस्था और कुप्रबंध के कारण द्वानि हो जावे, तो मजदूरों के मन 
लगा कर काम करने पर भी; लाभ के बदले हानि हो सकती है । 
यही कारण हे कि “त्ञाभ में हिस्सेदारी ने मजदूरों को कभी भी प्रभावित 
नहीं किया । इसमें एक कठिनाई यह भी है कि लाभ हानि का सार। ब्योरा 
तो माक्षिक ही तैयार करता हैं। अस्तु यदि वह चाहे तो लाभ को कम 
करके दिखला सकता है । इन्हीं सब्र कारणों से लाभ में हिस्सेदारी अधिक 
प्रचक्षित नहों हो सकी । 


साभेदारी ((/0-797076+४] 9) 


कुछ उदारमना व्यवसायियों ने मजदूरों को लाभ में हिस्सा देकर 
उन्हें क्रमशः कारखाने का हिस्सेदार बना द्षियः और उनके प्रतिनिधि 
डायरेक्टर भी मालिक के साथ-साथ कारखाने के प्रबन्ध में भाग लेने 
लगे । इस प्रकार मज़दूरों का भी उस कारखाने पर स्वासित्व स्थापित 
हो गया । इस प्रकार के उदाहरण इतिहास में बहुत कम हैं ओर जिन 
प्रयत्नों में सफलता मिल्ली है, उसका मुख्य कारण यह रहा है कि उन 
उदारसना ऊे व्यक्तित्व वाले व्यवसायियों ने जिन्होंने अपनी पूज्ञी 
लगा कर और परिश्रम करके कारखाने को खड़ा किया और सफलता 
मिलने पर क्रमशः उसको मज़दूरों की चीज़ बना दी, उनके व्यक्तित्व 
के प्रति मज़बूरों की इतनी ऊची भावना रहती थी कि यद्यपि वह श्रकेला 
हे 


१३० भारतीय मजदूर 


डायरेक्टर होता था; परन्तु उसकी बात को सभी आदरपूर्वक स्वीकार 
करते थे । वास्तव में इस प्रकार के उदाहरण बहुत कम हैं और साधा- 
रणत: प्‌ जीपतियों श्रथवा व्यवसायियों से इस मनोवृत्ति की ग्राशा करना 
भी मूर्खंता हे । यह तो कुछ भावना-प्रधान उदार व्यक्तियों की सिद्धांत- 
वादिता के चिन्ह मात्र हैं । अस्तु, इस प्रकार की कोई पद्धति पू जीवादी 
संगठन में प्रचलित करना अश्रसम्भव हे । 


सहकारी उत्पादन ((१0-09०'8/0४ए68 [?0तप् ८007) 


सहकारी उत्पादन में मालिक को हटा कर मजदूर स्वयं व्यवसायी 
का कार्य करते हैं, श्रर्थात्‌ धंधे की जोखिम श्रोर उसका नियन्त्रण उनके 
हाथ में रहता हे। वे स्वयं अपने नोकर होते हैं। उत्पादन की सारी जिम्से- 
दारी उन पर होती हे ओर वे पू'जी उधार लेते हैं । धंधे का लाभ 
उन्हें मिलता हे ओर उस पर उनका अधिकार स्थापित हो जाता है । 
इस प्रकार के सहकारी उत्पादन के आ्रादर्श ने बहुत से सामाजिक 
सुधारकों, राबट ओवन, जान स्टुअट मिल, फौरियर तथा क्रिश्चियन 
सोशलिस्टों को आकपषित क्रिया था । 


किन्तु इस प्रकार की उत्पादक समितियां सफल नहीं हुईं । इसका मुख्य 
करण यह हे कि आधुनिक बड़ी मात्रा की उत्पत्ति में बहुत अधिक प्‌ जी और 
व्यावसायिक योग्यता की श्रावश्यकता होती है. । निर्धन मज़दूरों को बैंक 
इत्यादि यथेष्ट पूंजी नहीं देते । विशेषज्ञ तथा मैनेजर तथा श्रन्य 
'शिक्षितवग के लोग मजदूरों के द्वारा संचालित कारखानों में काम करना 
पसंद नहीं करते । फिर कारखानों में उन मैनेजरों को मज़दूरों पर अ्रजु- 
शासन रखना कठिन होता हे, जो वास्तव में उनके मालिक हैं । यदि 
कोई शरारती मजदूर; जो कि बहुधा अ्रपने अन्य साथियों में प्रभाव 
रखता है, काम नहीं करना चाहता और मैनेजर इत्यादि उनको दुबाना 
चाह तो मैनेजर की रिथति गड़बढ़ हो सकती है । यही कारण है कि 
विशेषज्ञ और अन्य उच्च अ्रधिकारी इन कारखानों में काम नहीं करते 
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ओर यहां का अ्रनुशासन ठीक नहीं रहता । मज़दूरों के कारखानों को 
यथेष्ट पू जी भी नहीं मिलती; साथ ही माल की बिक्री का भी उचित 
प्रबन्ध नहों हो पाता । बड़ी मात्रा का उत्पादन मज़दूर मालिकों द्वारा 
सर्फलतापूत्रक नहीं हो पाता | यही कारण है कि इस प्रकार 
की फेक्टरियाँ सफल नहीं हुई । 

परन्तु छोटी मात्रा में सहकारी उत्पादन बहुत सफल हुआ है । 
उदाहरण के लिए चीन की ओद्योगिक समितियों ने चीन में सहकारी 
ढंग पर उत्पादन का एक अ्रत्यन्त सफल संगठन खड़ा कर दिया हे । 


ऊपर के विवरण से यढ़ तो स्पष्ट होता है कि मज़दूर का वास्तविक 
शोषण तभी बंद हो सकता है जब कि समाजवादी व्यवस्था 
स्थापित हो; किन्तु इस प्‌जीवादी व्यवस्था में उसके लिए “न्यूनतम 
मज़दूरी कानून” बना कर इतनी मज़दूरी कानून द्वारा निधांरित कर देनी 
चाहिए कि उसको मनुष्योचित जीवन व्यतीत करने के साधन प्राप्त हो 
सके । 
भारत में मज़दूरी 

भारत में मज़दूरी पद्धति अत्यन्त श्रस्तव्यस्त दुशा में है । भिन्न- 
भिन्न धंथों में मज़दूरी निधारित करने की पद्धति भिन्‍न हे भौर एक 
रथान में भी सब कारखानों में सज़दूरी एऋ-सी हो, यह बात नही है । 
आप किसी श्रोद्योगिक केन्द्र में चल्ले जाइये, दो कारखानों की दीवारें 
मिली हुई हैं ओर उनमें मज़दूरी में आक्राश-पाताल का भ्रन्तर है। एक 
ही मालिक के दो भिन्‍न कारख़ानों में भी मज़दूरी में बहुत विभिन्‍नता हे ! 
अभी तक भिन्न-भिन्न धंघों की मज़दूरी का कोई स्टेंडर्ड निर्धारित नहीं किया 
गया है । यद्यपि १६२६ में मज़दूरी अदायगी कानून पास हो गया है। 
किन्तु अब भी मालिक मनमाना जुमाना करते हैं, मज़दूरी का कुछ भाग 
वस्तुश्ों में देते हैं ओर समय पर मज़दूरी नहीं देते । न देश में सज़दूर 
आन्दोक्नन ही इतना प्रबल है कि देश भर में मज़दूरी का एक-सा स्केज्न 
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निर्धारित करवाने में सफल हो सके । यद्दी कारण हे कि मज़दूरी निर्धारित 
करने का देश में न तो कोई सर्वमान्य एक समान आधार ही है ओर देश 
में मज़दूरी सम्बन्धी कल्पनातीत भिन्‍नता पाई जाती हे । 


चाय के बाग में मजदूरी 


चाय के बागों में “हाजिरा' अर्थात्‌ एक निधांरित कार्य के लिए 
एक बेसिक मजदूरी होती है । जब मजदूर से अतिरिक्त काय (ओवर 
टाइम) किया जाता है तो उस बेसिक रेट में कुछ वृद्धि करके अ्रतिरिक्‍्त 
काय की मज़दूरी दी जाती है। उसे टिक्का; नागदा, या डबली कहते 
हैं । किन्तु कुछ बागों में (ह्वाजिरा? (निर्धारित काय) एकसा नहीं होता ओर 
कभी-कभी बागीचों के मालिक हाजिरा रेट को ही घटा दते हैं, जिसके 
कारण अधिक कारय करने पर भी मज़दूर को श्रधिक मजदूरी प्राप्त नहीं 
होती । कहीं-कह्ीं बेसिक रेट घटाने के साथ दूसरा ओर तीसरा द्वाजिरा 
भी जोड़ दिया जाता है । पहिले दाजिरा के लिए जो ४ से ६ घंटे का 
होता है, पुरुष को चार से पांच श्राना ओर स्त्रियों को तीन से चार 
आना मजदूरी मिलती है। बच्चों को एक से तीन आना तक मजदूरी दी 
जाती है | हाजिरा कार्य के निर्धारित मानदंड (स्टेंडड) को कहते हैं । 
उदाहरण के लिए भूमि जोतनी हुई तो ३९ से ७० ताल तक एक 
हाजिरा होगा । जब पत्तियों को तोड़ने का समय श्राता है तो हाजिरा 
पद्धति को छोड़ दिया जाता है, ओर एक पेसा प्रति पॉड के हिसाब से 
मजदूरी दी जाती है । कह्दीं-कहीं पत्तियों को तोलने में खूब धोखा दिया 
जाता है; पौंड की जगह सेर का प्रयोग किया जाता है ओर इस प्रकार 
मन्रदूर की मजदूरी कम कर दी जाती है । पत्तियाँ तोड़ने के मौसम में 
औरतें पुरुषों से अधिक कमा लेती हैं । उनकी श्रोसत मजदूरी एक 
रुपया प्रति दिन पहुँच जाती है। बाग के मात्तिकों के संघों ने एक प्रकार 
का समझकोता कर लिया है; जिसके अन्तर्गत कोई भी बगीचा अधिक 
मजदूरी नहीं दे सकता । दुर्भाग्यवश इस धंन्धे में मजदूर संगठन का चिन्ह 
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भी नहीं हे। इस कारण मज़दूर अपने वेतन को बढ़वाने के लिये 
आन्दोलन भी नहीं कर सकते । 


बागों के मजदूरों का वास्तविक वेतन क्‍या है, यह जान सकना कठिन 
हे । क्योंकि नकद मज़दूरी के अतिरिक्त उन्हें बहुधा खेती” के लिये 
थोड़ी सी भूमि का टुकड़ा मिलता है, जलाने के लिये लकढ़ी मिलती है 
ओर पशुओं को चराने की सुविधा मिलती हे । किन्तु यह सब बागों में 
एक समान नहीं होता । बहुत से मजदूरों को भूमि नहीं मिल पाती । 
जहां कहीं भूमि दी जाती हे, वह दो बीघा से भ्रधिक नही होती । 

बहुत से बागों में मजदूर को सरदार” के द्वारा आरम्भ में कुछ पेशगी 
रुपया दिया जाता हे श्रोर जब वह बाग में आता है तो उसके वेतन 
में से क्रशः वह रुपया काट लिया जाता है | यददी नहीं, मजदूर प्रति 
सप्ताह अपने निर्वाह के लिए भी कुछ रुपया पेशगी लेता रहता है। 
फिर मजदूर सरदार अ्रथवा मिस्त्री की देख रेख में समूह ( गेंग ) में काम 
करते हैं ओर सरदारों को मजदूरों की मजदूरी पर एक श्राना से दो 
आने प्रति रुयया कमीशन मिलता है। आसाम में सरदारों को मासिक 
वेतन दिया जाता है। इन सब कारणों से मजदूर की मजदूरी का हिसाब 
बहुधा ठोक नहीं हो पाता | सरदार क्लकों से मिज्ञ कर मजदूरों की 
मजदूरी खा जाता हे । 


सच तो यह है कि चाय के बागों के मजदरों की दशा दयनीय है । 
उनकी मजद री बहुत कम है ओर जब कि जंगली जातियों के मजदुर 
वहां. अ्रधिक संख्या में काम करते हैं ओर उनमें कोई संगठन नहीं है, 
तब यह आवश्यक है कि वहां कानून द्वारा न्यूनतम मजदूरी निरधांरित 
करदी जावे । 


खानों में काम करने वाले मजदूरों को मजदूरी 


भारतवर्ष में लगभग ३९०)००० मजदुर खानों में काम करते हैं, 
इनमें से श्रधिकांश कोयके की खानों में काम करते हैं। कोयले की 
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खानों में तथा अन्य खानों में मजदरी टब, कार, या टाली के आधार 
पर दी जाती है, अथात्‌ खोदने वाले कोयला खोदते हैं ओर लादने 
वाले टबों में लाद देते हें । जितने टब कोयला वे खोद कर लाद देते हैं, 
उसी हिसाअ से मजदुरी दी जाती है| कोयले की खानों में लादने वाला 
उतना ही महत्वपूर्ण हे, जितना कि कोयला खोदने वाला । क्योंकि मज 
दरो सबों को सामूहिक रूप से मित्रती है। दसरे शब्दों में एक टोल्ी 
जितना कोयला काटती और लादती है; उसके हिसाब से मजदरी पूरी 
टोली को एक साथ दी जाती हे । पहल्ले कोयले की खानों में कोयला 
काटने वाले की पत्नी उसके साथ काम करती थी श्रौर वह खुदे हुए 
कोयले को टब में भर देती थी । किन्तु जब से खानों में स्त्रियों को काम 

करने की मनाई हो गई है, तब्र से कोयला खोदने वालों के साथ 
अकुशल मजदर काम करते हैं, जो कोयल्ले को टबों में भरते रहते हैं ॥ 
कद्दीं-कहीं मजदर एक सरदार की अध्यक्षता में टोली (गेंंग ) में काम 
करते हैं श्रोर वह सरदार ठेकेदार होता है । श्र्थात्‌ कोयले की खान उसे 
प्रति टन एक निश्चित रेट से कोयले को खोदने ओर लादने की मजदरी 
देता है । वह ठेकेदार सरदार स्वयं अपने मजदर रखता हे ओर काम 
करवाता है । 

खानों में काम करने वालों की मज़दरी का ठोक-टीक हिसाब लगाना 

बहुत कठिन है । कारण यह हे कि टब या टाली सब एक साइज़ के नहीं 
होते। यद्दी नहीं, एक टब में कितना कोयला लादा जावेगा,यह भी निश्चित 
नहीं होता । फिर मज़दूर गेंग में काम करते हैं श्रोर यदि ये सरदार की 
अध्यक्षत। में काम करते हैं तत्र तो उनकी मज़दूरी का हिसाब लगाना और 
भी कठिन होता है । रायल लेबर कमीशन ने आज से लगभग १८ वर्ष 
पूव कोयले की ख़ानों में एक साइज के टबों की नितान्त आवश्यकता 
बतलाई थी; किन्तु श्रभी तक यह श्रावश्यक सुधार नहीं हो पाया है । 

.._ श्रधिकांश कोयले की खानों में ३० क्यूबिक फीट से ३६ क्यूबिक 
फीट तक के टब प्रचलित हैं । किन्तु इन टबों में कितना कोयला क़ादा 


मजदूरों का वेतन तथा उनकी श्राथिक स्थिति १३९ 


जावेगा, इसका भी कोड़े ठीक नहीं रहता । १० हंडरवेट से १६ हंडरवेट 
तक कोयला इन टबों में लादा जाता है | इस भिन्नता के कारण मज- 
दरों को बहुत हानि होती है । बात यह है कि प्रत्येक कोयले की खान 
में टब में कितना कोयला भरना चाहिए, यह निश्चित कर दिया गया है । 
यदि उससे कोयला कम भरा जाता है तो मजदुरी एक चौथियाई से 
आरधी तक घटा दी जाती है । कुछ कोयले की खानों में एक टन कोयले 
पर मजदरों को एक टब्र कोयला मुफ्त भरना पड़ता है। सरदार उनको 
इसकी कोई मजदूरी नहीं देता । यह अतिरिक्त टब इस लिये भरवाया 
जाता हैं कि यदि कहीं निधारित राशि से कम कोयला भरा गया हो तो 
उस कमी को पूरा किया जा सके । निधारित राशि से कोयला कम न 
भरा जावे, इसके लिए अधिकारी मजदरों को वित्रश करते हैं कि वे टबों 
में उस निधारित राशि से अधिक कोयला भरें। इससे अधिकारियों को 
यह ज्ञाभ होता है कि जो कोयला निधारित राशि से अधिक भर/ जाता 
है, उसकी मजदरी मजदरों को नहीं दी जाती, वरन्‌ वह उच्च अधि- 
कारियों और सुपरवाइज़रों में बांद दी जाती है । अथवा कम्पनी को 
उतना लाभ मिल जाता है । इस प्रकार हजारों मजदरों की मजदरी 
मारली जाती है अं।र उनको भ्रपने काम की पूरी मजदरी नहीं मिलती । 

पिछुले दिनों कोयले की खानों की मजदूरी घट गई, इसके नीचे 
लिखे कारण हैं । १--- नीची टब रेट। २-- टबों की कमी श्रोर समय पर 
मजदूरों को भरने के लिए टबों का नमिलना | ३--मजदुरों का महीने में 
कुछ दिनों काम पर नश्राना | ४-- कोयले फे धन्यरे की श्रस्त-व्यस्त दशा । 


टबों की कमी 





साधारणतया एक खोदने वाज्ना और एक भरने वाला तोन स्टडड 
साइज़ ( ३० क्युबिक फिट ) के टब एक दिन में भर देता हे । परन्तु टब 
न मिलने के कारण वे पूरी मजदरी नहीं कमा सकते। क्योंकि यदि वे 
कोयत्ञा काट कर छोड़ दें और उन्हें टब्य न मिलें तो दसरे दिन दसरी 
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टोली उनका कोयला चुरा लह्ले सकती है। इस कारण मजदरों की 
बहुत सी मजदुरी मारी जाती हे। आवश्यकता इस बात की हे कि 
कोलियरों में श्रधिक टब हों और उन ट्बों का पूरा-पूरा उपयोग हो। 
साथ ही कोयले की खानों में सरदार; टब सेकर, और सुपरवाइजर 
चालाकी से मजदर की मजदरी खा जाते हैं। वह कठोरता पूर्वक रोक 
दिया जाचे । मुन्शी लोग भी टबों के लिखाने में चालाकी करते हैं । 
उसके लिए एक युक्ति यह की जा सकती है कि प्रत्येक मज़दूर को जब 
वह खान में घुसे, एक टिक्विट दिय। जावे जो क्नि कोयला भरते समय 
मज़दूर टब में रख द । टिक्रिट पर मज़दूर का नम्बर अंकित हो । इस 
प्रकार टब को उस नम्बर के मज़दूर के हिसात्र में लिखा जावेगा कि 
जिसका टिकिट उसमें हे । 


काम पर न आना 


खानों में काम करने वाले मजदूरों की कम ग्रामदनी होने का एक 
कारण यह भी है कि मजदूर पूरे दिन काम नहीं करते | बिहार आर 
बंगाज़् में सदेव ख/नों में मजदरों का टोटा रहता हे, इस कारण मजदर 
अधिक मजदगी की खोज में खान से दूसरी खान को चले जाते हैं । 
मजदरों के काम पर न आने का दूसरा कारण यह है कि जो मजदर 
समीपवर्तोीं गांतरों में रहते हैं ओर खेती करते हैं, वे फसल बोने के समय 
तथा फसल काटने के समय खानों का काम छोड़ कर चले जाते हैं 
अथात्‌ जुल्लाह अगस्त तथा नवम्त्र में मज़दर खानों में काम नहीं 
करते । सितम्बर ओर अ्क्ट्म्बर तथा दिसम्बर से जून के मध्य तक 
मज़दर खानों में काम नियमित रूप से करते हैं | जब से खानों के 
अन्दर स्त्रियों को काम करने की मनाही करदी गई है, तब से मजदर 
महीने में एक सप्ताह के लगभग अ्रपने गांवों में परिवार की देख भाव 
करने के लिऐ जाते हैं | एप्रिल ओर मई में विवाहों के कारण मजदर 
खानों में कम काम करते हैं।खान में काम करने वाल्ने मजदर सप्ताह में 
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चार दिन काय करते हैं। बिहार लेबर कमेटी के अनुसार खानों में 
मज़द्रों की उपस्थिति इस प्रकार थी । 


सप्ताह में उपस्थित 


दिनों की सख्या मज़दुरों की प्रतिशत (उपस्थिति) 
६ १०८ 
*ै ४९% 
४ २९% 
४ स कम २०५ 


मजदूरों की अनुपस्थिति के मुख्य कारण यह हैं । १, कठिन परिश्रम के 
उपरान्त विश्राम की आवश्यकता २, शराब ओर जुए का अत्यधिक 
व्यसन ३. स्वास्थ्यप्रद मनोरंजन के साधनों का श्रभाव । जिन कोयले की 
खानों ने मजदुरों को रहने ओर उनके मनोरंजन इत्यादि की भच्छी 
सुविधा प्रदान की है, वहां अ्नुपस्थिति बहुत कम है । अस्तु इस 
परिस्थिति में सुधार करने के लिए शअ्रच्छे मकान, अ्रधिक मजदुरी, काम 
करने की श्रच्छी व्यवस्था; अच्छे मनोरंजन के साधन ओर ऊ'चे दुज का 
सामाजिक जीवन आवश्यक है । 


आवश्यकता इस बात की है कि कोयले के धंधे में भी न्‍्यनतम 
मजदुरी निर्धारित कर दी जावे, जिसके नीचे कोई व्यक्ति 
मजदरी न पावे । 


सूती वस्नर व्यवसाय में मजदूरों 


यद्यपि सूत्ती वस्र-व्यववाय भारत का सबसे पुराना संगठित धंधा 
है, किन्तु सूती वस्त्र के कारख़ानों में मजदरों की दशा अत्यन्त 
शोचनीय है । यही नहीं कि भिन्न-भिन्न केन्द्रों में मज़द्री की दर 
बहुत भिन्न है; वरन्‌ एक केन्द्र में ही भिन्न-भिन्न कारखानों की दर 
भिन्न हे । चस्तुतः मदरास, बंगाल और मध्यप्रान्त में सूती मिल्नों के 
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मजदूरों को मजद्री बहुत ही कम है । परन्तु बम्बह ओर अद्दमदाबाद 
में मजद्री श्रधिक है । 

बात यह है कि खेती में पूरे वष काम न मिलने के कारण तथा 
भूमि पर जन संख्या का श्रत्यधिक भार होने के कारण तथा घने आबाद 
प्रदेशों के मजद्र इन कारखानों में आकर कास करते हैं इस कारण 
इन ओद्योगिक केन्द्रों में भी मजद्री बहुत कम रहती है । मजदुरों की 
ग्रत्यघधिक संख्या होने के कारण उन प्रांतों में जहां उद्योग-धन्धे अभी 
अधिक पनपे नहीं हैं, वहाँ मजदरी बहुत कम है | फिर भी मिल्न मालिक 
मजदूरों को कुशल कारीगर बनाने के लिए शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं 
करते, जिससे कि वे भविष्य में अधिक मजदरी पा सके। बम्बई ओर 
अहमदाबाद, मदरास ओर मदरा में वस्त्र-व्यवसाय ने यथेष्ट उन्‍नति की 
है ओर वहां बढ़िया बारीक कपड़ा तैयार किया जाने क्गा हे । जिन 
केन्द्रों में बढ़िया सूती वस्त्र तेयार होता हे, वहां धन्धा अच्छी अवस्था 
में है श्रोर मजद्री भी कुछ अधिक है, परन्तु संयुक्तप्रांत, बंगाल, मध्य 
प्रांत और पंजाब में मोटा वस्त्र तैयार होता है और वहां मजदुरी भी 
कम है । बम्बई, अहमदाबाद, शोलापुर तथा बस्वई प्रांत के भ्रन्य केन्द्रों 
में बुनकर एक साथ कहे कर्घों पर कपड़ा बुनते हैं । परन्तु बम्बहे प्रांत 
के बाहर दो कर्धों से अधिक एक बुनकर नहीं चत्ना पाता । भारत के 
अधिकांश कारखानों में एक बुनकर एक कर्घ पर काम करता हे। परन्तु 
बम्बई और अहमदाबाद में एक बुनकर चार कर्घों पर काम करता हे। 
जहां बुनकर दो या दो से अधिक कर्घों पर एक साथ काम करते हैं, 
वहां काम के घंटे कम हैं ओर सजद री अ्रधिक हे। परन्तु जहां कुशल 
मजदरों की कमी हे, वहां पर लम्बे घन्टे तक कार्य करने पर भी मजदरी 
कम है । किसी-किसी प्रात में ग्रभी उद्योग धंधों की विशेष उन्नति 
नहीं हुई हे, वहां मजदर महीने में कह दिन अनुपस्थित रहते हैं । इस 
काश्ण भी वहां मजदरी कम हे । 

यह तो हम पहले ही कह चुके हैं कि भारतवष में सिन्‍न-भिश्न 


मजदूरों का वेतन तथा उनकी आशिक स्थिति १३६ 


ओद्योगिक केन्द्रों तथा एक ही केन्द्र की भिन्‍न-भिन्‍न मिलों में मजदरी 
की दरें भिन्‍न हैं । यह ठीक है कि कुछ सीमा तक कच्चे माल के अच्छे 
बुरे होने पर, यन्त्रों की भिन्‍नता तथा काम करने की व्यवस्था पर कुछ 
हृद तक सजदुरी की भिन्‍नता अवश्यम्भावी है। परन्तु इतनी अधिक 
भिन्नता किसी प्रकार उचित नहीं कही जा सकती । ग्रावश्यकता इस बात 
की है कि मजदरी की दरें एक सो हों । ऐसा नॉहोने से मजइ र ऊ'ची मसज- 
दरी की खोज में एक कारखाने से दसरे कारखाने को दोड़ते रहते हैं । यदि 
एक मजदुर एक ही कारख़ाने में अधिक दिनों तक स्थायी रूप से काम 
कर सके तो वह अधिक कुशल हो सकता हे । मज़दरी को दरों में 
भिन्‍नता का एक परिणाम यह होता है कि एक ही श्रौद्योगिक केन्द्र 
में भिन्‍न-भिन्‍न कारखानों में एक ही काय करनेवाले मज़दुर भी संगठित 
नहीं हो पाते । सच तो यह है कि मजदरी की भिन्‍नता का बहुत बुरा प्रभाव 
होता है | वस्त्र व्यवसाय में बहुत सी इड़तालों का मूल कारण यही 
होता है कि मजदरी की दरें भिन्‍न हैं । ग्रतण्व मजदरों में शान्ति बनाये 
रखने के लिए ओर उन्हें एक कारख़ाने में स्थायीरूप से रखने के लिए 
यह आवश्यक है कि मजद्री की यह' भिन्नता दर कर दी जावे । 

अभी तक केवल अद्दमदाबाद में मजद्री की दरों को एक समान 
करने का प्रयत्न किया गया है, अन्य केन्द्रों में उस ओर तनिक भी ध्यान 
नहीं दिया गया | अ्रहमदाबाद में लगभग ७० प्रतिशत मजदरों की 
मजदरी का स्टंडड निधोरित कर दिया गया है। अहमदाबाद में जो 
स्टेंडड मजदरी निधांरित है, उसका मुख्य कारण यह है कि वहां 
मज़दर आन्दोलन अ्रधिक शक्तिवान हे ओर वहां का मजदर संगठन 
सबल है । 

किन्तु सजद्री की दरें एक समान कर देने से ही काम नहीं चलेगा। 
आवश्यकता इस बात की है कि सूती वस्त्र व्यवसाय में भी न्यूनतम 
मजदरी कानून द्वारा निधांरित कर दी जाये । बम्बह टेक्‍्सटाहल लेवर 
इनकायरी कमेटी (बम्बड़े प्रान्त के सूती वस्त्रों के कारख़ानों में काम 
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करने वाले मजदरों की जांच कसेटी-१६४० ने बम्बड़े प्रान्त में सिन्‍न- 
भिन्‍न केन्द्रों के लिए सूती वस्त्र के कारखानों में न्यनतम मज़दुरी 
निधारित करने की सिफारिश की थी! 
जूट मिलों में मजदूरी 

जूट का धंधा भी देश का एक महत्व-पूर्ण शोर प्रमुख धन्धा है, जिसमें 
लगभग ३५०,००० मजदुर काम करते हैं। जूट के धन्धे को १६३६ के 
महायुद्ध के पूव घोर मन्‍नदी का सामना करना पड़ा था । किन्तु धंधे का 
नवीन संगठन न करके जूट मित्न मालिकों ने मजदूरों क रहन-सहन के 
दज को नीचा करक मन्दी का सामना किया । जूट मिलें सप्ताह में पांच 
दिन या चार दिन ही काम करती थी । प्रत्येक मिल अपने दस प्रतिशत 
कर्ष काम में नहीं ज्ञाती थी। ऊपर से मजदूरी की दरें भी कम कर दी 
गई थीं। इस प्रकार जूट के कारखानों में काम करने वालों की आमदनी 
बहुत कस द्वो गड्ढे थी । इसी का परिणाम था कि जूट क धंधे में १६२६ 
झोर १६३७ में आम हड़तालें हुईं । उस समय मजदूरों ने ३०रु, मासिक 
न्‍्यनतम मज़दरी; मुफ्त रहने की सुविधा, बेक/री अलाऊ स, निःशुल्क 
शिक्षा श्रोर सम्बन्धियों को नौकरी मिलने की मांग की थी । 

युद्ध आरम्भ दोने पर काम के घन्टे बढ़ा कर ६० कर दिये गए और 
जो कघ बन्द कर दिये गए थे; वे भी चलना दिये गए । किन्तु शीघ्र दी 
जूट की मांग न होने पर फिर काम के धन्टे ५४ कर दिये गए श्रोर दस 
प्रतिशत कधघ बन्द कर दिये गए। १६४३ में जाकर कद्ठी' फिर १० 
प्रतिशत बन्द कं चलाये गए । श्रस्तु, हम देखते हैं कि जूट मिल में 
मज़दूरों की स्थिति अच्छी नहीं । जूट की मांग की स्थिरता न होने के 
कारण जूट के कारख़ानों में मजदूरों की मांग घटतीन्बरढ़ती रहती हैं। 
इस पर भी जूट के कारखानों में मजदूरी बहुत कम हैं । रायल लेबर 
कमीशन ने जब भारतीय मजदूरों को दशा की जांच की थी; उस समय 
जो मज़दूरी वहां दी जाती थी, लगभग वही मजदूरी वहां मजदूरों को दी 
जाती है । 
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यद्यपि जूट के कारखाने कलकत्ता के चालीस मील उत्तर ओर चालीस 

मील दक्षिण हुगक्ञी नदी के दोनों ओर केन्द्रित हैं ओर अधिकतर 
उनका प्रबन्ध अंग्रजी मैनेजिंग एजेंटों के हाथ में ह ओर सभी कारखाने 
लगभग जूट का सब्र सामान बनाते हैं, फिर भी वहां मजदूरी की एक-सी 
दर नहीं हैं । एक ही काम के लिए भिन्‍न-भिन्‍न कारखानों में मजदुरी 
भिन्‍न है। यह बहुधा देखने को मिलता हे कि कारखानों के श्रहातों की 
दीवार एक दूसरे से मिली हुई हैं, परन्तु उन दोनों कारखानों में मजदूरी 
की दरें बहुत भिन्‍न हैं । यही नहीं, वे मिले जो एक ही मेनेजिय एजेंट के 

बन्ध में हैं, उनमें भी मजदरी भिन्‍न है। जूट कारखानों में काम करने 
वाले मज़दूरों की, आज़ से बहुत दिन हुए तब्रस बराबर यह मांग रही 

कि जूट के धन्धे में तो एक काय के लिए एक-सी मज़दूरी निधारित 
करना श्रत्यन्त आवश्यक और सरल हे; क्योंकि देश के समस्त कारखाने 
एक ही केन्द्र में हैं । जूट के कारखानों में इसी प्रश्न को लेकर बहुत सी 
हड़तालें भी हुई; परन्तु मिल मालिकों ने श्रभी तक इस ओर ध्यान नहीं 
दिया । 

इसका परिणाम यह होता है कि मज़द्र श्रधिक मज़दूरी की खोज 

में एक मिल से दूसरी मिल में चक्कर काटा करता है। कहीं भी स्थायी रूप 
से रह कर काम नहीं" करता । यदि बंगाल जूट मिल ऐसोसियेशन चाहे 
तो बहुत आसानी से सब जूट मिलों में एक-सी मज़दूरी की दरें प्रचलित 
कर सकती हे । क्योंकि सभी जूट के कारखाने उससे सम्बन्धित हैं । 
इंजीनियरिंग तथा लोहे का धंधा 





इस धंधे में काम करने वालों को बहुधा बहुत गरमी और खतर में 
काम करना पड़ता है। यही नद्वीीं;, इस घंधे में काय करने वालों पर 
शारोरिक परिश्रम भी बहुत अधिक पड़ता है । यही कारण है कि संसार के 
प्रत्येक देश में इस घन्धे में काम करने वालों की मजदरी श्रन्य धम्धों में 
काम करने वालों की अ्रपेश्ा साधारणतः दुगनी होती है । वहाँ भारतवप 
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में इस धंधे में काम करने वाज्नों की मजदूरी सूती वस्त्र व्यवसाय में दी 
जान वाली मज़दूरी से भी कम हे । नीचे दी हुँ तालिका से यह स्पष्ट 
हो जावेगा । 
ध्‌ २ डे 
देश लोहे के धन्धे वस्त्र व्यवसाय में (१) और (२) 
में प्रति घंटा मजदूरी प्रति घंटा मजदूरी... का अनुपात 


की दर की दर 
भारत ... रू, ०१९० रु, ०१०२ ०६८७ 
ब्रिटेन १९ ३७ शि, ०७० शि, १९६६ 
संयुक्त राज्य... 
अमेरिका ... ०'८२६ डोलर ०'४१२ डोलर २० 
जापान... ०४७०४ यन ०१७१ यन २२६ 


इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ श्रन्य देशों में इस धंधे में 
मजदूरी अन्य धंधों की श्रपेज्षा लगभग दुगनी हे, वहाँ भारतवर्ष में कुछ 
कम ही हैं | यह ऐसी स्थिति हे जो कि नितान्‍त असहनीय हे। बिहार 
लेबर इनक्वांयरी कमेटी नं जमशेदपुर के ताता के इस्पात के कारखाने के 
मजदूरों की दशा की जाँच की थी। कसेटी का कथन था कि ताता के 
कारखान में २८६७४ मजदूर काम करते थे, उनमें ७३६५ मजदूर ऐसे थे; 
जिनकी मजदूरी महीने में १४ से कम थी । ९१२२ मज़दूर ऐसे थे जिनकी 
मजदूरी १५ से २० रु, मासिक थी। कमेटी ने हिसाब लगा कर देखा 
था कि उस समय जमशेदपुर में २० रु. मासिक से कम में एक मजदूर 
अकला अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकता था | वह २० रु, मासिक 
में आराम से रह सकता हो, ऐसी बात नहीं थी। वह कंवल भोजन 
तथा अन्य अश्रत्यत आवश्यक वस्तुओं को पा सकता था । ऊपर के विवरण 
से यह स्पष्ट हो जाता हे कि लोहे के धन्धे में कितनी मजदूरी कम हैे। 
दूसरे शब्दों में ताता कम्पनी के १२,००० मजदूरों को जीवन-निर्वाह 
योग्य मजदूरी नहीं मिलती थी। 
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पिछले वर्षो में ताता के लोहे के कारखाने में (8४(0])9]89007) 
किया गया । मजदूरों की संख्या कुछ कमर हो गई । फिर भी उत्पत्ति 
क्रमशः १8२३१ में २,५०,००० टन से १६३६ में ७२१,००० टन हो 
गई ओर पिछल दिनों तो इस कारखाने में मानों सोना बरसा है । लाभ 
की कुछ न पूछिये- ३० रु. का डिफड शेयर लगभग ३ हजार रुपये में 
बिकता है, परन्तु श्राधे मजद्रों को भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। 
यदि इसको शोषण न कहा जावे तो क्‍या कहा जावे ? कोई भी सभ्य 
देश इस प्रकार क शोषण को एक क्षण के लिए भी सहन नहीं कर 
सकता । 

जिस कारखाने ने १६३७-३८ में रु. २.श८,८०,००० मुनाफे में 
अपने हिस्सेदारों को बांट दिये, जो प्रतिवर्ष प्रतिशत लाभ अपने 
हिस्सेदारों को बांदता हे, उसके आधे मज़दर आ्राघा पेट भोजन करें-- 
यह अत्यन्त क्ज्जा की बात है । किर इस धंधे को पिछले २९ वर्षों से 
संरक्षण मिला हुआ है। सरकार ने बाहर से झाने वाले लोहे पर भारी 
कर बिटा कर खरीद॒दारों को इस्पात का ऊँचा मुल्य देने पर विवश किया 
है । आवश्यकता तो इस बात की है कि हिस्सेदारों की उचित लाभ 
बांट देने के उपरान्त जो भी बचे, वह लाभ मजदरों में बांट दिया जावे। 


ऊपर हमने भारत के प्रमुख धंधों में मजदरों की क्या स्थिति है 
उसका विवेचन किया । जो मौसमी कारखाने हैं,उदाहरण के लिये शक्कर 
कपास के पेंच, जूट के पेंच, चावल साफ करने के कारखाने, बीड़ी के 
कारख़ाने इत्यदि इनकी दशा तो श्रोर भी शोचनीय है । क्योंकि यह 
कारख़ाने औद्योगिक केन्द्रों में न होकर, कच्चा माल जहां पेदा होत्ता 
है, वहाँ होते हैं | खेती में काम करने वाले मजद्र तथा चाय के शहरों 
में रहने वाल्ले मज़दुर इन कारख़ानों में काम करते हैं । इनका कोई 
संगठन नहीं है । मालिक जो भी मजबूरी दे दे, वही गनीमत है। इन 
कारखानों में मजद्रों का जैसा शोषण हो रहा है, वैसा सम्भवतः कही' भी 
देखने को नहीं मिलेगा। भविष्य में भी इन मौसमी कारखानों के 
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मजदरों का कोई सबल संगठन हो सकेगा, इसमें बहुत संदेह हे | इनके 
शोषण का श्रन्त तो न्यनतस सजदरी कानून बना कर कस से कम 
मिल मालिक को प्रत्येक मजदर को कितनी मजदरी देनौ होगी, यह 

श्चित कर देने से ही हो सकता हे। लेखक का मत है कि इन 
कारख़ानों में तो सरकार को तुरन्त हो एक शग्राज्ञा निकाल कर न्‍्यनतम 
मजदूरों निधारित कर देनी चाहिए। भारतवष में यों ही सजद री बहुत 
कम है ओर जिन धंधों में मजदर संगठित नहीं' हैं, वहां की दशा तो 
अत्यन्त शोचनीय हे । 


भारतीय मज़दूरों के रहन सहन का दा 





ऊपर दिये हुए विवरण से यह तो स्पष्ट हो ही गया होगा कि 
भारत में मजदरी बहुत कम है श्रोर उसको ऊचा उठाने के लिए न्यनतम 
मज़द री कानून बनाने की नितानत आवश्यकता है । मजदरों की संख्या 
अधिक होने से ओर उन्तकी मांग कम होने से यदि मजदर काम पाने 
के लिए बहुत कम वेतन पर कार्य करना स्वीकार कर लेते हैं तब क्‍या 
मालिक को उनकी इस दयनीय स्थिति का लाभ उठाने देना न्याय हे। 
“जिस मजदूरी से मज़दूर को भर पेट भोजन भी प्राप्त नहीं होता वह 
आधे पेट रह कर अपने द्वाड मांस को कारखानों में सुखाता है उस 
मज़दूरी को देना देश में जुर्म बना देना चाहिए । परन्तु न्‍्यनतम मज़- 
दूरी के प्रश्न को लेने से पहले हमें भारतीय मजदूर के रहन सहन के बारे 
में जान लेना आवश्यक है, क्योंकि न्यूनतम मजदूरी का इससे घनिष्ट 
सम्बन्ध है । 

सच तो यद्द हे कि भारतीय मजदूर के रहन सहन का दर्जा बहुत 
गिरा हुआ है | इसका परिणाम यह द्वोता है कि उसका स्वास्थ शीक्र 
नप्ट हो जाता है ओर उसकी कारयक्षमता घट जाती है । किन्तु भारतीय 
मिल्त मालिकों का यह विश्वास हे कि यदि भारतीय मजदूर की मजदूरी 
बढ़ा दी जावे तो वह उसका उपयोग अ्रपने रहन सहन के दज को ऊचा 
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उठाने में नहीं करते | मित्र मालिकों का यह विश्वास है कि भारतीय 
मज़दूर का रहन सहन का दर्जा निश्चित है, उसमें परिवर्तन नहीं होता । 
ब्रदि उनकी मज़द्रों बढ़ा दी जावेगी तो या तो मज़दूर महीने में अधिक 
दिन गैर हाज़िर रहने लगेंगे अथवा बढ़ी हुईं आमदनो को शराब्र तथा अन्य 
बेकार की बातों पर व्यर्थ में व्यय कर देंगे । श्रस्तु मिल मालिकों की यह 
निश्चित धारणा है कि मज़दूरी बढ़ाने से मज़दूरों को कोई ज्ञाभ नहीं 
होगा । हाँ, कारखाने की उत्पत्ति में कमी अ्रवश्य हो जावेगी। 


यह तक बहुत दो गलत हे ॥ कतिपय अ्रत्यन्त पिछड़ी हुई जातियों 
में यह देखने में आता है कि वे अपनी बढ़ी हुईं आमदनी को शराब 
पर व्यय कर देते हैं अथवा काम पर नहीं आते । किन्तु उसका यह 
कारण कदापि नहों है कि उनमें अपने जीवन को अधिक सुखी ओर 
सम्पन्न बनाने को भावना काम नहीं करती। ,उसका कारण यह ह 
कि उनका न केवल्ञ आधिक शोषण ही हुआझ्रा है वरन उनक्रा सामाजिक 
शोषण इतना अधिक हुआ हे कि वे यह कल्पना ही नहीं करते कि 
उनकी स्थिति में सुधार भी हो सकता हे । अ्रस्तु उनको अधिक मजदरी 
देकर उसको किस प्रकार व्यय करना चाहिए यह भी बतलाना आवश्यक 
है | यह तक कि उनको अधिक मजदुरी ही न देना चाहिए मिल मालिकों 
की शोषण की प्रवृत्ति का द्योतक हे । ग्रधिकांश भारतीय मजदूरों की 
दशा इससे सवथा भिन्न है। वें अधिक आय प्राप्त करना चाइते हैं. और 
यदि उनकी मज़दूरी बढ़ जाती हैं तो वे अपने रहन सहन का दजा भी 
ऊंचा उठाते हैं । अस्तु मिल मालिकों के तक में तनिक भी सार नहीं हे । 

भिन्न-भिन्न ग्रोद्योगिक केन्द्रों में यदि हम मजदूरों के पारिवारिक 
बजट जमा करें तो हमें ज्ञात होगा कि जो वस्तुये कल तक भारतीय 
मजदूरों में विज्ञासित। की वस्तुयें मानी जाती थों वे ही झ्राज आवश्यक 
वस्तुयें बन गई हैं । यही नहीं जिन मजदूरों की आमदनी अधिक है 
उनका भोजन वस्त्र इत्यादि अनिवारय आ्रावश्यकताओं पर अ्रपेक्षाकृति कम 


ब्यय होता है झोर फुटकर व्यय अ्रधिक होता है । बम्बई में जहां भारत 
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के अन्य ओद्योगिक केन्द्रों की अपेक्षा मजदूरों की आय अधिक हे 
उनके बजट में मनो(जन ओर शिक्षा सम्बन्धी काम बढ़ता पाया गया 
है । यह इस बात का प्रमाण हे कि उनके रहन सहन का दर्जा ऊचष्चा 
उठ रहा हे ॥ विदेशी व्यवसायियों का यह अ्रनुभव रहा है कि ऊंची 
मज़दूरी देना मालिक के लिए सस्ता ओर लाभदायक है । क्योंकि ऊ'ी 
मज्ञदूरी थाने से मज़दर का रहन सहन का दर्जा ऊ'चा उठता हे और उसकी 
कार्य शक्ति बढ़ती हे जिससे मालिक को लाभ होता है । यही कारण है 
कि विदेशों में मिल मालिक अधिक मजदूरी देने में विश्वास करते हैं 
परन्तु भारतीय व्यवसायी कम मज़दूरी देने में ही अपना लाभ देखते 
हैं । कुछ भारतीय व्यवसायियों का भी मत अब बदल रह। हे, उन्होंने 
मज़दूरी बढ़ा कर देग्वा कि उससे कारखाने में उत्पादन अधिक हुआ ओर 
उनको अधिक लाभ हुआ । फिर भी भारत में यह कहावत पूण तरह से 
सत्य हे कि “सस्ता मज़दूर सबसे अधिक महंगा द्वोता है ।”! 


भारतीय मज़दूरों के परिवारों के बजट का अ्रध्ययन करने से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि उनकी आय का १० प्रतिशत से अधिक केवल 
भोजन पर ही व्यय हो जाता है फिर भी जितनी केलोरी उसको मिल्षना 
चाहिए वह उसको नहीं मिल पाता ओर उसका स्वास्थ्य क्रमशः क्षी् 
हो जाता है। विशेषज्ञों का कथन है कि प्रति दिन एक मज़दूर को कम से 
कम ३००० केलोरी मिलनी चादिए परन्तु उन मज़दूरों को छोड़ कर कि 
जिनकी आमदनी बहुत अधिक हे अविक्ाांश भारतीय मजदूरों को 
इतनी कैलौरी प्राप्त नहीं होती । इसका अ्रथ यद्द हुआ हि मज़दूरों के 
स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए. जितनी केक्नोरी की कम से कम 
आवश्यकता होती है उतनी केलोरी भारतीय मभज़दूर को प्राप्त नहों 
होतीं । यद्यपि चद अपनी आधी से अधिक मज़दूरी केवत्ञ भोजन पर 
ही व्यय कर देता है । 

भारतोय भज़दूर के पास बहुत कम वचश्च होता है। यों तो गरम देश 
होने के कारण वस्चों की कमी मज़दूर की काययक्षमता को हानि नहीं 
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पहुचाती परन्तु जाड़ों के दिनों में उत्तर भारत में शीत अ्रधिक पढ़ता 
है उस समय अ्रवश्य वस्त्रों की कमी से मज़दूर को कष्ट होता है। 
निर्धेनता के कारण अधिक्रांश मज़दूर जूते नहीं पद्दिन पाते इसका 
परिणाम यह द्वोता है कि उन्हे हुकवर्म रोग द्वो जाता है और पेर 
की गाइयां तथा तलवे की खाल फट जाती हे। हां; जिन मन्दूरों की 
आमदनी श्रघिक है उनका वस्त्र तथा जूतों पर अधिक व्यय होता है 
क्योंकि उन्हें अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना पढ़ता है | 


फुटकर व्यय (स्वास्थ्य, शिक्षा ओर मनोरंजन पर) 


भारतीय मजदूरों के बारे में ऐंजिल का नियम पूरी तरह से लागू 
होता है । यदि हम भारतीय मजदूरों के पारिवारिक बज़टों का पश्रध्ययन 
करें तो हमें ज्ञात होगा कि फुटकर व्यय का अनुपात आमदनी के 
अधिक होने से बढ़ता है । ऊचे दज के रहन सहन का सब्र से प्रबल 
प्रमाण यद्द हे कि स्वास्थ्य शिक्षा ओर मनोरंजन पर अधिक व्यय किया 
जावे | यह संतोष की बात है कि भारतीय मज़दूर शिक्षा पर कुछ व्यय 
करने का प्रयत्न करने क्षमा है। भारत में चारसिक तथा सामाजिक 
समारोहों पर कभी-कभी निर्धन सजदूर को बहुत अधिक व्यय करना 
पड़ता है । जहां तक यह समारोह उसके नीरस जीवन में परिवतन ओर 
मनोरंजन के क्षण उत्पन्न करते हैं वहां तक इनका उपयोग है, परन्तु 
वह कभी-कभी अपनी शक्ति के बाहर इन समारोहों पर व्यय करता 
है और उसके कारण उसकी झाथिक स्थिति ख़राब हो जाती है । परन्तु 
इससे भी अधिक द्वानिकर व्यय भारतीय मजदूर नशीली वस्तुओं और 
विशेष कर शराब और ताड़ी पर करता है । 

आसाम के चाय के बागों का सजदूर अपनी आमदनो का १२*८ 
प्रतिशत, जूट मिलों का सजदूर अपनी आय का ११'६ प्रतिशत शराब 
पर व्यय करता है । बम्बद लेबर आफिस ने इस सम्बन्ध में वहाँ एक 
आंच कराई थी। उस जांच का परिणाम यद्द निकला कि बश्वई का 
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मजदूर अपनी कुल श्रामदनी का ८ से १० प्रतिशत शराब पर ज्यय करता 
है। उस जांच से यह भी पता चल्ा हे कि वहां ७२ प्रतिशत मजदूर 
परिवार शराब पीते हैं | शोल्ञापुर में ७३ प्रतिशत और अहमदाबाद में 
२७ प्रतिशत मजदूर परिवार शराब पीते हैं। बिहार की कोयले की खानों 
के मजदूरों में मद्यपान सबसे अधिक प्रचलित है। वहां ६० प्रतिशत मज- 
दूर शराब पीते हैं ओर लगभग पचास प्रतिशत आराय शराब पर व्यय 
कर देते हैं । वहाँ क्रमशः मजदूर स्त्रियां भी अधिकाधिक शराब पीने 
त्वगीं हैं । १६३६ में बिद्दार की काँग्र सी सरकार ने मरिया जिले तथा 
हनारीवाग ओर रांची जिलों के कुछ भागों में शराब बंदी करदी थी; 
परन्तु बाद को कांग्रस मंत्रिमंडल के हट जाने पर, नोकरशादी शासन 
में फिर वहाँ शराब बिकने लगी। आवश्यकता इस बात की हे कि शराब 
बंदी के साथ-साथ वहाँ पर शराब के विरुद्ध प्रचार किया ज्ञाय और वहां 
चाय तथा दूध की खपत के किये प्रोत्साइन दिया जावे। भिन्न-भिन्न 
म्रोौद्योगिक केन्द्रों में जांच करने पर पता चल्ना हे कि सभी केन्द्रों में 
मद्यपान बढ़ रहा हे । यह अत्यन्त श्रवांच्छुनीय स्थिति है । इसको जितना 
शीघ्र रोका जा सके, रोकना सरकार का कतंव्य है । इसमें मिल-मालिकों 
तथा टड यूनियनों का सहयोग भ्रवश्य लेना चाहिए । मद्यपान के बढ़ने 
से मज़दूर की कायक्षमता घटती हे और धंधे को हानि पहुंचती है । यदि 
मिलें मज़दूरों को चाय अथवा दूध देने का प्रबंध कर सके तो इससे 
शराब कम होगी, साथ हो मज़दूर की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी । इस ओर 
सरकार, मिल-माल्रिकों तथा मज़दूर नेताओं सभी को शीघ्र ध्यान देना 
चाहिए । अभी तक इस महत्वपूर्ण समस्या को ओर छोगों का बहुत 
कम ध्यान गया है | 

मचपान को केवल शराब बंदी से समाप्त करना कठिन हे । उस 
दशा में गैर कानूनी ढंग से शराब खोंची जाने लगती है। बात यह है कि 
मजदूर दिन भर अथक परिश्रम करने से भ्रत्यधिक थक जाता है। उसका 
शरीर तो थका द्ोता ही है, उसका मन भी थक जाता है । श्रस्तु, वह ताड़ी 
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या शराब की दुकान पर जाकर थोड़ी शराब पी लेता हे और उससे 
स्फूर्ति का श्रनुभव करता हैं । उसके थके हुए शरीर और मन में उत्साह 
ओर स्फूर्ति उत्पन्न होती हे । अस्तु, मजद्र को कुशल मज दर बनाने के 
ह्विए स्वास्थ्यप्रद मनोरंजन के साधन उपलब्ध करना अत्यन्त श्रावश्यक हे । 
सरकार को चाहिए कि जहां मजदर अधिक संख्या में रहते हों, वहां 
कठोरता के साथ शराब बंदी कर दे और मित्न-मालिकों का तथा मजदूर 
सभाओं का यद्द कतंव्य हे कि उनको शरात्र की बुराइयां बता कर चाय 
अथवा दुध पीने के लिए प्रोत्साहित करे । मालिक कुछ व्यय करके 
मजदूरों को चाय ओर दुध पिलावें | इसके साथ ही मनोरंजन के साधन 
भी मिल-मालिकों तथा मजदर सभाओ्रों को उपलब्ध करना चाहिए। 
फुटबाल, ओर भारतीय खेल का प्रचार करना और उनके लिए सुविधा 
प्रदान करना मिल-मालिकों का कत्त व्य होना चाहिए । मजदरों की चालों 
में रेडियो की व्यवस्था करना ओर ड्रामा, भजन-मंडली, कथा तथा सिनेमा 
का भी प्रबन्ध होना चाहिए। इससे यह लाभ होगा कि थक्रा हुआ मज- 
द्र शराब की भट्दी पर स्फूति की खोज में नहीं जावेगा. और वह 
अधिक कायशील बनेगा । 


सच तो यह है कि भारतीय मजदूर के लिए मद्यपान एक ऐसा 
भयंकर रोग है, जो उसड्ढी का यशील्वता को तो नष्ट करता ही हं, साथ 
ही उसको निधन ओर ऋणी भी बनाता है ॥ श्रतएव इस समस्या की 
भ्रोर शीघ्र ध्यान देना चाहिए । 


मज़दूर का ऋण 


भारतवष के कारखानों में जो मजदूर काम करते हैं, उनको आर्थिक 
स्थिति बहुत श्रच्छी हो, ऐसी बात नहों हे | यद्यपि उनकी आ्रथिक स्थिति 
के बारे में कोई प्रमाणिक आंकड़े प्राप्त नहीं हैं, परन्तु जो कुछ हमें ज्ञात 
है उससे हतना तो स्पष्ट ही हे कि उनमे से बहुत संख्या में मजदर 
कर्जदार हैं । मजदर के ऋणी दोोने के बहुत से कारण हैं । मजदर के 
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ऋणी होने का पहला कारण तो यह है कि जब किसान अ्रथवा ग्रामीण 
गांव सें रह कर अपना निवाह नहीँ कर पाता तो वह उस ओद्योगिक 
केन्द्र की ओर भागता हैं, जहां उसके गाँव के लोग काम करते हैं । जब 
वह गांव छोड़ कर ओद्योगिक केन्द्र को जाता हैं, तब उसके पास किराये 
के अतिरिक्त कुछ नही होता । यह किराय। भी वह महाजन से उधार 
लेकर, अपनी कोई वस्तु बेंच कर या गिरवो रख कर शअ्रथवा अपने किसी 
सम्बन्धी से रुपया उधार लेकर जुटाता है | अतएव जब वह गांव 
छोड़ता है, तभी से कजदारी आरम्भ हो जाती है। झ्ोद्योगिक केन्द्रों में 
जा कर उसे तुरन्त ही किसी कारखाने में काम मिल जावे ऐसा नही' 
होता | वह अपने गांव वालों के पाध जाकर ठहरता है और महीने 
पन्द्रह दिन श्रोर कभी-क्रभी इससे भी श्रधिक की दोड़-घूप के बाद किसी 
सरदार थो अच्छी रक्रम देकर नोकरी ठोक की जाती है। इतन दिनों 
ओ्रौद्योगिक कन्द्र में रहने भोर सरदार अथवा जाबर को जो रिश्वत देनी 
होती है, उसके लिए भी कज ज्लेना पड़ता है। नोकरी लग जाने पर भी 
मजदर को पहली तनखाह लगभग सवा महीने बाद मिलतो है । किंतु 
नोकरी लग जान के बाद उसकी साख कुछ बढ़ जाती हं । जिस चात्न या 
बस्ती में वह रहता है, उस बस्तो को सोद बेंचन वाला बनिया या दका- 
नदार उसे महीन भर सोदा उधार देता रहता है । अ्रधिकतर तो ऐसा 
होता हे कि मजदर दुकानदार का क्रीत दास हो जाता है | बहुत से 
स्थानों पर तो दकानदार मजदर का बैक होता हैं । मजदर जो कुछ भी 
चेतन लाता हे, वह दकानदार को दे देता है और वह दकानदार से चीजें 
लेता रहता है । जब उसे किसी विशेष काय के लिए अधिक रुपये की 
आवश्यकता होती है तो वह दुरूानदार से उधार भी ले लेता हैं। इस 
प्रकार दुकानदार मजदूर का स्वामी बन जाता है' और सजदुर उसका 
ऋणी बन जाता हे । जहां जाबर या पल का फोरमैन या चार्जमैन लेन- 
देन करता हे, बढां मज़दुरों की आर्थिक स्थिति और भी दयनीय होती 
हैं। क्‍योंकि वह मनमाना सूद वपूत्न करते हैं और उनका रुपया भारा 
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जाने का कोई भगय्य नहीं होता । अस्तु, ऋणी होने का पहला कारण तो 
यह है कि मजदर के पास नौकरों मिलने तक निर्वाह ओर आवश्यक 
उ्यय करने के लिए रुपया ही नहीं होता । 

ऋणी होने का दूपरा कारण वेतन की कमी ओर निर्वाह के लिए 
खर्चे की अधिकता है । ग्राज जब कि सब चीजों का मूल्य बढ़ गया है) 
मजदूर का खच! भी बेहद बढ़ गया हे | किन्तु मजदूते उसी अनुपात 
में नहीं बढ़ी हे । इसका परिणाम यह होता हे कि सजदुर को ऋण 
खेकर काम चलाना पढ़ता हे । | 

किन्तु एक अत्यन्त महत्वपूण कारण उसके ऋणी होने का उसकी 
फिजूल खर्चो भी है । वद सामाजिक कृत्यों तथा उत्सवों पर आवश्यकता से 
झधिक व्यय करता है। बम्बई में इस सम्बन्ध में कुछ जांच की गई तो 
पता चला कि एक मजदर विवाह में, २९० रु, के लगभग युद्ध के पूच 
ब्यय करता था। बहुत से मजदर परिवारों की तो यह एक वष की 
कमाई थी । मद्रास में विवादों के कारण मजदर को जो ऋण सेना 
पढ़ा, उसका अ्रनुपात कुल ऋण की तुलना में ४६ प्रतिशत है, कानपुर 
में ३६ प्रतिशत, जमशेदपुर में ३१ प्रतिशत और बिहार की कोयले की 
खानों में ३८ प्रतिशत है। इससे यद्द स्पष्ट हो जाता है कि मजदर 
सामाजिक कृत्यों पर श्रव्यधिक व्यय करता है । 

मजदुर की बेकारी भो उसको ऋणी बनाने का एक प्रमुख कारण 
है। जिन दिनों वह बेकार रहता हे, उसे कोई काम नहीं मिल्नता । वह 
ग्पने सद्राजनों को दय। पर ही निर्भर रहता है ।व॑ भी इस आशा में 
कि नोकरी क्ग जाने पर इस आसामी से खूब ज्ञाभ कमाया जा सकेगा, 
उसको ऋण देते रहते हैं । १६३० में बम्बई के मज़दू्रों का ४८ 
प्रतिशत ऋण बेकारी के कारण था | 

शराब भी सजदर के ऋणी होने का एक मुख्य कारण हे । 

झतएव मजदर के ऋण को दर करने के ज्ञिणए इस बात की आव- 
श्यकता है कि मिलों में जो भरती करते समय रिश्वत लेने की परिपाटी 
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चल पड़ी है, वह कठोरतापूवक बन्द कर दी जावे । ऐसा प्रबन्ध किया 
जावे कि आवश्यकता से अधिक मजदूर ओद्योगिक केन्द्रों में न आयें और 
कानून बनाकर छत्यु, विवाह ओर जन्म इत्यादि सामाजिक कृत्यों पर 
व्यय को नि+रित कर दिया जावे, जिससे कि सामाजिक क्षत्यों पर 
मज़दूर अंधाधुंध व्यय न कर सके। साथ ही मज़दरों के क्षेत्र में शराब- 
बन्दी कर दी जावे । उनमें चाय ओर दूध पीने की प्रथा चलाई जावे 
शोर शराब के विरुद्ध प्रचार किया जावे । 

१8३७ में बिहार लेबर इनक्कायरी कमेटी ने बिहार के मज़द्रों के 
सम्बन्ध में जांच की थी, उसका परिणाम इस प्रकार थाः--- 
बिहार के कोयले की खानों के मजदूरों का ऋण 





आय समूह, प्रतिशत ऋणी परिवार, ऋणी परिवार का श्रोसत ऋण . 


रु. आ. पा, 

€ रु. से नीचे श्प 2 १६---- ०-- ह 
५ से १० रु, तक ९०7 १६---१ ३---३ 
१० से १६ रु, तक ४०१८ दे पी लिन! व लल 
१४ से २० रु, तक ३७५ रणप--- २--७ 
२० से ३० रु, तक ३३५ ३७--११--ै 
३० से ४० रु. तक ३७९, ४३--- ८-४ 
४० से <० रु, तक ३१.८ १९४९---१२-- ४ 


४० रु, से ऊपर दस कि 
जमशेदपुर के कारखाने के मजदूरों का ऋण 
ग्राय समुद... प्रतिशत ऋणी परिवार. ऋणी परिवार का श्रौसत ऋण , 


४ रु, से नीचे न-+ रु. आ. पा. 
४ रु, से १० रु, तक ३५७५ ७३०-१२--१ ० 
१० रू, से १९ रु, तक ६३६८४ १३०-१४०- रै 


१४ रु, से २० रु, तक ६१'३८४ ७१-- १--. ७ 


मजदुरों का वेतन तथा उनकी झार्थिक स्थिति १२३ 


२० रू, से ३० रु. तक ७१९१५ १००८०--१२०-१ ० 
३० रु, से ४० रु, तक ७६*८% १८४७-- ६०-- रे 
४० रु, से €० रु, तक प््२*६५ २६१--- ६-- ७ 
१० रू. से ऊपर ७६*६ ८ २०८०--- ८-- ० 


ऊपर दी हुई तालिकाश्रों से यद्द स्पष्ट हो जाता है कि मज़ादरों का 
बहुत बड़ा प्रतिशत ऋणी है । यद्यपि अन्य केन्द्रों के सम्बन्ध में इस 
प्रकार के आंकड़े हमें प्राप्त नहीं हैं, परन्‍्त वहां की भी दशा उससे 
भिन्न नही होगी । 

किसी-किसी कंन्द्र में सिलों ने अपने सज़दुरों को ऋण देने, उनमें 
मितव्ययिता की भावना जागृत करने के लिए मज़दरों के लिए सद्कारी 
साख समितियां स्थापित की हैं | यह समितियां उचित सूद पर ऋण 
देती हैं ग्रोर अनावश्यक ऋण को रोकती हैं । यही नही, मज़ दरों में यह 
समितियां मितव्ययिता की भावना जागृत करती हैं । किन्तु श्रभी तक 
कुछु ही मिलों ने इस ओर ध्यान दिया हे । बड ओर हलिजर कंपनी की 
मेनेमिंग पजेंघी में जो जूट के कारख़ाने हैं, उनके लिए एक बेंक खोल 
रक्‍्खा है, जो दो मद्वीने की तनख़्वाह तक १०४ प्रतिशत खूद पर ऋण 
देता है । कुछ मिले अपनी दुकानें भी खोलती हैं, जह से मज़दूरोें को 
सस्ते मुल्य पर वस्तुएं मिलती हैं । किन्तु श्रधिकंश मज़दर बनिये के 
कर्ज दार होते हैं ओर वह्द बनिया उन्हें सोदा उधार देता है । इस लिए 
मज़द्र इन दुकानों का लाभ नहीं उठा पाते | 

अनुसंधान से पता लगा है कि अधिकांश मज़इर इन दुकानदारों के 
ही ऋणी होते हैं । यह दुकानदार आटा-दाल इत्यादि सभी आवश्यक 
वस्तुएं मज़दर को उधार देते हैं। इन बिहार की कोयक्ले की ख़ानों का 
सजदर अधिकतर इनका ऋणा होता हे और उसको ३७'४ प्रतिशत सूद 
देना पढ़ता है | ये दुकानदार मज़दुर की दयनीय दशा का खूब लाभ 
उठाते हैं । मनमाने ऊचे दाम लेना तो साधारण सी बात है | हिसाब 
नक़ल्ली बनाना ओर रक़्म को बढ़ा कर दिखाना साधारण सी बात हे । 
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बहुत-सी मिलों ने सहकारी उपभोक्‍ता स्टोर खोल रक्खे हैं, जहाँ स मज्ञ- 
दूर अपनी आवश्यक्रताओं की वस्तु सस्ते दामों पर ले सकते हें । परन्तु 
मजदुर इन दुकानदारों से ही चीज़ों मोल ल्लेना पसंद करता है; क्योंकि 
वह उधार दे देता हे । इस प्रकार ये दुकानदार सहकारी स्टोरों की 
प्रतिद्वन्दिता में सफल हो जाते हैं । 

दूकानदार से भी अधिक भयं क्र महाजन काबुली पठान हे जो कि 
१५० से ३०० प्रतिशत तक सूद लेता हे और अपने रूपये को वसूली 
के लिए बलप्रयोग श्रोर लाठी को काम में लाता हे । कारखानों के 
फाटकों के पास ओर चाय के बागों के निकट तनख़ाह के दिन वह लाठी 
लेकर घमता हे ओर अपने आसामी को पकड़ कर उसझही तनख़ाह छीन 
लेता है| काबुली जिस प्रकार मजदरों का शोषण करता हे वह झक़िसी 
से छिपा नही है परन्तु प्रान्तीय सरकारों ने मजदूर को रक्षा के लिए 
कोई कानून नही. बनाया ॥ मध्यप्रान्तीय सरकार ने १६३७ में जो 
ऋणी रक्षा कानून बनाया था वेसा कानून प्रत्येक प्रान्त में बन जाना 
चाहिए | उस कानून के श्रनुसार कजंदार को मारना-धमकराना, कजदार 
का पीछा करना, अथवा उसझे रहने के स्थान पर धरना देना या घूमना 
जुस बना दिया गया है । ओर इस कानून की अ्रवह्देलना करने वालों 
को ३े मास की सजाया £€०० रु, जुमाने का दंड दिया जा सकता 
हैं। बम्बई इत्यादि अ्रन्य प्रान्तों में यद् कानून तो बना दिया गया है 
कि वेतन मिलने वाले दिन कोई व्यक्ति यदि कारखाने के आस पास 
घूमता नज़र आवेगा तो उसका चालान किया जा सकता है। किन्तु इस 
प्रकार के कानून से ही कुछ नहीं होगा । मध्य-प्रान्त के कानून के 
अनुसार एक कानून बनना आवश्यक है। देश में जो भी ऋश श्रदायगी 
सम्बन्धी कानून बने हैं वे किसानों क ज़्िए ही बने हैं । उनका लाभ 
कारखानों के मजदरों को नहों मिलता | आवश्यकता इस बात की है कि 
इस प्रकार के कानून कारखानों क मज़दुरों क लिए भी बनाये जावें । 
होना यह चाहिए कि मजदुरों के कर्मे की जांच की जावे और क़रीमतों 
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अत्याधिक बढ़ जाने से जो उन पर क्े का भार बढ़ गया है. उसको 
कम करने के लिए कानून बना कर कर्जे की रक़म को कम से कम आ्राधा 
कर दिया जावे ओर फिर उस बचे हुए ऋण को सहकारी साख 
समितियां मदहाजनों को चुका कर मजदूर को ऋण मुक्त कर दूँ । सरकार 
अर मिल मालिक इन समितियों को पू जी उधार दे दें ओर समितियां 
मज़दरों से किश्तों में रुपया वसूल कर लें । तभी मज़ादर इस भयंकर 
शोषण से बच सकता है । ह 

इस शोषण के कारण मज़दर की कार्यक्षमता नष्ट होती हे ओर 
वह मनोरंजन तथा श्रन्य दितकर कार्यो का लाभ भो नहीं उठा पाता । 
ग्रावश्यकता इस बात की ह कि प्रान्तोय सरकारें लेबर विभाग के द्वारा 
मज़दरों के ऋण की जांच करवा कर यह मालूम कर ले कि उनका ऋण 
कितना है । कानून बना कर ऋण को कम से कम आधा कर दिया जावे । 
प्रत्येक ऋणी मजदूर को साख समिति का सदस्य बना दिया जाबे और 
सरकार तथा मिल सालिक उस रक़म को समिति को ३ प्रतिशत सूद 
पर दे दें। समिति मज़द्र के लेनदारों को कम की हुई रकम चुका दे 
ओर मज़द्र की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख कर उस पर मासिक 
किश्त बांध दे | समिति को किश्त मित्न मालिक वेतन में से काट कर 
समिति को दे दे । समिति मजदूर सं ४ या € प्रतिशत सूद ले। इस 
प्रकार मजदुरों को ऋण मुक्त किया जा सकता है । 

केवल एक बार मज़दूरों के ऋण को अदा कर देने से उनकी स्थिति 
में सुधार नहीं हो जावेगा । उनमें जो सामाजिक तथा धामिऊ कृत्यों पर 
अंधा्धंध व्यय करने, शरात्र इत्यादि नशीली वस्तुओं पर धन फेकने 
की प्रवृत्ति हे, उसको रोकने के लिए उनमें मितव्ययिता की भावना 
जागृत करनी होगी , इनक विरुद्ध प्रचार करना होगा ओर फिर उनको 
कम से कम इतना वेतन दिलाने का प्रयत्न करना होगा कि जिससे वे 
अपने रहन सहन को सुधार सकें शोर मनुष्यों जैसा जीवन व्यतीत कर 
सके | जब तक मजदूर इस प्रकार ऋण मुक्त नहीं कियां जावेगा, तब 
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तक शिक्षा और अन्य द्वितकर कार्यों से उसको स्थिति में सुधार होना 
सम्भव नहीं है । क्योंकि श्राज जो उसका महाजनों द्वारा अनवरत शोषण 
दो रहा है वह उप्तमें अपनी स्थिति को सुधारने की भावना ही जागृत 
दोने नही देता । इसका परिणाम यह हे कि उसमें कोई उत्साह नहीं 
रहता और उसकी कार्यक्षमता नप्ट हो जाती है । अ्रतएव मजदूर की 
स्थिति को सुधारने के त्षिण उसको ऋण मुक्त करना आवश्यक हे । 


$ 00५ मलिक प 
आठवा परच्चद 
न्यूनतम मजदूरी ( [07 ०92५) 


मज़दूर श्रौर मिल-मालिकों के सम्बन्धों में न्‍्यूनतस सज़दूरी कानुन 
द्वारा एक नवीन अध्याय जुड़ गया है। शअ्रभी तक यही माना जाता था कि 
मज़दूर अ्रपनी स्वेच्छा से मालिक से मज़दूरी के सन्बन्ध में मोल भाव 
करता है ओर जिस मज़दूरी पर वह काम करता है, उस पर उसे करने 
देना चाहिए । राज्य के इसमें हस्तक्षप करने की कोड श्रावश्यकता नहीं 
है, क्योंकि मज़दूर अपने द्वित को स्वयं देख सकता है । हाँ, विचारकों ने 
इस बात को अवश्य स्वीकार किया था कि मज़दूर मालिकों से बहुत 
निबल हैं श्रतणव मोल-भाव ठीक ढंग से नहीं कर सकते । परन्तु मज़दूरों 
का संगठन हो जाने पर उनकी यद्द निबंलता भी कुछ सीमा तक दूर हो गई 
ओर भ्रब वे सम्मिल्नित रूप से मोल-भाव करते हैं, श्रोर मालिक से 
उचित वेतन प्राप्त करने में कुछ हद तक सफल हो जाते हैं । यद्दी कारण 
था कि मज़दूरों को अपना संगठन बनाने का अधिकार दिया गया । इतना 
होने से मजदूरों की दयनीय दुशा में कुछ तो सुधार अवश्य हुआ । परन्तु 
मजदूर-संगठन से मजदूरों की सभो कठिनाइयां दूर नहीं हुईं और न्यून- 
तम मजदूर कानून बनाने की आवश्यकता प्रतीत हुईं | कारण यह है कि 
सभी देशों में ऐसे बहुत से धंधे हैं, जिनमें मजदूर संगठित नहीं हैं श्रथवा 
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कुछ विशेष परिस्थितियों के परिणाम-स्वरूप वहां मजदूरों का संगठन 
कठिन है। जिन धंधों में मजदूरों के संगठन स्थापित हो गये हैं, वहां भी 
एक बहुत बड़ी संख्या में मजदूर असंगठित ही हैं । यद् तो श्िटेन, संयुक्त- 
राज्य अमेरिका, जमेनो इत्यादि उन्नत राष्ट्रों की दशा है । पिछड़े हुए पूवी 
राष्ट्रों का तो कहना ही क्‍या है, वहां तो श्रभी मजदूरों के संगठन का 
श्रीगणेश ही हुआ है । अतएव उन लोगों का यह विचार गलत था कि 
केवल सजदरों का संगठन उनके शोषण को रोकने के लिए पर्याप्त हे 
ओर राज्य को उसमें हस्तक्षप करने की ग्रावश्यकता नहीं है । सच तो 
यह है कि न्यूनतम सजदरी कानून बनाने से भी सजदरों का शोषण 
नहीं ६कता, हाँ केवल इतना लाभ अवश्य हो जाता है कि मजदुरों 
की मजदूरी उससे कम नहीं की जा सकती । 

कारखानों में काम करने के घण्टे, न्यूनतम सुविधा तथा रक्षा का 
प्रधन्ध कानून बनाकर कर दिया गया हे ओर सभी उन कानूनों से परिचित 
हो गए हैं । श्रस्तु, उनका अब कोई विरोध नहीं करता, किन्तु अभी तक 
न्यनतम मजदुरी कानून का थिरोध किया जाता है। विशेष कर भारत- 
वर्ष में तो उसका मिल मालिकों की श्रोर से गहरा विरोध होता रहा 
है। अस्तु, हम यहाँ सेद्वान्तिक रूप से इस प्रश्न पर विचार करेंगे । 

यद्द तो हम पहले ही कह चुके हें कि ग्रधिकांश मजदूर संगठित 
नहीं हैं, इस कारण वे जो भी मजदूरी मित्ल जाती है, उसको स्वीकार 
कर लेते हैं । साथ ही वे आपस में एक दूसरे से स्पद्धां करके मज़दूरी 
की दर को श्रोर भी घटा देते हैं । यही नहीं, कुछ धंधे ऐसे हें जा छोटी 
मात्र में तथा गृहों में होते हैं और उनमें अधिऋरूतर खियां काम करती हैं । 
उनकी दशा तो इतनी दयनीय है कि उसका चशन ही नहीं किया जा 
सकता । कम मजदूरी पाने के कारण वे यनियन का चन्हा तक देने में 
असमर्थ होती हैं, अ्रस्तु, उनमें संगठन हो ही नहीं पाता । 

अब प्रश्न यह है कि यदि सजदूर को इतना कम वेतन दिया. जाये 
कि वह जीवन की आवश्यक वस्तुओं को न जुटा सके तो उसका परिणाम 


१८८ भारतीय मजदर 


क्या होगा । उसका स्वास्थ्य गिरेगा ओर देश में रोग बढ़ेंगे | श्रस्तु सर- 
कार को स्वास्थ्य ओर चिकित्सा पर श्रधिक व्यय करना होगा। दूसरे 
शब्दों में जो व्यय धंधे को वदन करना चादिए, वह मिल मालिक कर देने 
वालों पर डाल देता है । यदि सरकार उतना प्रबन्ध नहीं कर पाती तो 
मजद्र शीघ्र क्षोण होकर मर जाता है श्रोर अपने अशक्त जीवन के 
दिनों में राज्य अथवा समाज पर आथिक भार बनता हे | राज्य को उसके 
लिए निधन गृह तथा श्रन्य संस्थाओं को चलाना पड़ता हे । यददी नहीं 
कि मिल मालिक इस प्रह्कार उचित व्यय को वहन नहीं करते, वरन उससे 
होने वाली राष्ट्रीय हानि की कोई कढपना भी नहीं कर सकता । 


हमें यह घिद्ध।न्त तो स्वीकार कर हो लेना होगा कि मज़दूर मनुष्य 
जैसा जीवन व्यतीत कर सके इतना चेतन देना मालिक के लिए प्रनि- 
वा बना दिया जावे । कुछ लोग यह कहते हैं कि ऐसा करने से बहुत 
से धन्धे चल ही नहीं सकेंगे, उनमें लाभ कम होगा और फिर कोई भी 
व्यवसायी उनमें प्‌जी न लगावेगा । पहले तो यह धोखा देने की बात 
है । फिर भी यदि यह तर्क के लिए मान भी लिया जावे कि कुछ घन्धे ऐसे 
हो सकते हैं कि जो उतना वेतन नहीं दे सकते तो उन धंधों को चलाने की 
कोई आवश्यकता नहीं है जिनमें काम करने से मनुप्य को पशुवत्‌ जीवन 
व्यतीत करने पर विवश होना पड़े । ओर न यही उचित है कि लाभ तो 
मिले मिल मालिकों को ओर धन्धे का कुछ व्यय सरकार अपने ऊपर के । 
अर्थात्‌ दूसरे शब्दों में वह कर दाताओं पर पड़े | अ्रतएव प्रत्येक 
व्यवसायी के लिए अनिवाय कर देना चाहिए कि वह कस से कम इतनी 
मजदूरी दे कि मजदूर अपना जीवन-निवाद कर सके । 

अब प्रश्न यह होता है कि न्यूनतम सज़दूरो निधोरित करने का 
आधार क्या होगा । क्या इतनी मजदूरी न्‍्यनतम-मज़दूरी निधारित कर 
दी जावे कि जो मनुष्य को जीवित रखने के लिए यथेष्ट हो अ्रथवा इतनी 
मज़दूरी निर्धारित की जाबे कि जिससे मज़दूर की चमता बढ़े ओर वह 
आवश्यक सुख-सुविधा प्राप्त कर सके । यहां यह भक्ती भाँति समझ केने 
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की बात हे कि न्‍्यनतस सजदूरी कानून कोई ऐसा चमत्कार नहीं हे कि 
उसके लगते ही मजदूर के जीवन में काया-पत्नट हो जावेगी । यदि 
न्यूनतम मजदूरी इतनी कम निधोरित की गई कि जिससे मजदूर केवल 
अपने प्राण को शरीर में रखने में सफल्न हो सका तो उससे मजदूर की 
दुशा में कोई परिवतन नहीं होने का जब तक मजदूरी का कानून उतनी 
मजदूरी निधारित नहीं कर देता कि जिससे मजदूर की काय क्षमता बढ़ 
सके ओर वह जीवन के लिये आ्रावश्यक साधारण सुख सुविधायें प्राप्त 
कर सके, तब तक नन्‍्यनतस मजदूरी निधारित करने से कोई ल्ञाभ नहीं । 
उदाहरण के लिए न्‍्यनतम मजदूरी इतनी होनी चाहिए कि मजदूर 
पोष्टिक भोजन कर सके, उसके रहने का महान ऐसा हो जो स्वास्थ्य के 
लिए हानि पहुंचाने वाला न हो । उसको वस्त्र इत्यादि आवश्यक 
वस्तुओं को मिलने में कठिनाई न हो और शिक्षा; स्वास्थ्य, चिकित्सा, 
मनोरंजन के साधन उपलब्ध हों । अ्रस्तु, प्रत्येक देश में मजदूरों को इतना 
बेतन तो अवश्य ही मिल्लनना चादिएु कि वह ऊपर की आवश्यक सुख्॒- 
सुविधायें प्राप्त कर सके । अस्तु, कानून से न्‍्यनतम मजदूरी निधांरित करते 
समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इससे कम वेतन निधारित 
न किया जाय, नहीं तो उससे कुछ भी लाभ न होगा । 


न्यूनतम मज़दूरी कानून का इतिहास 


न्यूनतम मजदूरी कानून का जन्म-स्थान आस्ट लिया है। यद्यपि 
आस्टे लिया नया और एक अत्यन्त सम्मद्धिशाक्नी देश है, परन्तु वहां भी 
मज़दूरों का घोर शोषण होता था। कम वेतन, लंबे घंटे, तथा गंदे 
स्थानों पर काम करने का वहां प्रचलन था । वहां के प्रमुख पत्र 'एज' 
ने इसके विरुद्ध तोच्र आन्दोलन क्रिया श्रोर उसका फल यह हुआ कि 
१८८४ में वहाँ एक कमीशन बैठा । उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में 
बतत्ञाया कि मज़दूरों से अत्यन्त लम्बे घंटे काम लिया जाता है ओर 
उनको बहुत कम वेतन दिया जाता है। इसका फल यह हुआ कि 
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देश में इसके विरुद्ध भ्रत्यन्त क्ञोभ उत्पन्न हुआ ओर कुछ समय 
उपरान्त वहाँ न्यूनतम मज़दूर कानून बना दिया गया । 

१८६४ में न्‍्यजीलेंड में दृड़तालों के लिये वांछित रूप से पंचायत 
कराने के सम्बंध में कानून बनाया गया । इस कानून का उहं श्य 
हड्तालों को रोकना था । किन्तु उस कानून के अ्न्तगंत जिला समभौता 
बोढों को यद अधिकार दे दिया गया कि वे उस जिले में न्‍्यनतम 
मज़दूरी निधोरित करदें। यदि किसी जिले के मज़दूर अपना वेतन 
यढ़वाना चाहें तो वे जिल्ला समभझोता बोर्ड को प्राथना-पत्र दे सकते हैं 
और थोड उनका वेतन नियत कर देगा । 

आस्ट लिया में सर्व प्रथम विक्टोरिया में न्यनतम मज़दूरी कानून 
१८६६ में पास हुआ था । उस समय कानून के विरोध करने वालों ने 
कहा था कि इसका परिणाम यह होगा कि सारा धंधा दूसरी रियासतों 
में चलना जावेगा । केवल बहुत कुशल मज़दूरों को द्वी काम मिल्षेगा 
शोर सब बेकार हो जावेंगे । ओर इस प्रकार का कानून व्यवहार में 
लागू नहीं किया जा सकेगा । किन्तु फिर भी कानून पास हो गया और 
धमज़दूरी बोड' स्थापित हो गए । प्रारम्भ में केवल कुछ ही धंधों में 
मज़दूरी निर्धारित की गई थी, किन्तु अब सभी धंधों और पेशों में 
न्यूनतम मज़दूरी निधोरित कर दी गई है । १६०० और १६१० के बीच 
में आस्ट लिया की अन्य रियासतों ने भी न्‍्यनतम मज़दूरी कानून पास 
कर दिये हैं ओर वहां भी सभी धंधों श्रोर पेशों में न्‍्यनतम मज़दूरी 
कानून प्रचल्नित कर दिये गए हैं । ु 

ब्रिटेन में १६०६ में सब प्रथम विक्टोरिया के कानून के आधार पर 
पहल्ली बार न्यूनतम मज़दूरी कानून बनाया गया और वह 
भी केवल उन धंधों के लिए लगाया गया, जोकि असंगठित थे और 
जिन में मज़दूरी बहुत कम थी । किन्तु क्रमशः अ्रन्य धंधों में भी जिन में 
मजदूरों का श्रत्यघधिक शोषण द्वोता था, न्यूनतम मजदूरी कानून लगा 


दिया गया । 
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क्रमश: न्‍्यनतम मजदूरी कानून सभी योरोपीय देशों में पास हो 
गये ओर कनाडा तथा संयुक्तनराज्य अ्रमेरिछ्ा में भी न्यूनतम मजदूरी 
कानून बना दिये गए। अभी सब धंधों में न्यूनतम मजदूगी कानून से 
निवारित नहीं की गई है, किन्तु क्रमशः सभा धंधों में न्‍्यनतम मजदूरी 
निर्धारित कर देने की प्रवृत्ति बढ़ रद्दी हे । 


न्यूनतम सज़दूरो को दर 


यह तो हम पहले ही कद्ट शुके हैं कि न्‍्यनतम मज़दूरी की दर 
निश्चित करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि मज़दूर को 
इतना वेतन मिल्ल सके कि वह जीवन की सभी आवश्यक सुख-सुविधायें 
पा सके । किन्तु न्यूनतम मजदूरी निधारित करते समय यह भी विचार कर 
लेना चाहिए कि मजदूर को एक परिवार का भरण-पोषण करना पढ़ता 
हे 4 अस्तु, मजदूरी की दर निश्चित करते समय केव्रल्च.उसको व्यक्तिगत 
आवश्यकताओं को ह्वी ध्यान में नहीं रखना चाहिए वरन उसके परिवार 
की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर न्‍्यनतम मजदूरी निर्धात्ति 
करना चाहिए । साथ दी मनदूर कुछ समय बेहार भी रद्द सकता हे, 
उसका भी ध्यान मजदूरी निध्रोरित करते समय कर लेना चादिए। 


धंधे की आथिक दशा 





जब न्‍्यनतम मजदूरी निधांरित की जावे ,तो घन्धे की दशा को 
ध्यान में रखा जावे या नढीं, यह एक महत्वपूण प्रश्न हें । बहुधा झरिसी 
धन्धे विशेष के व्यवसायी यद्द कहते हैं कि धन्धे की श्राथिक दशा इतनी 
ख़राब है कि यद्ट जीवन निवांढ़ योग्य मजदूरी नहीं दे सकता । यदि इस 
धन्धे में न्यूनतम मजदूरी निध/रित कर;दी जायेगो,तो धन्धा मजदूरी न 
दे सकेगा और धन्धा नष्ट हो जावेगा । प्रश्न यह है कि ऐसे धन्धों के 
बारे में क्या किया जावे | यदि ऐसे घन्वों में मजदूरी कम निधांरित की 
जावे, अथवा कोहे मजदूरी न निर्धारित को जाय, तो उसका अरथ यह 


हुआ कि ब्यवसायियों को मजदूरों का शोषण करने की खुली बुट्दी दे 
१३१ 
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दी गई है और उससे मजदूरों का जो नेतिक ओर शारीरिक पतन 
होता है,. उसका व्यय राज्य पर अस्पताल, निर्धन-गृद तथा सुधार-गृह 
स्थापित करने के कारण पढ़ता है । क्लेखक का तो मत थह है कि प्रत्येक 
धन्धे को जीवन-निवाह योग्य मजदूरी तो देना ही चाहिए। किसी भी 
धन्धे को इस उत्तरदायित्व से मुक्‍्स नद्टीं करना चाहिए, फिर चाहे यह 
धन्धा चले या न चले । कुछ देशों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते 
समय धन्धे की आ्राथिक दशा का भी ध्यान रक्‍खा जाता हे । 


सुस्त ओर अकुशल मजदूर 


जब न्‍्यनतम मजदूरी निधोरित की जाती है तो बहुत सुस्त और 
अकुशल मजदूर नोकर नहीं रवखे जावेंगे। ऐसी दुशा में कुछ मजदूरों को 
नोकरी मिलना कठिन हो सकता है। मालिक ऐसे मजदूरों को क्यों नौकर 
रक्‍्खे कि जो पूरा काम नहीं कर सकते ओर जिनको क़ानून द्वारा निर्धारित 
मजदूरी देनी होगी। कुछ देशों में इस प्रकार के मजदूरों को न्‍्यनतम 
मजदूरी से कम मजदूरी देने की श्राज्ञा क़ानून में दे दी गईं है। किन्तु 
इससे यह भय रहता है कि मालिक इस सुविधा का लाभ उठा कर 
अधिकतर ऐसे मजदर रख लें ओर जो कुशल मजदर भी हैं उनको भी 
यह कह कर कि वे सुस्त ओर अकुशल मजदर हैं, कम वेतन दे। इस 
सम्भावना को दर करने क लिए कानूनों में इस बात का विधान कर 
दिया गया हे कि प्रत्येक कारखाने में एक निश्चित प्रतिशत से सुस्त 
ओर अकुशल मजदूर जो न्‍्यनतम मजदूरी से कम पावेंगे, नहीं रक्खे 
जा सकते ओर उनको लायसेंस लेना होगा । 


न्यूनतम मजदूरी निधोरित करने का ढंग 


न्‍्यनतस सजदूरी दो प्रकार से निर्धारित की जाती है। एक तो 
कानून में ही एक दर निश्चित कर दी जाती है भौर उसके अनुसार 
मज़दूरी देनी पढ़ती है | परन्तु अधिकांश देशों में इस प्रकार मजदूरी 
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की दर निश्चित नहीं होती । वहां प्रत्येक धंधे के लिए प्रथम ट्ड बोर्ड 
स्थापित कर दिये जाते हैं । ट्रेड बोड उस धंधे की स्थिति को देख कर 
उस धंधे में एक निश्चित समय के. लिए नन्‍्यनतम मजदूरी निर्धारित 
कर देता है । जब स्थिति में कोई परिवर्तन होता है तो फिर बोर्ड उस 
दर में परिवतंन कर देता है । 

जब कि न्यूनतम मजदूरी कानून बनाये गए थे, उस समय बहुत 
से विचारकों का कहना था कि मजदूरी आशिक नियमों के आधार पर 
निधारित होती है, न कि क़ानून द्वारा, और इस प्रकार कानून द्वारा 
मजदूरी निधांरित करने का प्रयत्न अवश्य ही अ्रसफल होगा । परन्तु 
जिन देशों में न्‍्यनतम सजदूरी कानुन क्गाये गए, उनका अनुभव हमें 
बतलाता है कि न्‍्यनतम मजदूरी कानून एक व्यावहारिक योजना है 
ओर वह सफलता-पूर्वक काम में लाई जा सकती है । 


मजदूरी पर प्रभाव 





न्यूनतम मजदूरी कानून बनाने से श्रधिकतर मजदुरों की स॒जदूरी बढ़ी 
है । जहां पहले बहुत कम वेतन मिलता था, वहाँ अब्र वेतन अधिक 
मिलता है | न्यूनतम मजदूरी के विरोध में यद बहुधा कहा जाता है कि 
न्यूनतम मजदुरी बन जाती है | मिज््-मालिक उससे अधिक मजदूरी 
नहीं देगा । इससे उन मजदूरों को द्वानि पहुँचने की सम्भावना हे कि 
जो साधारणतः अधिक मजदूरी पा सकते हैं । परन्तु जहां-जहां न्यूनतम 
मजद्री कानून लागू किये गए, वहां ऐसी बात देखने में नहीं राई । 
श्ास्ट्रेलिया में मजद्री की साधारण दर न्यूनतम मजदुरी से बीस 
प्रतिशत अधिक है । 


न्यूनतम मजदरी के विरुद्ध यह तक भी उपस्थित किया जाता हे 
कि इसका परिणाम यह होगा कि बहुत से मजदुर निकाल दिये जावेंगे। 
क्योंकि ये मालिक के क्षिण कानून द्वारा निधांरित मजदूरी पर लाभ 
दायक न दोंगे। दूसरे मिल-मालिक अ्रपरेंटिस रख कर अपना काम 
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कुछ व्यवसायियों का कहना है कि न्‍्यनतम सजदुरी कानुन बन जाने 
का परिणास यह होगा कि मजदुर कास कस से कम करेगा और उत्पादन 
घट जायेगा, क्योंकि मजदरों को यद्द तो मालूम रहेगा कि उसको 
निर्धारित मजदूरी से कम तो मालिक दे ही नहीं सकता। इसका परि- 
णाम यद्द होगा कि मजदूर की कार्यज्षमता कम्म हो जावेगी भर उत्पादन 
कम होगा, धंधों की उन्नति रुक जावेगी । यद्यपि इसकी सम्भावना हो 
सकती हे किन्तु व्यवद्दार में ऐसा नहीं हुआ है । एक तो मालिक इस 
प्रकार का कानून बन जाने के उपरान्त मजदूर के कार्य की देख भाल 
ग्रधिक सतकंता से करता हे श्रोर उससे अधिक काम क्लेना चाहता हे। 
दसरे सजदुर भी अ्रधिक वेतन मिलन के फलस्वरूप अधिक कास करते 
हैं। संत्त प में हम कह सकते हैं कि न्यूनतम मजदुरी कानून से धंघों 
श्रौर सजदुरों को लाभ अधिक हैं । 


भारतवर्ष में न्यूनतम मजदुरी 


दि किसी देश को न्‍्यनतम्त सजदरी कानूनों की सबसे अधिक 
आवश्यकता है तो वह भारतवर्ष को है । इसके नीचे लिखे कारण हैं:--- 
(१) भारतवर्ष के धन्यों में मजदूरी बहुत कम दी जाती है(२)मिल मालिकों 
को जब भी आ्राथिक मन्‍न्दी का सामना करना पड़ता है श्रथवा कुप्रबन्ध 
के कारण हानि की सम्भावना होतो है तो मजद्री की दर को घटा कर 
ये उस हानि को पूरा कर लेते हैं। देश में जनसंख्या का भूमि पर 
इतना अधिक भार है कि मजदूर को जो भी मजदूरी दी जावे वह उस 
पर काम करने के लिए तैयार हो जाता हे। (३) भिन्न-भिन्न धन्धों में 
ओर एक ही धन्धे में मजदूरी की दर भिन्न होने के कारण जो हृडतालें 
होती हैं भौर बहुत कम मजदूरी होने के कारण धन्धों में जो आये दिन 
संघष चलता है, वह देश की आर्थिक उन्नति के लिए हानिकर है तथा 
मजदूरों को विवश करता है कि वे हड़तालें करें । जब तक कि देश में 
स्यनतम सजदूरी कानून नहीं बन जाता और न्‍्यनतम सजदुरी निधोरित 
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नहीं करदी जाती तब तक यह दोष दर नहीं होंगे। श्रस्तु देश की 
झोद्योगिक उन्नति के लिए न्‍्यनतम मजदरी कानून बनना नितान्त 


आवश्यक है । यद् एक ऐसा आवश्यक सुधार है जो श्रविलम्ब हो 
जाना चाहिए । 


सव प्रथम १६२८ में श्रन्तर्राष्ट्रीय मजदर सम्मेलन ने इस श्राशय 
का एक प्रस्ताव पास किया था कि जिन धन्धों सें सामूहिक मोल-भाव 
नहीं हो सकता; श्रथांत मजदरों का प्रबल संगठन न होने के कारण 
उचित मजदरी नहीं मिल पाती और जिन धन्धों में मजदरी बहुत कम 
है, वहां न्‍्युनतम मजदूरी कानून द्वारा निर्धारित कर देनी चाहिए और 
उसक लिए शावश्यक प्रबन्ध कर देना चाहिए । 


अन्तराष्टरीय मजदर सध ने जिन अवस्थाओ्रों में न्‍्यनतम मजदरी 
कानून बनाये जाने का समथन किया था, वे सभी अवस्थाये भारत में 
उपलब्ध है । यद्दां मजदुरी बहुत कम हे ओर मजद्रों का सबल संगठन 
न होने के कारण वे मालिकों से उचित चेतन पाने में सवंधा श्रसमर्थ 
हैं । इसके अतिरिक्त खेतो में बढ़तो हुई जनसंझ्या के काम न पा सकने 
के कारण वे सब धन्वों में एक दुसरे से होड़ करके मजद्री को कम कर 
दूते हैं । मिल मालिक इस स्थिति का खूब ही लाभ उठाते हैं। ऐसी दशा 
में भारतवप में श्रन्तराष्टीय सम्सेज्ञन के इस प्रस्ताव को लागू करना 
नितान्त आवश्यक था। 


ऐसी दशा में जब भारतव ष॒र्मेशाही मजदूर कमीशन के सामने 
मजदर प्रतिनिधियों ने न्‍्यनतम मज़दरी की मांग की तो उनका 
विश्वास था कि कमीशन उसको स्वीकार करेगा । किन्तु मजदर कमी 
शन ने इस माँग को यह क॒द्द कर टाल दिया कि अन्तराष्ट्रीय मजदर 
सम्मेलन ने जो यह प्रस्ताव किया था कि जहां सजदुरी कम हो, वहाँ 
न्यूनतम मजदूरी निध/रित कर दी जाबे उसका यद्द तात्पर्य कदापि नहीं 
था कि किसी देश की मजदूरी की तुलना पश्चिमीय देशों में प्रचक्षित 
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सजदरी को दर से की जावे, वरन्‌ उसका अर्थ थद्द था कि उध्त देश में 
प्रचलित मजदरी की दर से यदि किसी धन्‍्धे में मजदरी कम होतो 
उसमें न्‍्यनतम मजदूरी निधारित करदी जावे। क्योंकि भारतवष में 
अधिकांश जन-संख्या खेती के धन्धे में क्रगी हुई है शोर खेतो में काम 
करने वालों की मजदूरी कारखानों तथा भ्रन्य धन्धों में काम करने वालों 
से बहुत कम है । अ्रस्तु, जब तह खेतो में काम करने वाल्लों की मजदुरी 
इतनी कम है तब तक कारखानों में न्‍्यनतम मजदरी निधारित करने 
का प्रश्न ही नहीं उठता ओर न कारखानों में न्‍्यनवम मजदरी निधारित 
करने का उस दशा में कोई अथ ही है । खेतो में आज की स्थिति में 
न्‍्यनतम मजदरी निर्धारित करना सम्भव नहीं है। श्रस्तु, शाही कृषि 
कमीशन ने न्‍्यनतम मजदरी की मांग को अ्रस्वीकार कर दिया 


किन्तु यह विचार धारा शीघ्र ही बदल गह । १६३६ में आम 
चुनाव हुए और कांग्रेस ने अपनी चुनाव घोषणा में मजदुरों के लिए 
डच्ित वेतन की व्यवस्था का वचन दिया। इसका परिणाम यह हुआ 
कि जब कांग्र स सरकारें प्रान्तों में स्थापित हो गई तो प्रान्तीय सरकारों 
ने उस ओर ध्यान देना आरम्भ किया। सर्व प्रथम १६३७ में बम्बई 
सरकार ने निम्नलिखित आशय की घोषणा की । 


प्रान्तीय सरकार उन धन्धों में जिनमें जीवन निवाह योग्य मजदरी 
नहीं मिल्नतो न्यूनतम सजदुरी निधारित करने के प्रश्न पर गम्भीरता 
पूर्वक विचार कर रही है । सरकार इस दृष्टि से सर्व प्रथम इस बात को 
जाँच करवाना चाहती है कि जीवन निर्वाह योग्य मजदरी से प्रचत्षित 
मजदुरी कितनी कम है झोर उसके क्‍या कारण हैं तथा मजदरी 
किस प्रकार ऊची की जा सकतो हे । 


सयुक्‍त प्रान्त की काँग्र स सरकार ने १६३८ में एक मजदर कमेटी 
बिठाई थी । उक्स कसेटी ने भी बम्बह-सरकार की उक्त घोषणा का 
समथन इन शब्दों में किया था । € न्यूनतम मजदुरोी सिद्धान्त का अर्थ 
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मजदर को जीवन-निवांह योग्य मजदरी देनां है श्रोर उस दृष्टि से 
भारतीय धन्धों में मजद्री बहुत क़म है ।”” उक्त कमेटी ने कानपुर के 
मिल मजदर ओर ५सी” श्रणी के केदी के भोजन के चाट की तुलना 
करते हुए यह बतलाया था कि कानपुर का मिल मजदर केदी से १-२ 
छुटोंक भोजन कम पाता है ओर मजदूर का भोजन केदी की तुलना में 
घटिया ओर कम पौष्टिक होता है । अन्य श्रोद्योगिक केन्द्रों को दशा भी 
इससे भिन्न नहीं है । अतएव यद॒ सिद्ध हो गया कि भारतीय मज 
दरों की मजदूरी जीवन निवांह के लिए पर्याप्त नहीं हे । 

अब हम यहां कानपुर के मित्र माक्षिकों के मत को भी दे देना 
चाहते हैं । क्योंकि मिलन्माल्िकों के जो तक हैं, वे सभी प्रान्तों में 
एक-से ही हैं। कानपुर के मिलन्मालिक संघ ने सिद्धान्ततः न्‍्यनतम 
मजदूरी का तो विरोध नहीं किया; किन्तु उन्होंने इस बात की साॉँग को कि 
वह उनकी केवल्ञ कुछ शर्ते पूरी होने पर ही लागू की जावे । वे शर्तें ऐसी 
थी कि यदि उनका पालन किया जाता तो न्‍्यनतम मज़दूरी कभी भी 
निधारित द्वी नहीं की जा सकतो थी | श्रपने आवेदन-पत्र में उन्दोंने 
लिखा था कि सघ फेक्टरियों में काम करने वाले मजदरों के लिए 
न्‍्यनतम मजदरी निर्धारित करने का विरोधी नहीं है | परन्तु उस समय 
तक कानपुर में न्‍्यनतम मज़दरी कभी भी निधारित नहीं की जानो चाहिए 
जब तक कि श्रन्य ओ्रोद्योगिक केन्द्रों में भी न्यूनतम मजदूरी निधों 
रित नहीं करदी ज्ञाती | क्योंकि इससे कानपुर के सूती वस्त्र-व्यवसाय 
के धन्घे को गदरा धक्का लगेगा । साथ ही किसी एक धन्धे में न्‍्यनतम 
सजदुरी निधारित कर दुना भी उचित न होगा जब तक कि सरकार सभी 
धन्धों में उसे लागू न करे | इसक अतिरिक्त न्‍्यनतम सजदुरी निर्धारित 
करते समय दुश के उद्योग-पन्चधों को स्थिति तथा सरकार की श्रायात- 
नियत कर नीति का फिर से अध्ययन करना और उसमें उचित 
संशोधन करना आवश्यक होगा । 

संक्षप में उन्होंने कद्दा कि जब सभी प्रान्तों भ्रोर. देशी राज्यों में 
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न्यूनतम सजदुरी निधोरित करदी जावे, तभी कानपूर में भी की जावे। 
यह बहुत सम्भव है छि कुछ प्रान्तों में जहाँ प्रतिक्रियावादी दक्ष का बहु- 
मत हो, इस प्रकार का कानून न बनाया जावे और कम से कम देशी 
राज्यों में तो कुछ समय तक न्‍्यनतम मजदूरी कानून बनाये जाने की 
कोई सम्भावना नहीं है; उप्र दशा में कहीं भी न्‍्यनतम सजदरी कानून 
लागू नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार उनका यह कहना कि जब तक 
सब धन्धों में न्यूनतम सजदरो लागू न की जाये किसी एक धन्धे में 
उसको प्रचलित करना उचित न होगा--एक ऐसा तक है जिसका अथ 
होगा कि न्यूनतम मजद्री कभी भी प्रचक्षित न की जावे । क्योंकि श्रभी 
बहुत समय तक खेती में न्‍्यनतम मजदूरी लागू नहीं की जा सकती । 


इसमें कोई भी संदेह नहीं कि धंधों की श्राथिक दशा श्रौर सरकार की 
आद्योगिक तथा कर-नीति पर धंधों की उन्नति बहुत कुछ निभर है । परन्तु 
केवज्ञ मज़द्रों को उचित चेतन देने के लिए यह शर्त लगाना कहाँ तक 
उचित है | यद्द कहना कि धन्धों की श्राथिक-दुशा का ध्यान रख कर ही 
न्यनतम सज़दुरी निर्धारित करना चाहिए, एक भयंकर तक को स्वीकार 
करना है । यदि कोह धंधा अधिक लाभ नहीं देता तो उसका यह भी 
कारण हो सकता है कि उसकी व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है । ऐसी दशा 
में यदि व्यवसायी इस तक का सहारा लेना चादइते हैं तो राज्य को उनके 
संगठन और व्यवस्था के सम्बन्ध में जाँच करने का अधिकार होना चाहिये । 
फिर यदि कोई ऐसा धंधा है जो जीवन-निवांह योग्य वेतन मज़द्रों को 
नहीं दे सकृता तो ऐसा धंधा यदि नष्ट हो जावे तो कोई हानि नहीं हे । 
संयुक्तप्रान्तीय कमेटी ने कानपुर के लिये उस समय १४ रु, न्यूनतम 
सज़दरी निर्धारित करने की सिफारिश की थी । 


सन्‌ १६४० में बम्ब्रई टेक्सटाइल लेबर कमेटी ने भी प्रान्त में सूतो 
वस्र-व्यवसाय में न्यनतम मजदुरी निधांरित करने की सिफारिश की थी । 
कसेटी का कथन था कि बस्बई, अहमदाबाद शोर शोलापूर में क्रमशः 
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वहाँ की परिस्थिति को देखते हुए सूती वख्तरों के कारख़ानों में भिन्न-भिन्न 
मजदूरी निधारित कर दी जावे । 

बिहार कसेटो ने जमशेदपुर में १८ रु. कोयले की खानों में २०२ु,, 
शक्कर के कारखानों में १२ रु, तथा अन्य कारखानों में १३ रु. न्‍्यनतम 
मजदूरी निर्धारित करने की सिफारिश की थी । 


१६३६ में सवप्रथम बम्बई कारपोरेशन ने एक प्रस्ताव पास करके 
अपने नोकरों को कम से कम २४ रु. ( अ्रल्लांस इत्यादि को छोड़ कर ) 
वेतन देना स्वीकार किया और १६४० में संयुक्तप्रान्तीय सरकार ने शक्तर 
के कारखानों में ६ आना प्रतिदिन न्‍्यनतम मजदरी निर्धारित कर दी । 

किन्तु भारत-व्ष में सवप्रथम न्यनतम मजदुरी लागू करने का श्रय 
अखिल भारतोय चखां संघ को है, जिसने महात्मा गांधी के श्रादेश से 
बहुत पहले आठ आना प्रतिदिन के द्विसाब से मजद्रों को मजदूरी देना 
प्रारम्भ कर दी थी । 

कहने का तात्पय यह है कि क्रमशः देश में न्यूनतम मजदुरी कानून के 
सम्बन्ध में अनुकूल वातावरण बनता गया और सरकारी विचार भी बदल 
गया, उसी बीच में महद्ायुद्ध प्रारम्भ हो गया। मद्ायुद्ध के काल में इस 
विचार को भ्ोर भी समर्थन मिलना । यद्यपि संयुकतप्रान्त, बिद्दार, ओर 
वम्बई की लेबर कमेटियों की सिफारिश का्यरूप में परिणत न द्वो सकीं, 
क्योंकि प्रान्तों में कांग्र स-म॑त्रिमंडलों ने त्यगपतन्र दे दिया, फिर भी हर- 
एक विचारवान व्यक्ति को न्यूनतम मजदुरी कानून की आवश्यकता अनु- 
भव द्वोने लगी । 


भारत सरकार ओर न्यूनतम मजदूरी कानून 





१६४२९ में भारत सरकार के मजद्र सदस्य ने केन्द्रीय धारा-सभा में 
यह घोषणा कर दी कि भारत सरकार शीघ्र ही न्यूनतम मजदरों कानून 
बना कर धंधों में न्‍्यनतम मजदरी निर्धारित कर देगी। उक्त घोषणा के 
अनुसार सरकार ने एक बिल तैयार करके दुड-यनियनों तथा सित् 
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मालिक़ों के संघों के पास सम्मति के लिए भेजा । इस बिल के अन्तगत 
सभी उद्योग धंधों, व्यापार तथा कृषि में भी काम करने वाल्ने मजद्रों 
का न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की व्यवस्था है।इस बिल में इस 
बात का भी विधान है कि भारत सरकार द्वारा कानून पास होने के उप- 
रान्त दो वर्षो के अन्दर प्रान्तोय सरकारें घंधों तथा खेती में काम करने 
वाल्ने मजदरों के लिए न्यनतम मजदरी निध्रारित कर दे । कितनी समज 
दरी निधारित को जावे, इसका निणय करने के लिए प्रान्तीय सरकारें 
कमेटियां बिठावंगी, जिनम श्राधे सदस्य मिल-मालिकों के तथा झ्राधे 
सदस्य मजदूरों के प्रतिनिधि होंगे । 


यह बिल एसेम्ब्रली में पेश कर दिया गया, किन्तु अभी इस पर 
विचार नहीं हो सका हे ।शञ्राशा है कि शीघ्र द्वी भारत में सभी 
धंधों में न्यूनतम मजदरी कानून लागू हो जावेगा । 


किन्तु मजदरों कानून बनाते समय इस बात का ध्यान रक्‍खा 
जावे की मजदरी इतनी निधोरित की जावे कि जो मजदर की सुख 
सुविधा के लिए आवश्यक हो। अच्छा। तो यह्द है कि प्रत्येक धंधे के 
ज्षिए ट्रेड बोड स्थापित किया जावे, जो उस धंधे में न्‍्यनतम मजदूरी 
कितनी हो, यह निधारित करे ओर उससे सम्बंधित समस्याओं का 
निणंय करे । 


नवां परिच्छेद 
सजदूरा का सगटन 


जब कारीगर झपने घरों में सामान तैयार करते थे, तब आधुनिक 
ढंग के मजबदुर संधों का सर्वथा श्रभाव था। सच तो यह हे कि उस 
समय मजदुर संघों की आवश्यकता ही नहीं थी | कारण यद्द था कि 
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कारीगर स्त्रयं कोई पु जीपति नहीं था । वह छोटी मात्रा में उत्पादन-हाये 
करता था । अधिकतर वह स्वयं अपने श्रम तथा अपने परिवार वालों की 
सहायता से सामान तैयार करता था ओर व्यापारियों को श्रथतआ समीप- 
वर्तो बाजार में आहकों को बेच देता था। पहले तो वह मजदूर रखता 
ही नहीं था ओर यदि कोई युवक उस धन्धे को सोखने के उद्द श्य से 
उसके यहाँ काम करता भी था तो कारीगर उसका शोषण करने की 
कल्पना भी नहों कर सकता था । कारण यह था कि वद सजदुर शिष्य 
उसी के गाँव का होता था तथा सम्नवतः उसझे मित्र अथवा पड़ोसी का 
होता था। अस्तु सामाजिक प्रभाव के कारण सालिक अपने शिष्य 
मजदूर के साथ दुग्यंवद्वार नहीं कर सकता था । इसके अतिरिक्त 
कारीगर स्वयं सजदुर शिष्यों के साथ काम करता था; अतएत्र बद्द मं वद्र 
के जीवन से, उसकी कठिनाइथों से अनभिज्ञ नहीं होता था। उसका 
दृष्टिकोण सहानुभूति का होता था । केवल इन्ही कारणों से कारोगर 
मजदुर शिष्यों के साथ श्रच्छा व्यवहार नही करता था, वरन उसका स्वाथ 
भी इसी में निहित था। जदां कारीगर सजदुर शिष्य को अपनी नोकरी से 
हटा कर उसे बेकार कर सकता था, वहां उसके कठोर व्यत्रहार के कारण 
यदि मजदर शिष्य (जो अधिक नहीं होते थे) उसका काय छोड़ देते, तो 
उसका व्यवसाय ठप्प हो सकता था। दुसरे शब्दों में मालिक मनजदरों के 
लिए जितना आवश्यक था, मजदुर भी मालिक के लिए उतने ही 
आवश्यक थे। उन दिनों मालिक मजवुरों से बहुत लग्बे समय तक काम 
ले सके यह भी सम्भव नही था; क्योंकि बिजली का आविष्कार नहीं 
हुआ था । इसलिये रात्रि को काय नहीं हो सकता था। काय के घंटे 
केवल दिन में ही निध.रित होते थे | सूर्य का यथरेप्ट प्रकाश जब तक 
रहे तमी तक कारय हो सकृता था । उस समय में से भोजन तथा विश्राम 
का समय निक्राल कर जो समंय बचता था, उसी में कायं होता था। 
एक प्रकार से प्रकृति ने कार्य के उचित घन्टों को स्वयं निधोरित कर 
दिया था। कारीगर मजदुरों से अधिक घमन्टे काम केना भी चाहे तो नहीं 
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के सकता था | मजदूरों को एक सुविधा और भी थी कि सारा कार्य तो 
हाथों से होता था । मजदर काय की गति को स्त्रय॑ं निर्धारित कर सकते 
श्रे। कार्य की गति को निधांरित करना कारीगर के हाथ में नहीं था । 


अरु उन दिनों सजदर की स्थिति ऐसी दयनोय नदीं थी, उसका 
शोषण इतना सरल नहीं था। इसके श्रतिश्क्ति कारीगर भी कोई 
पू जीवाला नहीं था । धन्धे में पुज्नी की इतनी कम आवश्यकता होतो 
थी कि मजदर शिष्य कुछ दिनों बाद स्वयं स्वतन्र कारीगर बन कर 
अपना धन्धा अ्रलग चलाता था | अतएव मजदूर शिष्य को थोड़े दिनों 
हो मजदुरी करनी पड़ती थी । वास्तव में उस समय कारीगरों झोर 
उनके मजदुर शिप्यों के स्वार्थों में इतना संघर्ष नहीं' था, जितना कि 
कारीगरों श्र उन व्यापारियों के स्वार्थों में जिनको कारीगर माल 
ब्ैंचता था । अधिकतर तो कारीगर स्वय अपने माल को गांव या कस्बे में 
बच दता था, किन्तु जो कारीगर बहुत बहुमूल्य वस्तुयें तैयार करते थे; 
उन्हें व्यापारियों के हाथ अ्रपता माल बेचना पड़ता था । परन्तु उन 
व्यापारियों के विरुद्ध कारीगर कोई संगठन कर ही नहीं सकते थे। क्‍योंकि 
कारीगर तो भिन्न भिन्न स्थानों पर बिखरे होते थे, वे कभी संगठित हो ही 
नहीं सकते थे। उनके संगठित न हो सझने का दूसरा कारण यह भी 
था कि कारीगर व्यापारी का नौकर नहीं था । व्यापारी उसे श्राडर देता 
झोर माल तैयार करवाता था । अस्तु, ध्यापारों से भार प्राप्त करने के 
लिए कारीगर स्वयं श्रापस में प्रतिस्पद्धां करते थे। यही कारण था कि 
उन दिनों मजदूरों का कोई व्यापक संगठन नहीं बन सका । 

किन्तु श्रौद्योगिक क्रांति के उपरान्त जब बड़ी मात्रा में उत्पादन 
काय होने लगा, बड़े-बरढ़ कारखाने खोले गये ते स्थिति बदल गई । 
कारोगर को अपना घर छोड़ कर कारखानों में काम करने के लिए जाना 
पड़ा शक्ति संचाल्लित यंत्रों पर काय करने के कारण काय की गति का 
निर्धारित ऋरना उसके हाथ में नहीं रदा, घरन मिल मालिक के हाथ में 
खल्या गया । बिजक़ी के प्रकाश में कारखानों में राशि को भी काम करना 
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सम्भव हो गया । फिर माह्विक हजारों मजदूरों को नौकर रखता है अतः 
उसके क्षिए एक या दो मजदूरों का कोई महत्व नहीं रहता । यदि एक 
या दो मजदूर इस विचार से कि मालिक का व्यवहार कठोर हे, वह वेतन 
कम देता है; उसकी नोकरी छोड़ देते हैं तो मात्रिक का काम नहीं रुक 
सकता । अग्रतणव आज़ की अवस्था में मिलन मालिक के हाथ में शोषण 
की अनन्त शक्ति आ गई है । 

जहां फैकरी पद्धति के प्रादुर्भाव से मजदूरों की तुल्नना में मिल- 
मालिक बहुत ही शक्तिवान हो गया है, वहां उसी पद्धति में भावी सज- 
दूर आन्दोलन और मजदुर संगठन के बीज मौजूद थे । जब प्रातःकाल 
कारखाने का भोंपू बोलता है ओर द्र-द्र से मजदर कुंड के कुड एक 
साथ सब दिशाओं से आकर कारखाने के फाटक पर इकट्ट होते हैं, उस 
समय वे श्रापस में कारखाने के सम्बन्ध में द्वी बात-चीत करते हैं । उनके 
क्या दुख-दुदे हैं; उनके लिए क्विन सुविधाओं को आवश्यकता हे, इत्यादि 
प्रश्नों पर वे ग्रापस में बात-चीत करते हैं । दिन भर कारखाने में साथ 
साथ काम करते ओर सांयकाल को कारखाने की छुट्टी की सीटी बजने 
पर जब थके हुए मजदर धीरे-धीरे श्रपने घरों की ओर हजारों की संख्या 
में लोटते हैं तो स्वभावतः वे अपनी स्थिति, कारखाने में होने वाले दुव्यं- 
वहार; कम वेतन ओर मालिकों के शोषण के सम्बन्ध में बात-चीत करते 
हैं। यहीं से आधुनिक मजदुर-आन्दोलन ओर मजदूर-संगठन का जन्म 
हुआ है । | 

आरम्भ में मजदर-श्रान्दोलन ब्रिटेन में हुआ। क्योंकि सवप्रथम 
ओग्योगिक क्रान्ति उसी देश में हुईं थी और वहीं फैकृरियां स्थापित हुई 
थीं। किन्तु उस समय व्यवसायी पुजीपतियों का शासन में बोल-बाला 
था, अतएव राज्य ने कानून बना कर मजदुरों के क्लबों ओर संधों को गैर 
कानूनी घोषित कर दिया । उनके विरुद्ध षड़यंत्र का दोष लगाया गया 
और उनके नेताओं को कठोर दंड दिया गया । इसका परिणाम यह हुआा 
कि मजदूरों ने गुप्त संगटन खड़े किले । नेता क्ोग गुप्त रहते, साधारण 
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मजदूर उनको जानता भी नहीं था, किन्तु उसकी आज्ञा का पालन होता 
था । प्रत्येक सदस्य को सदस्य बनते समय शपथ लेनी पढ़ती थी। इस 
प्रकार जहां-जहां आरम्भ में मजदर-आन्दोलन के विरुद्ध कानून बनाये 
गए वहां-वहां उसी प्रकार के गुप्त संगठन खड़े हो गये । 


जमनी में जब मजदुर-संगठन के विरुद्ध कानून बनाया गया तो 
वहां भी मजदूरों के गुप्त संगठन खड़े हो गये, गुप्त रूप से वहां प्रबल 
आन्दोलन चलाया गया । मजदर कार्यकर्ता लगातार अपने सिद्धान्तों 
ओर विचारों का प्रचार करते थे । इसका परिणाम यह हुआ है कि वहां 
दो कान्तिकारी सगठन स्थापित हुये “ कानून विरोधियों का संघ (|"€- 
067.98007 0 07६ ]9ए8) तथा कम्यनिस्ट संध | इसी संघ ने 
प्रसिछ कम्य निस्ट सेनीफेस्टो ( घोषणा पत्र ) प्रकाशित किया था ।? 


क्रमश: इंग्लेंन्ड में मजदरों के संगठन के विरुद्ध जो कानून बने थे 
वे तोड़ दिये गए । यद्यपि बहुत दिनों तक फिर भी मजदरों पर कुछ 
न कुछ कानूनी प्रतिबंध लगे रहे उनको संगठन करने की सुविधा मिल 
गई । इस समय काल॑ माक्‍्स के विचारों के कारण मजदर आन्दोलन में 
बहुत उग्रता आ चुही थी | क्रमशः मजद्र आन्दोलन सबल होने लगा 
ओर वह राजनैतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो गया । इ ग्लेंड में तो 
मजदूर दल आज शासन की बागडोर संभाले हुए हे । 


सन १६०१ में टेफवेत़् रेलवे में एक हड़ताल हुई झोर कम्पनी 
ने मजदरों के विरुद्ध क्षति पूति का दावा कर दिया | न्यायालय से यनियन 
कं विरुद् फेसला हो गया | हाऊस आफ लाड्स ने यह निणंय किया कि 
सदस्यों के कार्यों के ज्िण यनियन उत्तरदायी है । यह स्थिति मजदुर 
संगठन की दूष्टि से भयावह थी, अ्रस्तु इस बात क लिए प्रयत्न किया 
गया कि द्रंड यनियनों को इस उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया जावे। 
१६०६ में हड़तालों के संबंध में एक कानून बन जाने से मजदर संघों 
की यह कठिनाहे भी जाती रही । 
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मजदर संघों का रूप भिन्न-भिन्न होता है किन्तु मोटे रूप में दो 
प्रकार के मजदर संघ ( ८ ड यनियन ) होते हैं । एक क्रफ के अनुसार 
( दसरे धंधे के अनुसार आरम्म में क्र फु ्रथवा क्रिया क अनुसार ) मजदर 
संघों की स्थापना हुई थी। अ्थात्‌ एक क्रिया में काम करने वालों की 
एक यनियन हो । उदाहरण के लिए यदि वस्त्र तैयार करने के धंधे में 
खुनकरों की एक यूनियन हो, कत्तियों का दसरा यूनियन हो तो उसको 
हम क्र फ्‌ यूनियन श्र्थांत क्रिया के अनुसार यूनियन कहेंगे । क्रिया के 
आधार पर जो यनियन बनाई जाती हैं उनकी विशेषता यह द्ोोती है कि 
जो भी मजदुर एक क्रिया को करते हैं फिर वे चाहे जिस धंधे में लगे हों 
शोर चाहे जिस मालिक के यहां कास करते दो एक यनियन में सगठित 
किये जाते हैं । उदाहरण के लिये भारतवर्ष में ग्रहमदाबाद का मजदूर 
संघ क्रोफ यूनियनों का एक संघ हे । 

क्रिया के आधार पर संगठित युनियन .अर्थात क्रोफु यूनियन के 
विपरीत धंधों के आधार पर संगठित यनियन द्ोती हैं । इस यनियन 
की विशेषता यह होती है कि जो भी मजदर उस धंधे विशेष में क़ाम 
करता हे फिर वह चाहे किसी भी विभाग या क्रिया में क्‍यों न काम 
करता दो उस यनियन का सदस्य हो सकता है। उदाहरण के बद्विप्‌ 
रेलवेमैन यनियन, वस्त्र व्यवसाय की यूनियन इत्यादि इस प्रकार 
की यनियनें हैं | 

यूनियन संगठित करने का एक तोसरा सिद्धान्त भी हो सकता है 
अर्थात एक ही माक्षिक की श्रधीनता में जो लोग काम करते हैं उनकी 
यूनियन संगठित की जावे । उदाहरण के लिए एक म्यनिसीपैलिटी के सभी 
विभागों के कर्मचारी फिर थे चाद्दे स्वास्थ्य, निम.णं, शिक्षा, सफाई 
किसी भी विभाग के क्‍यों न हों एक यनियन में, संगठित हों, इस 
प्रकार की यनियन बहुत कम देखने में आती हैं । 
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आरम्भ में क्ली समजदरों का कोई संगठन नहीं था। मजदरों की 
यनियनें उन्हें संगठित करने का विशेष प्रयत्न नहीं करती थीं । किन्तु 
प्रथम महायुद्ध में जब धंधों में बहुत बड़ी संख्या में मजदर स्त्रियों काम 
करने लगीं तो मजदुर नेताश्रों का उनको संगठित करने की ओर ध्यान 
गया । क्योंकि उनके अ्रसंगठित रहने से पुरुषों की मजदूरों पर बुरा 
प्रभाव पड़ सकता था । 


श्राज सभी श्रोद्योगिक देशों में स्त्रियां भी यनियनों की सदस्य हैं. 
ओर टू ड यनियन की कार्य-कारिणी समिति में उन्हें विशेष प्रतिनिधित्व 
दिया जाता है | यद्यपि भारतवर्ष में वे श्रभी तक संगठित नहीं हो पाई 
हैं । परन्तु इतना सब्र होने पर भी सभी देशों में अधिकतर स्त्रियां मंज- 
दर असंगठित ही हैं । इसका मुख्य कारण यह हे कि मजदर स्त्रियां बह्डुत 
थोड़े समय के लिए कारखानों में काम करने आती हैं । विवाह करने के 
उपरान्त वे काम नहीं करतों । श्रस्तु, वे यनियन की सदस्य होने के लिए 
उतनी उत्सुक नहीं होती । जिन धथंधों में विवाह के उपरान्त भी काम 
करती हैं, उनमें उनका संगठन शक्तिवान है । 


यूनियनों का संघ 





प्रत्येक धन्‍्धे में जो भिन्न-भिन्न श्रोथोगिक केन्द्रों की यूनियन हैं, वे 
अपना एक संघ बना लेती हैं | उदाहरण के लिए बम्बह, अहमदाबाद; 
शोलापुर, कानपुर, इत्यादि केन्द्रों की यनियन मिल कर अखिल भारतीय 
टैक्सटाइल लेबर फैडरेशन बनाके । इस प्रकार उस धन्धे में काम करने 
वाले सभी मजदूर एक भारतीय संघ की अधीनता में काम करेंगे । 

किन्तु केवल भिन्न-भिन्न धन्धों के राष्ट्रीय संधों से ही समस्‍या दस्त 
नहीं दो जावेगी । बहुत सी मजदूरों की समस्‍यायें ओर प्रश्न ऐसे होते 
हैं, जो कि सभी धन्धों में काम करने वाले मजदरों के लिए एक 
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समान महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अतिरिक्त मजदूरों के राजनीतिक 
अधिकारों को प्राप्त करने के क्िए तथा उनके द्ितों की रक्षा करने क 
लिए एक मंच आवश्यक होता है । अतएव प्रत्येक देश में मजदरों की 
कांग्र स (ट्रेंड यनियन कांग्र स ) होती है, जिससे सभी मजदर-संघ और 
टूड-यनियन सम्बन्धित रहती हैं । 


मजदूर संघों का काय 


मजदर संघों की स्थापना का मुख्य उदं श्य श्रम-जीवियों की सर्वांगीण 
उन्नति हे। इस उह्दं श्य की श्राप्ति के लिए मजदूर सभायें ओर मजदुर 
संघ बहुत से उपाय काम में लाते हैं, उनके कार्यों की तालिका बहुत 
लम्बी हे । किन्तु वे सब कार्य तीन श्रणियों में बांदे जा सकते हैं। 
१. रचनात्मक कार्यक्रम २. पूजीपति से अ्रधिक से अधिक सुख सुवि- 
धायें मजदूरों के लिए प्राप्त करना श्रोर उसके साथ निरन्तर संघर्ष करना। 
३. राजनैतिक कार्यक्रम जिसका उ्दं श्य मजदुरों का शासन-यन्त्र परे 
आधिपत्य स्थापित करके समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना होता हे । 

१, रचनात्मह कार्यक्रम के अ्रन्तगंत मजदूरों की सुख-सुविधा के 
लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, बेकारी तथा बीमारी में आशिक 
सहायता, रहने की सुविधा, सहकारी उपभोक्ता स्टोर तथा नोकरी दिलाने 
के लिए ब्यरो स्थापित करना, इत्यादि सभी काय टू ड-यनियन करती है । 

२. पूजीपतियों से बात-चीत करके मजदुरों के लिए उचित वेतन, 
अच्छा व्यवदार, कारखाने में अ्रन्य सुविधायें प्राप्त करना ओर आवश्यकता 
पढ़ने पर अपनी मांगों को स्वीकार कराने क लिए पू जीपतियों से संघष 
करना । 

३. राजनैतिक कार्यक्रम के अन्तगंत अपने प्रतिनिधियों को 
व्यवस्थापिका सभाओं में भेज कर मजदरों के हितों को कानून बनाकर 
सुरक्षित करना तो मजदर आन्दोलन का तासल्काद्षिक उहं श्य होता है । 
परन्तु अपन उहं श्यों का प्रचार करके तथा शासन की बागडोर अपन 
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हाथ में लेकर देश में समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना उसका श्रन्तिम 
लक्ष्य होता हे। 


प्रत्येक देश में मजदूर आन्दोज्षन अपनी शक्ति के श्रनुसार श्रपने 
अंतिम लक्ष्य की ओर बढ रहा है । जिस देशम आन्दोलन अधिक सबध्त 
है, वह लक्ष्य के उतने द्वी अधिक समीप पहुँच गया हे। भारतवष में भ्रभी 
हम बहुत दर हैं । आगे हम भारतवर्ष के मज़द्र श्रान्दोलन का अ्रध्ययन 
करेंगे । 
भारतीय मज़दूर संगठन 


बम्बई में पहल्ली सूती कपड़े की मिल १८६३ में स्थापित हुई ओर 
१८७० तक केवल थोड़ी सी ह्वी मिलें स्थापित हो सकी । किन्तु १८७० 
के उपरान्त बम्बह नगर तथा प्रान्त में तेजी से मिले स्थापित होने 
ल्गीं ओर उनमें अधिकराधिक मजदूर काम करने लगे । मजदरों में खिरयां 
भोर बच्च भी यथेष्ट संख्यां में भर्तों किये गये । ख्रियां श्रोर बच्चे भी इन 
कारखानों में लगभग उतने हो घण्टे काम करते थे, जितने कि प्रीढ़ पुरुष । 
उनमें से कुछ बच्च॑ बहुत छोटी उमर के थे । खियों और बच्चों की उप- 
स्थिति के कारण फेक्टरियों के नियंत्रण का प्रश्न उठा ओर यही प्रक्ष सज- 
दर श्रान्दोलन का कारण बना । 


किन्तु तत्कानल्नीन मजदर ग्रान्दोलन को लंकाशायर के मिल-मालिकों 
से बहुत बत्त मिला । लंकाशायर के सूती कपड़े के मिल मालिकों ने भार- 
तीय मिलों को प्रगति को रोकने के उह श्य से भारत मंत्री के द्वारा भारत 
सरकार तथा बम्बरहे सरकार पर फेक्टरी-कानून बनाने के लिए. दबाव 
डालना आरम्भ किया । विवश होकर २९ मार्च १८७९ को बम्ब्रहे सरकार 
ने एक कमीशन मजदरों की दशा की जांच के लिये बिठाया, किन्तु कमी- 
शन ने फैक्टरी कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं समझी | कमी- 
शन की ऐसी रिपोर्ट ने मैंचेस्टर के मिल-मालिकों को फिर सतक कर 
दिया । वे भारत में फैक्टरी-कानून बनाये जाने के क्षि"ण फिर आन्दोलन 
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करने लगे और इधर भारत में मिल-मालिकों ने फेक्टरी-कानून के विरुद 
श्रानदोलन आरम्भ कर दिया । इसी समय श्री सोराबजी सापुरजी बंगाली 
के नेतृत्व में मजदरों के हितेषियों ने मजदरों के हितों के ज्ञिए आन्दोलन 
आरम्भ कर दिया । औ्रोर यहां से ही भारतीय मजदर आन्दोलन का 
श्रारम्भ होता हे । 

श्रीयुत सोराबजी सापुरजी बंगाली ने मजदूरों के प्रश्ष को बम्बई धारा- 
सभा के सामने लाने के उद्द श्य से एक बिल तैयार किया, किन्तु कमीशन 
को रिपोर्ट के श्राधार पर बम्बह सरकार ने उस बिल को धारा-सभा के 
सामने उपस्थित करने की मनाई करदी ।॥ श्री बगाली ने मेंचेस्टर के 
मिल-माल्रिकों से सहायता की प्राथना की और अपने बिल के मसविदे 
की प्रतियाँ उन्हें भेज दीं । ब्रिटेन के पत्रों में श्री बंगाली की प्रार्थना 
प्रकाशित होने पर वहां फिर आन्दोलन प्रारम्भ हुआ और कामन्स-समा 
में ४ एप्रिल १८७६ को एक प्रस्ताव भारत में फेक्टरी-कानून बनाने के 
लिए पास हो गया । 

उस आन्दोलन का फल यह हुआ कि भारत सरकार ने १८८५ में 
पहला फैक्टरी-कानून पास किया, जिसके अ्रनुसार ७ वर्ष से कम की आयु 
का. बच्चा कारखानों में काम नहीं कर सकता था ओर १२ वर्ष तक के 
बालक दिन में केवल ८ घण्टे काम कर सकते थे । 

किन्तु इस ऐक्ट से कोई भी संतुष्ट नही हुआ । मजदरों के द्वितेषी 
चाहते थे कि कानून में स्री मजदुरों पर भी नियंत्रण किया जाता ओर 
बालक सजद्रों को ओर अधिक संरक्षण प्रदान किया जाता । शअस्तु, 
कानून के बनने के साथ-साथ भारतवर्ष श्रौर ब्रिटेन दोनों ही देशों में 
उसक विरुद्ध आन्दोक्षन होने लगा । 

इसके फल्नस्वरूप बम्बहे सरकार ने १८८४ में एक मजदूर कमीशन 
मजदूरों की दुशा की जांच करने के लिए बिठाया । इधर भारतीय मित्र 
मात्तिकों ने भी नये मजदूर पक्षीय आन्दोलन का विरोध करना आरसम्म 
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कर दिया । मिल मालिकों के प्रचार की अ्रसत्यता प्रमाणित करने के 
लिए मजदरों के दितैषियों तथा मजदरों को यह आवश्यक प्रतीत हआा 
कि मजदरों का भी संगठन किया जावे ओर उनकी आवाज भी सरकार 
तक पहुँचाई जाव। इस आवश्यकता क॑ फल्लस्वरुप भारत को उसका 
प्रथम मजदूर नेता नारायण मेघजी लोखंांडे प्राप्त हुआ । 


श्री लोखांडे ने पहल्ला काम यह किया कि बम्बड़े में मजदुरों का एक 
सम्मेलन किया । सम्मेलन का मुख्य उद्द श्य मजदरों की मांगों को 
कमीशन के सामने रखना था । सम्मेज्ञन २३ ओर २६ सितम्बर १८८७ 
को हुआ श्रोर समजदरों की ओर से एक श्रावेदन पत्र तैयार किया 
गया जिस पर ४५०० मजवुरों ने हस्ताक्षर किये थे । 


उस आवेदन पत्र में नीचे लिखी मुख्य मांगें रक्खी गई थीं:-- 
१. रविधार को छुट्टी रहे २. प्रतिदिन दोपहर को आधे घंटे का विश्राम 
दिया जाय; ३. मिल्लों में ६३ बजे प्रातःकाल काम शुरू द्वो और 
सूर्य डूबने पर समाप्त कर दिया जाय ४. पिछले महीने का वेतन 
अगले महीने की १५ तारीख तक अवश्य मिज्ञ जाय । £, यदि किसी 
मजदर को गहरी चोट क्ञषग जावे तो उसके श्रच्छे होने तक पूरा वेतन 
दिया जाय श्रोर यदि सजदर जीवन भर के लिए बेकार हो जावे तो 
उसे उचित हजाना दिया जावे। 


कमीशन ने मजदरों की इन मांगों पर विचार किया और अपनी 


रिपोट दे दी, किन्तु भारत सरकार ने उस पर कोई कायवाही करना 
अस्वीकार कर दिया 


की ० 
मैंचेस्टर के व्यवसायियों का प्रस्ताव 





भारत सरकार के फैक्टरी कानून में संशोधन न करने का परिणाम 
बह हुआ कि विलायत में फिर श्रान्दोल्नन आरम्भ हुआ । द्धंकाशायर के 
फैक्टरी हंस्पेक्टर जोन्स मद्दोद॒य, जो बम्बई के सूती कपड़े के कारखानों 
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को देखने के ल्लिए आये थे, इग्लेंड लोटने पर उन्होंने बम्बह मिलों के 
विरुद्ध बहुत से ब्लेख वहां के पत्रों में लिखे और भारतोय मजदरों 
की दीन-दशा का वन खूब अतिशयोक्तिपूण भाषा में किया । 
भारत मंत्री ने भारत सरकार का उन आरोपों की ओर ध्यान आकर्षित 
किया । इधर भरत में धूती कपड़े की मिलों की निरन्तर वृद्धि से शंकित 
होकर मैंचेस्टर के व्यवसायियों ने एक प्रस्ताव पास करके भारत में 
ब्रिटिश कानून लागू करने की सांग की । इसका परिणाम यह हुआ कि 
भारतीय जनमत और विशेषकर मिल मालिक क्षुब्ध हो उठे और भारत 
में मजदुर कानून के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ हुआ । 


भारतवर्ष में नये फैक्टरी कानून क विरुद्ध जो श्रान्दोलन हो रहा 
था; उसमें मजदर की आवश्यकताओं की घोर उपेक्षा की जाती थी। 
मिल मालिक यह कहते नदी थकते थ्रे कि स्वयं मजदर मिल मालिक 
के विरुद्ध कोई संरक्षण नही' चाहते हैं । अतएवं अपनी कठिनाइयों को 
सरकार क समक्ष उपस्थित करने क उद श्य से बम्बई के मजदूरों ने 
२४ अक्टूम्बर १८८६ को गवनंर जनरल के पास एक श्रावेदन-पतन्र 
भेज जिसमें उन्हीं मांगों को दोहराया गय। था कि जो १८८७ के 
मजदर सम्मेज्ञन ने स्वीकार की थी । 


यह तो हम पहले ही कह श्राये हैं कि जोन्स ने भारतीय 
कारखानों के सम्बन्ध में जो दोघारोपण किये थे; उनकी ओ्रोर भारतमन्त्री 
ने भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया था । किन्तु भारत सरकार ने 
उन दोषों को अ्रस्वीकार कर दिया । किन्तु साथ ही १८८१ के फेक्टरी 
कानून का संशोधन करना स्वीकार कर लिया। परन्तु भारत-सरकार 
बम्बई फैक्टरी कमीशन की सिफारिशों के आधार पर नया फैक्टरी 
कानून बनाना चाहती थी, परन्तु मैंचेस्टर के व्यवसायी अधिक कड़ा 
फेक्टरी कानून चाहते थे । अस्तु, भारत सरकार ने जो बिल बनाया, वह 
रोक दिया गया । 
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मिल मजदूरों की सभा 


डस समय एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना हुईं । २४ एप्रिल १८६० 
को १०,००० मिल मजदूरों की एक बढ़ी सभा हुई, जिसमें दो ख्री मज- 
दरों ने भी भाषण दिये और रविवार को छुट्टी की माँग की । उसी सभा 
में रविवार की साप्ताहिक छुट्टी के लिए एक मैमोरियल तैयार किया गया 
ओर बम्बह मिल-मालिक संघ के पास भेजा गया । मित्र मालिक संघ ने 
अपनी १० जून १८६० की साधारण बैठक में मजदुरों की इस मांग को 
स्वीकार कर लिया | मजदूरों की यद्द पहली विजय थी । 

इसी बीच में मजदर आन्दोलन भी जड़ पकड़ता जा रहा था। श्रीयुत 
क्लोखांडे मज़दर आन्दोलन के जनक और उसकी आत्मा थे । उन्दोंने 
१८६० में बस्बई के मजदरों का एक संघ स्थापित किया, जिसका नाम 
“बम्बह मजदुर संघ” था | उस संघ क सभापति श्री लोखांडे स्त्रय॑ थे 
झोर उसक मंत्री श्री डी. सी, अ्रथेड थे । यह भारत का प्रथम मजद्र 
संघ था । 
मजदूर-पत्र 


श्री लोखांडे ने बम्ब्रह सजदुर-संघ की स्थापना के साथ द्वी एक पत्र 
भी प्रकाशित किया, जिश्तका मुख्य उद्द श्य मजदुरों के ५ श्न को उपस्थित 
करना और उनकी मांगों का प्रचार करना था । इस पत्र का नाम 
“दीनबंघु” था | भारत का यह पहला मजदुर पत्र था । अभी तक मज- 
दूर आन्दोलन कंबल मजदुरों की कप्ट-गाथा को सरकार तथा मिल- 
मालिकों तक पहुँचा कर उनसे कुछ सुविधाओं की भिक्षा मांगना भर था। 
अ्रभी तक मजदुर आन्दोलन में वह उग्रता दिखलाई नहीं देती थी कि जो 
भारतीय मजदर श्रान्दोलन में बाद में दिखलाई दी । 
मजदूरों की नवीन मांगें 





इसी समय भारत मंत्री के आदेश पर भारत सरकार ने एक मजदुर 
कमीशन बिठाया जिसके एक सदस्य मजदरों के परम द्वितेषी श्री सोरावजी 


१८४ भारतीय मजद्र 


सापुरजी बंगाली थे । कमीशन की सहायता क लिए तीन स्थानीय 
सदस्य और नियुक्त किये गए जिनको रिपोट पर हस्त/क्षर करने का 
अधिकार नहीं था । बंगाल तथा संयुक्तप्रान्त का प्रतिनिधित्व इस कमीशन 
में श्री बाबू रसिकलाज़ घोष (कलकत्ता) तथा कानपुर की लाल इमली 
मित्र के फोरमेन श्री रामजी मानिक जी ने किया था और बम्बई 
क्‌ स्थानीय सदस्य क्ोखांडे थे। इन स्थानीय सदस्यों ने कलकत्ता 
कानपुर तथा बम्ब्रई से सजदूरों की गवादियां कराई श्लोर कप्टों को 
सुनान का प्रयत्न किया । 

रिपोर्ट तैयार होने के पूर्व बम्बह मिल मजदूर संध ने नीच लिखी 
मांगें कमीशन के सामने उपस्थित की । १. मजदुरों को रविवार को छुट्टी 
मिल्लनी चाहिए । २. काम के घंटे ६ बजे प्रात:काल ओर ९,३० सायंकाल 
के बीच में होना चाहिए । ३. यदि सम्भव द्ो तो दिन में एक घन्टे का 
पूरा विश्राम दिया जाय नहीं तो आध घन्टे का विश्राम अवश्य दिया 
जाव । ४. मद्दीन की १९ तारीख को तनख़ाह अवश्य मिज्ननी चाहिए । 
४, ६ से १४ वर्ष की आयु के बालक आधा दिन काम करें। ६, स्त्रियां 
कंबल ७ बजे प्रातः काज् से लेकर € बजे सांयकाल तक काम करें। ७, 
बीमार होने तथा चोट लगने पर मजदरों को आर्थिक सहायता देने का 
प्रबन्ध होना चाहिए । ८, प्रत्येक कारख़ाने में एक अस्पताल होना चाहिए । 
६, अस्येक मिल में बालक मजदूरों की शिक्षा क लिए एक स्कूल होना 
चाहिए । श्री लोखांडे ने क॒द्दा कि यदि मजद्रों की ऊपर लिखी मांगों को 
नये फैक्टरी ऐक्ट में समावेश कर लिया जावे तो मत्रद्रों को फिर कोई 
शिकायत नहीं रहेगी । 

कमीशन नें ्रपनी रिपोट १२ नवम्बर १८६० को दी और उसके 
शाधार पर भारत सरकार ने एक बिल लैजिस्ल्लेटिव कॉंधिल में उपस्थित 
किया और १६ सार्च १८६१ को नया फैक्टरी कानून बन गया, जिसकी 
तीन बातें उल्लेखनीय थीं | पहले स्त्रियों क लिए दिन में ११ धघन्‍्टे 
काम करने का समय निर्धारित किया गया । दिन में १३ घन्टा विश्राम 
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का दिया गया ओर तीसरी मुख्य बात यह भी कि बालक मजदरों की 
ग्रायु ७-१२ से बढ़ा कर ६-१४ कर दी गई । 


१8०४ श्रोर १६०९ में संयुक्तराज्य अमेरिका के गृद-युद्ध के 
कारण वहां कपास की फसल उत्पन्न नहीं की गई और भारतीय सूती वस्त्र 
व्यवसाय को देवी प्रोत्साहन मित्ल गया । बहुत सो नह मिल्लें स्थापित हुई 
ओर मिलों में अधिक समय तक काम होने लगा। भारत में अंग्र जी 
पत्रों ने इसके विरुद्ध फिर आन्दोलन किया; क्योंकि वे पत्र अंग्र जो के 
श्रे शोर वे मेंचेस्टर के व्यवसायियों के समर्थक थे । बम्बह के मिल 
मजदरों ने भो एक प्राथना पत्र भारत सरकार को इस श्राशय का भेजा 
कि पुरुषों के काम के घन्टे भी निवारित कर दिये जायें । 


इसी समय बंग-भंग श्रांदोलन आरम्भ हुआ और बंगाल के कुछ 
नेताओं ने मजदूरों का पत्त त्षिया और उन्हें श्रपनी हड़तांलों में सहा- 
पता दी । १६०६ में लकाशायर के कारखानों के मजदरों के संघ ने 
भारत मंत्री के पास एक शिष्ट मंडल भेजकर भारत में पुरुषों के काम के 
घंटों को नियन्त्रित करने की प्राथना की । इसका परिणाम यह हुआ कि 
भारत सरकार ने फिर ए5 मजदूर कमीशन बिठाय। । उस जांच कमीशन 
ने सूती कारखानों में पुरुषों क काम के घन्टों को १२ निश्चित कर देने 
की सिफारिश की । श्रस्तु, भारत सरकार ने १६११ में तीसरा फेक्टरी 
कानून पास कर के सूती कपड़े के कारखानों में पुरुषों के काम करने के 
धन्टे १२ तथा बालकों के ६ निधांरित कर दिये । 


इसी समय मजदुरों के प्रथम नेतः श्रो लोखांडे तथा मजद्रों क परम 
हितैषी श्री बंगाली की झृत्यु हो गई । किन्तु उन्होंने जिस मजदूर 
आन्दोलन की देश में जड़ जमाई थी, वह मरा नहीं। मजदूरों ने उस 
अ्र।न्दोलन को जीवित रक्‍खा, यद्यपि नेतृत्व न होने क कारण आन्दोलन 
की प्रगति रुक गई । १६०६ में बम्बहे के मजदरों ने फिर एक बहुत 
बढ़ी सभा कर के मिल भाल्तिकों की कुछ अनुचित कायवाहियों की 
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निन्‍दा की ओर कानून द्वारा पुरुषों के काम के घन्टों को निश्चित कर 
देन की मांग का समर्थन किया । 


१६१६ में बम्बई के मजदुरों का दसरा संगठन स्थापित हुआ । इस 
सध का नाम “कामगार द्वितवधक घभा? था । इस सभा ने भारत सरकार 
को एक मेमोरियल भेज कर पुरुषों के लिए. १२ घन्टे का दिन,चोट 
लगने या मर जाने पर ज्ञति पूति, बालकों के लिए शिक्षा। का प्रत्रन्ध और 
रहन के लिए अच्छे मकानों की मांग रकखी, इस सभा ने “कामगार 
समाचार” नाम से एक साप्ताहिक पत्र भी निकाला। यह सभा श्राज़ भी 
सफलता पूर्वक कार्य कर रही हे । 


शतबन्द कुली प्रथा का समाप्त होना 





१८३४ में हब्शियों को दास बना कर ब्रिटिश उपनिवेशों में काम 
लेने की प्रथा का अन्त हो गया श्रोर निग्रो जाति के लोग दासता से 
मुक्त कर दिये गए । अस्तु, उन उपनिवेशों की उन्‍नति के लिए कुलियों 
की आवश्यकता हुई और भारत में शतबन्द कुलियों को भरती करके 
वहां ले जाया जाने लगा । मारिशस, द्विनीडार, जमेकरा, नेटाल, दक्षिणी 
अफ्रीका, ब्रिटिश गायना, डच गायना, फिजो, स्ट्‌ट सैटिलमेंट और मलाया 
में भारतीय शतबंद कुली भेजे जाने लगे । 


शतबंद कुली प्रथा के ग्रन्तगत जहां किसी अपढ़ और निर्धन भार- 
तीय ने अपने को भरती करवाया, उसका विदेशों में जाने के लिए विवश 
होना पड़ता था । भरती करने वाले उन्हें घोखा देकर अंगूटा लगवा लेते थे , 
फिर उन्हें ज्ञात होता था कि पांच वर्षो के ज्षिए उन्हें विदेशों में काम 
करने के लिए जाना होगा । विदेशों में इन शतबंद मज़दूरों की दशा 
अत्यन्त शोचनीय होती थी । उनके साथ ऐसा बुरा व्यवद्वार किया जाता था 
कि जिससे अ्रपमान भी अ्रपमानित होता ओर लज्जा को भी लज्जा त्वगती 
थी । उनका जीवन दासों से भी गया-ब्रीता था । मालिक दासों के साथ 
अच्छा व्यवहार करता था; क्योंकि वह उसकी सम्पत्ति होता था और मर 
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जाने से उसकी हानि होती थी, किन्तु शतबंद कुलियों के शीघ्र मर जाने 
से उनकी कोह आशिक हानि तो होतो नहीं थी; अस्तु, उन्हें रहने के लिए 
अत्यन्त गंदे स्थान दिये जाते थे | उनका वेतन इतना कम होता था कि वे 
कभी कुछ बचा ही नहीं सकते थे । उन्हें कोड़ों से मारा जाता और 
बिना किसी विशेष कारण के मात्निक की इच्छा पर जेल में भेज दिया 
जाता था । कुलियों का सामाजिक जीवन भी अत्यन्त पतित होता था। 
कुली प्रथा के नियम के अ्रनुभार १०० पुरुषों के पीछे केवल ४० स्त्रियां 
भरती की जाती थीं; अ्रस्तु, उनका नेतिक पतन होना श्रवश्यम्भावी था। 
इन उपनिवेशों में कुलियों का जीवन ऐसा दुश्खी रहता था कि बहुत से 
उस से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या कर ब्वेते थे 


यों तो सभी उपनिवेशों में भारतीयों की दशा दयनीय थी, किन्तु 
दक्षिण अ्फ्रोका में कुछ ऐसी समस्‍यायें उठ खड़ी हुईं, जिनसे भारत में 
बहुत अपंतोष और ज्ञोम उत्पन्न हुआ और उपनिवेशों में भारतोयों की 
गिरी हुई दशा प्रकाश में आगई । जब भारतोयों के परिश्रम से दक्षिण 
झफ्रीका का उपनिवेश गोरों के रहने योग्य हो गया तो गोरों ने भारतीयों 
को वहां से हटा देने का निश्चय किया और क्रमशः भारतीयों के विरुद्ध 
नये-नये क़ानून बनना आ्रारम्भ हो गए । महात्मा गांधी के नेतृत्व में वहां 
सत्याग्रह थ्रान्दोलन छिड़ा । इस आन्दोलन के फल्स्वरुप उपनिवेशों में 
रहने वाले भारतीयों के प्रति भारत की जनता में गहरी सहानुभूति उत्पन्न 
हुईं श्रोर शतबंद कुली प्रथा को समाप्त कर देने के लिए यहां श्रान्दोलन 
होने लगा । अ्रन्त में १६१७ में यह प्रथा समाप्त हो गई। 


योरोपीय महायुद्ध ओर मज़दूर संगठन 


यह तो हम पदले ही कह चुके हैं कि मज़दूरों का पहला संघ 
१८६० में स्थापित हुआ और १६१० में कामगार दवितवर्धक सभा बनी । 
इसी समय कुछ भारतीयों ने जो इंग्लैंड में रहते थे ओर उनके अंग्रेज 
मित्रों ने जो कि भारतीय मज़दूरों की समस्या में रुचि रखते थे; भारतीय 
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मज़दूर हितेषिणी लीग ( [7097॥ एछ07")7९78 ए०]79'8 ]08- 
20७० )१६११ में स्थापित की । किन्तु इन मज़दूर सभाओं का भरज़दूरों 
पर विशेष प्रभाव नहीं पढ़ा; क्योंकि भारतीय मज़दूर अपनी छिपी हुई 
शक्ति और अपने वास्तविक हितों से अनभिज्ञ थे, मिल-मालिकों की 
ओर उनकी भावना “माँ बाप” की थी । 

किन्तु योरोपीय महायुद्ध ( १६१४-१६१६ ) ने इस भावना में 
क्रान्तिकारी परिवतन ला दिया । महायुद्ध के फलस्वरूप रहन-सद्दन बहुत 
खर्चोल्ला हो गया, किन्तु मजदूरी उस अ्रनुपात में नहीं बढ़ी । युद्ध के 
समय भारतीय मिलों को कल्पनातीत लाभ हुआ ओर श्रोद्योगिक उन्नति 
तेजी से हुईं । मिल मालिकों में बहुत एकता श्रोर संगठन था, इस 
कारण मजदूरों की दशा ओर भी दुयनीय हो गई ॥ परन्तु युद्ध के कारण 
देश में श्रोद्योगिक, राजनैतिक तथा सामाजिक उथल्न-पुथल हुई श्रोर 
भारतीय मजदूर जाग पढ़ा । जीवन की आ्रावश्यक वस्तुओं के श्रत्यन्त 
मंहगे हो जाने ओर मजदूरी के श्रधिक न बढ़ने से मजदूर चुब्ध दो 
उठा । ऊपर से गरीब मजदूर श्रोर किसानों से लड़ाई के लिए जबरदस्ती 
चंदा लिया जाता था, फोजों में भरती भी दबाव के कारण होती थी, 
इससे भारतीय जनता चुब्ध थो ही । उधर महात्मा गाँधी के नेतृत्व में 
कांग्रेस ने असदहयोग आन्दोलन छेड़ दिया । ब्रिटिश सरकार का दमन; 
जलियांवाला बाग का गोली-काण्ड इत्यादि कुछ घटनायें ऐसी हुईं कि 
भारतीय लोग अत्यन्त चुब्च हो गये । उधर ब्रिटिश उपनिवेशों में 
भारतीय मजदूरों के सांथ जैसा बुरा व्यवह्दार किया जा रहा था, उससे 
भारतवासी बहुत रुध्ट थे ही । अ्रस्तु, भारत का मजदूर उग्र होता जा रहा 
था | उधर रूस को बोलशैविक क्रान्ति ने तो संसार भर के मजदूरों में 
नवीन उत्साह का संचार कर दिया । युद्ध के समाप्त होने पर जो सेनिक 
हटाये गए, वे कारखानों इत्यादि में काम करने गये । वहां की दशा और 
पश्चिमी देशों के मनदूरों की दुशा की तुलना करने पर उन्हें आकाश- 
पातात्ञष का अन्तर दिखा। वे अपने साथ जो विदेशों से नया ज्ञान 
ओर नये विचार लाये थे, उन्होंने अन्य साथी मजदूरों में भर दिये । 


मजदरों का संगठन १८४६ 


इसके अतिरिक्त योरोपीय महायुद्ध के उपरान्त भारतवष में राष्ट्रीय 
आन्दोलन के साथ-साथ राजनैतिक कार्यकर्ताओं का ध्यान मजदूरों की 
ओर भी गया ओर उन्हें शिक्षित-वर्ग का नेतृत्व प्राप्त हो गया। विशेषकर 
कम्यनिस्ट पार्टी जो कि बाद को भारत में भी काम करने क्षगी और 
संगठित हुईं उसने सजदूरों को संगठित करने का विशेष रूप से कार्य 
किया | 

इन सब कारणों से युद्ध के उपरान्त देश में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न 
हो गह कि मजदूरों का संगठन किया जा सके । यही नहीं, जिन कटि- 
नाइयों का भारतीय सजदूर उस समय सामना कर रहे थे, उसका केवल 
एक ही उपाय था ओर वह था- उनका संगठन । अस्तु १६१८ के उपरांत 
देश में मजदूर सभाओं का तेजी से संगठन हुआ । 

सबसे पहल्ली झोद्योगिक टू ड यनियन (सजदूर-सभा) २७ एप्रिल 
१६१८ में मद्रास के सूती कपड़े के कारखानों के मजदूरों की स्थापित 
हुई । इसकी स्थापना श्री बी, पी, वाडिया ने की। १६१ ६ में मदरास प्रांत 
में चार ट्र ड यूनियन काम कर रहीं थीं, जिनके सदस्यों की सांख्या २० 
हजार थी । 

मद्रास से यह संगठन की लह्दर अन्य प्रान्तों में फेली और देखते- 
देखते बम्बहे, कल्नकत्ता, ्रहमदाबाद तथा अ्रन्य श्रोद्योगिक केन्द्रों में 
मजदूर सभायें तेजी से स्थापित हो गई । कुछ ही दिनों में देश के 
प्रत्येक धंघे में मजदूरों का संगठन हो गया। 

इस नव चैतन्य का एक दूसरा फल यह हुग्रा कि भारतीय मजदूर 
विद्रोह्दी हो उठा और सारे देश में मालिक और मजदूरों का संघष छिड़ 
गया । मजदूर उग्र हो गया और उसकी माल्निक के प्रति “मां-बाप” की 
भावना तिरोहित हो गई । 


जहां हृड़तालों के रूप में मजदूरों का मालिकों से संघथ चल रहा 


था, वहां कुछ रचनात्मक कार्य भी हुआ । दिसम्बर १६१६ में बम्बह में 
मजदूरों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें बम्बह की ७९ मिलों के मजदूर 


१६० भारतीय मजदर 


उपस्थित थे। उस सम्मेलन ने एक मैमोर डम तैयार किया, जिसमें काम 
के घंटों को घटाने, विश्राम के समय को बढ़ाने ओर मजदूरों के बच्चों 
के लिए अनिवाय शिक्षा की मांग की गई थी । 


इससे भी भ्धिक महत्वपूणं कायं भहमदाबाद में हुआ । २९ और २६ 
फरवरी १६२० को महात्मा गांधी ने क्रमशः कत्तियों श्रोर बुनकरों की 
यूनियन स्थापित की । झ्रागे चक्न कर मद्दात्मा गांधी ने अन्य सभी विभागों 
में काम करने वाले मजदूरों की प्रथम यनियन स्थापित कर दी और 
अहमदाबाद के सूती कपड़े के कारखांनों के मजदूरों का एक बहुत सबल 
संगठन खड़ा हो गया | 
मजदूर सभाओं का संघ 


जब कि भारत में श्रोधोगिक ट्रंड यूनियने स्थापित हो रही थीं उसी 
समय उनमें एक केन्द्रीय संगठन में सम्बद्ध होने की प्रवृत्ति आरम्भ हो 
गई । इसका कारण यह था कि सभी यनियनों के नेतृत्व करने वाले 
एक ही व्यक्ति थे । इसके श्रतिरिक्त मजदूरों के नेताओं ने यह भी 
समझ जिया था कि जब मजदूरों में एकता न होगी, उनका लक्ष्य पूरा 
नहीं हो सकता । अस्तु, आरम्भ भें जिन श्रोौद्योगिक केन्द्रों में एक से 
अधिक यनियन स्थापित हुई थीं, वहाँ स्थानीय संघ स्थापित हो गए । 
उदाहरण के लिए मद्रास में सेंट्रल लेबर बोड, तथा बम्बह में बम्बहे 
सेंटल लेबर बोड, तथा बम्बई सेंटल लेबर फेडरेशन स्थापित हुए । आगे 
चल कर प्रांतीय तथा अखिल भा(तीय सं की भी स्थापना हुई । 


भारतीय शदालतें और ट्र ड यूनियन 


यह तो हम पहले ही कह छुके हैं कि योरोपीय महायुद्ध के उपरान्त 
भारतीय मजदूर की मनोवृत्ति अ्रत्यन्त उम्र हो गई भ्रोर आये दिन मिल 
मालिकों तथा मजवूरों में संघष होने लगे | शिक्षित वर्ग का नेतृत्व और 
सहयोग पाने के कारण मजदूरों का संगठन दूढ़ होता जा रहा था | मित्र 
मालिक इसको सहन नहीं कर सकते थे । वे मजदूरों के इस संगठन और 


सजद्रों का संगठन १६१ 


आर्दोक्षन को धक्का देकर नष्ट कर देना चाहते थे ओर उन्हें अवसर भी 
शीघ्र मिल गया । सदरास की बकिंघम मिल्स के मजदूरों और मालिकों 
में कगढ़ा उठ खड़ा हुआ, जिसके फलस्वरूप हड़ताल श्रौर द्वारावरोध 
([,0070 006 ) हुआ । कम्पनी ने श्री बी. पी. वाडिया तथा अ्रन्य 
मजदूर सभा के नेताश्रों के विरुद्ध हाई कोट में हज्जाने का दावा कर 
दिया ॥ मद्रास की हाई कोट ने मजदूर नेताओं पर ७००० पॉंड और 
मुकदमें के खर्च की डिगरी करदी ओर मजदूर नेताओं को भविष्य में 
हंस प्रकार की हद़ताल इत्यादि न कराने की श्राज्ञा दे दी। कम्पनी 
मजदूर नेताग्रों से इस शत पर हर्जाना बसूल न करने पर तैयार हुई 
कि श्री वाडिया भविष्य में मजदूर आन्दोलन से कोई भी सम्बन्ध न 
रक्खेंगे । श्री वाडिया ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 
मालिकों के हाथ में 2 ड यूनियन के विरुद्ध एक अ्रत्यन्त कारगर शस्त्र 
आरा गया । 


हस अदालतो आदेश का भारतीय मजदूर नेताश्रों श्रार विशेष कर 
ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने विरोध किया । ब्रिटेन की ट्रंड यनियन कांग्रेस 
क्री पालियामेंटरी कमेटी का एक शिष्ट-मंडल तत्कालीन भारत-संत्री से 
मिला ओ्रोर उन्हें भारतीय मजदूर श्रान्दोलन की इस कानूनी कठिनाई 
से अवगत कराया। भारत-मंत्री ने आश्वासन दिया कि भारत-सरकार 
शीघ्र ही मजदूर-आन्दोलन की इस कठिनाई को दूर कर देगी । 
इन्हीं प्रयस्नों के फलस्वरूप १६२६ में टू ड यनियन एक्ट पास हुआ 
( देखो परिच्छेद पांचवाँ ) जिसके श्रन्लगंत रजिस्टर होने पर मजदूर 
सभाओं को हड़ताल कराने का अभ्रधिकार मितक्ष गया । 


अखिल भारतीय टे ड यूनियन कांग्रेस 
हून सब कठिनाइयों के रहते हुए भी मजदूर भ्रान्दोलन लगातार 


आगे बढ़ता चला जा रहा था । १६२० में उसका स्वरूप अखिल भार- 
तीय हो गया और उस ठप बम्बई में स्वर्गोंय त्वाला क्ञाजपतराय की 


१६२ भारतीय मजदुर 


अध्यक्षता में प्रथम अ्रखिल भारतीय ट्र ड यनियन कांग्र स का अधिवेशन 
हुआ । उप्र श्रधिवेशन में एक स्थायी समिति बना दी गई जो कि 
कांग्र स क। उस समय तक कास संभाले जब तक कि कांग्र स का विधान 
न तैयार हो जाय । अ्रधिवेशन में घंटों को कम करने, मजदूरी में वृद्धि 
करने; अच्छे मकानों, ओषधि तथा चिकित्सा की सुविधा देने तथा 
बुढ़ापे ओर बच्चा पैदा होने पर कुछ अल्ञाउन्स देने के सम्बन्ध में 
विचार हुआ और प्रस्ताव पास हुए । इस कांग्र स में इंगलेंड कीट ड 
यनियन ओर ब्रिटिश लेबर पाटी की ओर से श्री वेजबुड महोदय प्रति- 
निधि हो कर श्राये थे । वास्तव में भारतीय मजदूर आन्दोलन १६२० 
में उस स्थिति में नहीं था कि उसको एक ,अखिल भारतीय रूप दिया 
जाता, किन्तु मजदूर आन्दोज्नन को एक मंच चाहिए था और श्रन्तर्राष्ट्रीय 
मजदूर संघ में मजदूरों के प्रतिनिधियों को भेजने के व्षिप भी एक 
केन्द्रीय संस्था की श्रावश्यकता थी । 

ट्रंड यनियन कांग्रेस का दूसरा अ्रधिवेशन झरिया में ३० नवम्बर 
१६२१ से २ दिसम्बर १६२१ तक हुआ | उस अधिवेशन में १०,००० 
प्रतिनिधि श्राये थे, जो १०० टू ड यनियनों का प्रतिनिधित्व करते थे । 
प्रतिनिधि सभी प्रान्तों से आये थे। श्री जोसेफ बेपटिस्टा इस अधिवेशन के 
सभापति थे । श्रधिकतर वाद-विवाद काम के धन्टों, मजदूरी, हड़तालों तथा 
मालिक ओर मजदूरों के संघ के सममोते के तरीकों पर हुआ । एक 
प्रस्ताव रूस के दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में रूस से सहानुभूति प्रदर्शित करने 
का भी पास हुआ । एक दूसरे प्रस्ताव से ट्रंड यूनियन कांग्रेस ने संसार 
के मजदूरों से यह आशा प्रकट की कि भविष्य में वह युध्द नहीं होने 
देंगे । इस अधिवेशन में कांग्र स का विधान स्वीकृत हुश्रा । 


कांग्रेस की एक कायकारिणी कौंसिल (एक्जीक्यटिव कौन्सित्ष) 


है । इसके अतिरिक्त उनके कार्य को संगठित रूप से आगे बढ़ाने के 
लिए प्रान्तीय कौन्सिलें हैं । एक्जीक्यटिव कोन्सिल में सभापति, ठप. 


सजदरों का संगठन ९६३ 


सभापति, कोषाध्यक्ष, प्रधान मंत्री तथा सहायक मन्त्री पदेन एक्जीक्यटिव 
कौन्सिल के सदस्य होते हैं। इनके अतिरिक्त दस ओर सदस्य हो 
सकते हैं । जिसमें टड यनियन कांग्रेस का भूतपूव॑ 
सभापति जो वार्षिक अधिवेशन पर चुना जावे श्रोर सम्बन्धित यनियनों 
के प्रतिनिधि जो निमन्न लिखित आ्राधारों पर चुने जाते हैं । 


एक प्रतिनिधि उन यनियनों का होता है जिनके १००० सदस्य 
होते हैं । 

दो सदस्य उन यनियनों के होते हें जिनके सदस्य १००० से 
३००० तक होते हैं | 

तीन सइस्य उन यनियनों के होते हें जिनके सदस्य ४००० से 
४००० के बीच में होते हें | 

४ प्रतिनिधि उन यूनियनों के होते हैं जिनके सदस्य <*००० से 
ऊपर होते हैं । । 

जो यनियन कांग्रस से सम्बन्धित होती हैं उन्हें अपने नियमों के 
अनुसार श्रपने काय को करने की पूरी स्वतंत्रता होती है । प्रत्येक यनि- 
यन को कांग्रेस से सम्ग्रन्धित होने के लिए फीस देनी पढ़तो हे । 
छोटी यनियनों को १० रुपये ओर बड़ी यनियनों को ४० रु फीस देनी 
पढ़ती हे। जब कोई यनियन आवश्यक फीस दे ओर कांग्रंस का 
विधान और नियम हृत्यादि स्वीकार कर ले तब वह कांग्रेस से सम्बंधित 
हो सकती है । कांग्र स का उद्द श्य भारत के सभी धन्धों ओर पेशों तथा 
सभी प्रान्तों के मजदूरों के कामों को एक सूत्र में बांधघना है श्रोर संसार 
के किसी भी ऐसे संगठन से बह अपना सम्बन्ध जोड़ सकती है जिसका 
जह श्य मजदूरों का हिसवर्धन हो । यह तो हस पहले ही कह चुके हैं 
कि प्रत्येक यनियन को अपने काय में स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई; किल्सु. 
यदि कोई यनियन इद्ताल करे और कांग्रंस से आर्थिक सहायता चाहे 
तो वह उसी दशा में दी जा सकती हे जब कि हड़ताल कांग्रस के लिये: 

१३ 
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एक्जीक्यटिव कोन्सित्न की आज्ञा प्राप्त कर ली गई हो । किन्तु 
ब्यवहार में इस नियम को लागू नहीं किया जाता हे । कुछ प्रांतों में 
कांग्रे स की प्रान्वीय कमेटियाँ स्थापित की गई जो कि कांग्र स की काय- 
कारिणी समिति की देख-रेख में कांग्र स के उद् श्यों का प्रचार करती हैं । 
ट्रड यूनियन कांग्रंस के अतिरिक्त रेलवे यनियनों ने- मिल 
कर अपना एक केन्द्रीय संगठन “अखिल भारतीय रेलवे मैंनस 
फेडरेशन” स्थापित किया । १६२९ में इस कंन्द्रीय संगठन 
की स्थापना हुई ओर लगभग सभो रेलवे यनियनें उससे सम्बन्धित हो 
गईं । रेलवे मैन्स फेडरेशन भारत का एक प्रबल और प्रमुख मजदूर 
संघ है । रेलवे बोड ने भी उसको स्वीकार कर लिया है ओर प्रत्येक 
€ महीन के उपरान्त रेलवे बोड फेडरेशन के प्रतिनिधियों को बुला कर 
मजदूरों से घम्ब्रन्धित प्रश्नों पर बातचीत करता है ओ्रौर रेलवे में 
काम करने वाज्ने मजदूरों की मजदूरी तथा अन्य समस्याश्रों पर निर्णय 
किये जाते हैं । ह 


48२४ के उपरान्त भारत में मजबूर आन्दोलन के अन्तर्गत 
कन्युतिस्टों का प्रभाव बढ़ने लगा । कम्युनिस्सों के प्रभाव का परिणास यह 
हुआ कि भारतीय मजदूर में तीघ्र वर्ग चैतन्य उदय हुआ और मजदूर 
आन्दोलन में उम्रता आ गई । क्रमशः लम्बी हड़तालें होने लगी । सरकार 
की ओर. से दमन होने लगा ओर मजदूरों में कटुता उत्पन्न हो गई । सरकार 
के दमन का प्रभाव यद हुआ कि कम्युनिस्टों का मजदूरों पर प्रभाव 
बढ़ता गया | सरकार ने सव्व प्रथम कम्युनिस्ट श्रान्दोलन की श्रोर 
१६२४ में ध्यान दिया और उनके प्रभाव को नष्ट करने के लिए 
कानपुर में वास पक्तीय मजदूर कार्य कत्ताओं को पकड़ कर सरकार ने 
उन. पर एक. षड़यंत्र का मुकदमा चलाया | इसका परिणाम यह हुआ कि 
थोड़े समय के द्िए कम्युनिस्ट पार्टी को इससे धक्का क्ृगा किन्तु उनका 
प्रभाव बढ़ता ही गया | बात यह भ्री कि बहुत से मिल माक्षिक 
साधारण . मजदूर, सभाओं. के .ैकराग्रंकत्ताशों . की. बात नहीं सुनते थे 
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किन्तु जब कम्युनिस्ट लोग श्रपने प्रचार के द्वारा मजदूरों में कट्ठता 
उत्पन्न करते ओर उन्हें अ्रत्यन्त उम्र बना देते तब जाकर वे भ्ुक जाते 
थे। इसका परिणाम यह हुआ्ा कि बम्बई इत्यादि स्थानों में कम्युनिस्टों 
का मजदूरों पर बहुत प्रभाव बढ़ गया । 

१६२४ में योरोप से श्रोर विशेष कर इगलेंड की कम्युनिस्ट पाटी के 
कुछ कार्यकर्ता भारत में आये ओर उन्होंने यहाँ के ओद्योगिक केन्द्रों से 
झपना सम्बंध स्थापित किया । इसका परिणास यह हुआ कि भारतीय 
कम्युतिस्ट पाटी' को ओर श्रधिक बल मिला । यही नहीं प्रान्तीय सर- 
कारों ने जब १६२४ के उपरान्त कम्युनिस्टों के विरुद्ध दमन नीति को 
अपनाया और कम्युनिस्टों को कम्युनिस्ट पाटी के रूप में काये करना 
#ठिन हो गया तो उन्होंने 2 ड यनियनों में घुल कर उनके द्वारा काय 
खगता आरम्भ कर दिया । १६२७ में उन्होंने एक मजदूर किसान पादी 
स्थापित की । इस पाटी का उद्द श्य नये मजदूर संघों को स्थापित 
करना ओर जो मजदूर सभायें सुधारवादी मजदूर नेताओं के हाथ में 
थीं उन्हें उनके प्रभाव से निकालना था। कम्यनिस्टों ने इसी वष 
बम्बई में ८ गिरनो कामगार यनियन ?? नामक 2 ड यनियन स्थापित को 
झ्रौर देखते-देखते वह एक प्रबन्न संगठन बन गया । इसमें सं | कि 
डस समय बम्बई के मजदूरों पर कम्यनिस्टों का विशेष प्रभाव था । 
जब वहां ६ महीने की लम्बी हड़ताल हुई, तो उसका नेतृत्व कम्य- 
निस्‍्टों ने ही किया था। कम्युनिस्टों के पास यथेष्ट धन भी था क्योंकि 
उन्हें विदेशों से भी सहायता मिलती थी । 


बस्बड़े में सफज्ञता प्राप्त होने से उन्हें और भी उत्साह हुआ ओर 
उन्दोंने भारतीय सजदूर आन्दोलन पर अपना एक्राधिपत्य स्थापित करने 
की योजना बनाई । अवसर भी उनके अनुकूल था। नेशनल कांग्रस 
( राष्ट्रीय महासभा ) अभी तक मजदूर आन्दोक्नन की ओर से प्रायः 
डउदासीन थी । कट्दीं-कहीं कोई कांग्रेस का कार्यकत्ता मजदूर आन्दोलन 
में भाग क्षेता था । किस्तु कांग्रेस का उधर ध्यान ही नहीं था। नरम- 
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दल के सुधारवादी मजदूर नेताओं को प्रवृत्ति सरकार से भिन्ना सांग 
कर मजवूरों के लिये कुछ सुविधाएं प्राप्त करने की थी। वे संघष से 
बचते थे। इस कारण कम्यनिस्टों के लिए मजदूरों पर अपना प्रभाव 
स्थापित कर लेना बहुत सरल था । 


बम्बडे के उपरान्त उन्होंने अपना ध्यान बंगाल की ओर फेरा श्रोर 
कलकरत्ते में एक प्रचार केन्द्र स्थापित किया । उनका प्रभाव क्रमशः बढ़ 
रहा था | मजदूर उस समय बहुत ही क्षुब्ध थे, प्रत्येक के-ट्र पं मजदूरों 
और मालिकों के बीच संधर्ष था । उन्होंने इस परिस्थिति का लाभ उठा 
कर ल्वग्वी हड़तालें करवाड ओर उसके फल्न स्वरूप उनका प्रभाव और 
भी बढ़ा | श्रव उन्होनें ट ड यनियन कांग्रेस को हथियाने की योशडरना 
तैयार की । स्वगीं य श्रो सकलतवाल्ा इ गल्लेंड की कम्युनिस्ट पारी के 
प्रमुख कायकत्तों १६२७ की मा में देदली के ट्रड पर्नियन कांग्रस 
अधिवेशन में सम्मिलित हुए। उनकी उपस्थिति का लाभ उठा कर 
कम्युनिस्टों ने अपने को अधिक सुसंगठित तथा बलशाली बना लिया । 
इसके उपरान्त १६२८ के मा से देहली के ट्रड यनियन कांग्रस में वे 
एक प्रथकु समूह के रूप में प्रकट हुए । अरब उन्होंने अपने सिद्धांतों, 
कार्यक्रम तथा नीति को कॉमग्रस द्वारा स्वीकार कराने का प्रयत्न 
आरम्भ कर दिया । 


इस समय भारतवर्ष में घोर राजनैतिक अ्रशान्ति थी। सायमन 
कमीशन का बहिष्कार किया जा रहा था । स्वर्गीय श्री मोतीलाल नेहरू 
की श्रध्यक्षता में एक स्व दल्न सम्मेलन किया गया था जिसमें भारत का 
भावी शासन विधान तैयार किया गया जो सभी दलों को मान्य था। 
कम्युनिस्ट भी उस सम्मेलन में एक दल के रूप में सम्मिलित हुए थे और 
उन्होंने अपने कायक्रम तथा नीति के समर्थन में खूब द्वी प्रचार किया । 
पं, जवाहरलाल नेहरू इस समय योरोप से ल्लोट कर शअाये थे । 
उनकी विचारधारा समाजवादी थी। बे राष्ट्रीय महासभा के केचक्ष 
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प्रधान संत्री ही नहीं थे वरन भारत में समाजवादी विचार धारा के पोषक 
भी थे । अस्तु, उनके प्रभाव का भो कम्युनिस्टों ने ज्ञाम उठाया। दिसम्बर 
१६२८ में जब टू ड यूनियन कांग्र स का मरिया में अधिवेशन हुआ 
तो प जवाहरलाल नेहरू भी कुछ समय के लिए अधिवेशन में गए । 
श्रगल्ले वषष के जिए पं जवाहरलालजी को टूड यूनियन कांग्रेस का सभा- 
पति चुन लिया गया । 


कम्युनिस्टों के बढ़ते हुए प्रभाव को देख कर भारत सरकार चौकन्ती 
हुईं ओर प्रसिद्द मेरठ षढ़यंत्र कंस में प्रमुख कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं पर 
मुकदमें चलाये गए। १६२६ में बम्बई में फिर ग्राम हड़ताल हुईं । गिरनी 
कामगार यूनियन के नेताओं ने मजदूरों को अपने जोशीले भाषणों से 
उभार दिया । मज़दूरों को दमन का सामना करना पड़ा और क्रमश 
मज़दूरों का उत्साह मद पढ़ गया 


१६२६ के दिप्तम्बर में नागपुर में ८ड यनियन कांग्रेस का अधि- 
बेशन पं. जवाइरलाल नेहरू के सभापतित्व में हुआ | इस अधिवेशन में 
ट्रेंड युनियन कांग्र स के दक्षिण पक्ष तथा वाम पत्त में तीत्र मतमेद और 
संघ उपस्थित दो गया । 


उसी समप्र भारत सरकार ने मजदरों को दशा की जांच कराने 
ल्विए लेबर कम्रोशन को नियुक्ति की थी । टूंड यनियन कांग्रेस के अधि- 
चेशन में इस बात को लेकर घोर मतम्ेद था कि ट्रेंड यनियन कांग्रेस 
खेबर कमीशन का बहिष्कार करे या नहीं । दत्तिण पक्षतोय नेता 
मज़दूर कमोशन के साथ सहयोग करने के पक्ष में थे और वाम पक्तोय 
कार्यकत्ता उसका बद्िष्कार करना चादते थे । कम्युनिस्टों ने ट्रेंड यनियन 
कांग्रस की कायकारिणो के सामने तेबर कमोशन का बहिष्कार करने 
जिनेवा के वाषिक श्रन्तरष्ट्रीय श्रमजीवी सम्मेलन का बहिष्कार करने तथा 
ड्रेंड यनियन कांग्रंस का पैन पैसिफिक सैकटरियेट सानफ्रेंसिसको तथा 
'मास्को के छृतीय इ टरनेंशनल से सम्बंध जोड़ने और अन्‍्तरांष्ट्रीय द्ेड- 
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यूनियन फैडरेशन का सदस्य बनने के प्रस्ताव रक्‍खें। कायकारिणी नें 
बहुमत से इन भ्रस्तावों को स्वीकार कर लिया । कांग्रस के खुले हुए 
अधिवेशन में इन प्रस्तावों का पास हो जाना निश्चित था; श्रस्तु, सुधार- 
वादी दक्षिण पक्नोय मज़दूर प्रतिनिधियों ने कांग्र स से प्रथकईः होकर एक 
नये श्रखिल भारतोय संब को जन्‍म दिया जिसका नास ““आक्ष इन्डिया 
फेडरेशन ” रकक्‍खा गया । अस्तु, नागपुर अधिवेशन के उपरान्त भारतीय 
मज़दूर आन्दोलन में फूट श्रोर दरार पढ़ गई । इस मतभेद का प्रभाव 
यह हुआ कि मज़दूर आन्दोलन कुछ शक्तिद्दीन श्रोर शिधिल्ष हो गया। 

जब मजदूर आन्दोलन में फूट पड़ गई तो रेलवे फेडरेशन ने दो में 
से किसी भी अखिल भारतीय संगठन ट्‌ डन्यनियन कांग्रस या लेबर 
फेडरेशन से अपना सम्बन्ध नहीं रक्खा । अस्तु, रेलवे यनियनें भारतीय 
संगठन से प्रथक होकर अपनी केन्द्रीय संस्था रेलवे मेनस फेडरेशन के 
नेतत्व में काय करने लगीं । अगले वष के लिए टेड यनियन कांग्रस क 
सभापति श्री सुभाषचन्द्र बोस चुने गए । किन्तु ट्रंड यनियन कांग्र स में 
फिर भी एकता स्थाएिति न हो सकी । ह 


श्री दीवान चमनलाल, एन. एम. जोशी, गिरी शिवाराव, एप्त, सी, जोशी 
झौर नायडू के नेतृत्व में इन्डियन लेबर फेडरेशन की स्थापना हुईं और 
१ दिसम्बर १६२६ को नागपुर में दीवान चमनलाल के सभापतित्व में 
फेडरेशन का अधिवेशन हुआ और उसमें इन खुधारवादी मजदूर 
नेताओं ने लेबर कमीशन औझोर राऊ'ड टेविल सम्मेलन से सहयोग, 
करने का प्रस्ताव स्वीकार किया । 


इघर आ्राल इण्डिया ट्रेंड यनियन कांग्रस में भी मतभेद उग्र रूप 
धारण कर रहा था। बात यह थी कि वामपक्षीय मजदूर कार्यकर्ताओं 
में भी दो दल थे | एक दल्ष तो शुद्ध कम्युनिस्टों का था; 
जो उन उपायों को काम में लाना चाहता था कि जो तृतीम 
इण्टरनेशनत्ष के बतलाये हुए तरीकों से काम करना चाहता था। 
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किन्तु एक दल उन कार्यकर्ताओं का भी था जो श्री एम, एन. राय के 
नेतृत्व में उनकी नीति का समथन करता था। श्री एम, एन. राय उस 
समय गुप्त रूप से भारत में आगए थे श्रोर सरकार की दृष्टि से छिप कर 
रह रहे थे । उनके नेतृत्व में एक दल ट्ड-यनियन कांग्र स पर अपना 
ग्राधिपत्य जमाना चाहता था । किन्तु शीघ्र ही क्री एम, एन, राय गिरफ्तार 
हो गए ओर उन्हें लम्बे समय के लिए कैद कर दिया गया। श्रस्तु, एम 
एन, राय. के अ्नुयाय्रियों को श्रपने नेता के नेतृत्व से वंचित होना पड़ा । 
यद्यपि वे छिप कर दी काय कर रहे थे फिर भी उनकी गिरफ्तारी से 
उनके दुल को क्षति पहुँची । उधर १३३० में कांग्रस का श्रान्दोलन 
आरम्भ हुआ और उसके परिणाम स्वरूप सारे सावंजनिक काये अस्त- 
व्यस्त हो गए । और जब १६३१ में कल्नकत्ते में टृड यनियन कांग्रस का 
अधिवेशन हुआ तो वहां कम्य नस्ट और रायवादियों में टक्कर हुई और ट्रेड 
यूनियन कांग्रंस के फिर दो भाग हो गए ओर उसमें फिर फूट 
गई । 

कलकत्ता के ट्रेड यनियन कांग्रस के अ्रध्िवेशन में इस प्रश्न को 
लेकर झगड़ा उठ खड़ा हुआ कि बम्बहे की गिरनो कामगार यनयिन के 
वास्तविक प्रतिनिधि कोन हैं । दो प्रतिदन्दी दल अपने को गिरनी काम- 
गार यनियन का प्रतिनिध्रि घोषित करते थे । एक दल के नेता श्री एस, 
वी, देशपांडे ट्ड यनियन कांभ्रेस के प्रधान मंत्री थे श्रोर दूसरे दल के 
कांग्रस के उप प्रधान जी, एल. कनन्‍्डालकर थे । उनमें से प्रत्येक दल 
काँग्रेस की कार्यकारिणी में बैठने का दावा करता था । अ्रन्त में इस 
प्रश्न को एक कमेटी ( ()।९०१७४४9)3 (४0077000७ ) को सॉप 
दिया गया, जिसने श्री कन्डाल्नकर दल के पक्त में अपना मत दिया। 
जब खुले अ्रधिवेशन के पूत्र कांग्रेस को कार्यकारिणी की बेठक हुई तो 
श्री देशपांडे के दल ने खूब ही शोर मचाना आरम्भ किया श्रीर भयंकर 
लड़ाई उठ खड़ी हुई । श्रस्तु, सभापति सद्ोदय को कार्यकारिणी की मीटिंग 
तथा खुन्ने श्रधिवेशन को भी स्थगित करना पढ़ा । 
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इसके उपरान्त ट्रेड यूनियन कांग्रंस का अधिवेशन ७ जुलाई 
१8३१ को कल्ककत्त में श्री सुभाषचन्द्र बोस की अ्रध्यक्षता में हुआ । 
अ्रधिवेशन में लगभग ३० प्रस्ताव स्वीकृत हुए उनमें सकलतवाला; सथा 
गैलाचर को ट्रेंड यनियन कांग्र स के अधिवेशन में सम्मिलित होने के 
लिए भारत सरकार द्वारा पासपोर्ट न दिये जाने की निन्‍दा को गई, एक 
प्रस्ताव द्वारा रूस की सरकार को वहां के मजदूरों की दशा को सुधारने 
के उपलक्ष्य में बधाह दी गई । एक तीसरे प्रस्ताव में मेरठ पड़यंत्र के 
कैदियों को छोड़ने की मांग की गई ओर एक प्रस्ताव के द्वारा मजद्रों से 
अपने शोषण को रोकने के क्षिए नीचे लिखो मांगों पर दृढ़ता पक इटे 
रहने की भ्रपोल की :--- 

(अर) जनता को सारी सत्ता सॉप दी जावे । 

(क) भारत के देशो राज्यों ओर शोषणकर्त्ता जमींदारों को नष्ट 
कर दिया जावे । 

(स्व) किसानों को सब प्रकार के शोषण से मुक्त कर दिया जाये, 
जिससे कि वे सुखी जीवन व्यतीत कर सके । 

(ग) भूमि, खानों, बैंकों तथा बिजली-पानी इत्यादि के धन्धों का 
राष्ट्रीयकरण किया जावे । 

(घ) विदेशी सरकार के द्वारा लिया हुआ ऋण अ्रस्वीकार कर 
दिया जावे । 

(छ) प्रत्येक कुशक्ष मजदूर को ४० रु, न्‍न्यन॒तम मजदूरी और अकु- 
शल मजद र॒ को ४० रु, मजद री दी जावे। काम के घंटों को 
घटा कर ४४ प्रति सप्ताह कर दिया जावे | मजदूरों के लिए 
स्वास्थ्यप्रद्‌ परिस्थिति उपस्थित की जाबे । बीमारी, बुढ़ापे और 
बेकारी का बीसा किया जावे । 

(च) देश के आर्थिक जीवन का नियंत्रण मजदूर श्रौर किसान करें; 
जिससे कि देश की स्वतंत्रता का लाभ पुजीपतियों कोन 
मिल्न कर मजदूर ओर किसानों को मिले । 
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श्री देशपांडे के दुल ने जो कांग्र स से प्रथड हो गया था, अपना 
एक अलग श्रधिवेशन कलकत्त में मटियाब्रुज में किया । उसमें १० या 
१२ यनियनों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे । उस अधिवेशन में लेबर 
कमीशन की रिपोर्ट ओर गांधी इरविन सममोोते का बहिष्कार करने, 
जैनेवा के श्रन्तराप्ट्रीय मजदूर संघ का बद्िप्कार करने तथा देश के 
किसानों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने के प्रस्ताव पास किये गये । 


जब कि मजदूर प्रान्दोज्ञन में इस प्रकार फूट पड़ी हुँ थी उस 
समय कुछ लोग मजदूरों में फिर से एकता स्थापित करने का प्रयत्न 
कर रहे थे। रेलवे मेनस्‌ फेडरेशन ने एक एकता सम्मेलन बुलाया ओर 
उसके सामने एक कार्यक्रम रबखा जिसको वास्तव में श्री एम, एन, राय 
ने बताया था । यह एकता सम्मेलन बम्बड़े में महे १६३१ में हुआ । 
इस सम्मेलन में ट्रेंड यनिय्नन कांग्र स के प्रतिनिधि भी बुलाये गये, किन्तु 
कम्युनिस्ट लोग इसके विरुद्ध थे। उन्होंने एकता सम्मेलन में सुधार- 
बादी मजदूर नेताओं तथा रायवादी कायकर्त्ताओं का घोर विरोध किया । 
इस एकता सम्मेलन में एक दल दूसरे दुल को गाली देता रहा फिर भी 
एक उप समिति इस काय को आगे बढ़ाने के लिए. बना दी गई । 
बहुत बार प्रयत्न होने पर एकता सम्मेलन का एक अश्रधिवेशन १६३२ 
की जुलाई में हुआ जिसमें ट्रेड यनियन फेडरेशन, रेलवे मैनस्‌ फैडरेशन 
के प्रतिनिधि तथा कुछ कम्युनिस्ट जो कि बाहर बच गए थे, सम्मिलित 
हुए थे। उस समय कम्युनिस्ट दल के प्रमुख नेता मेरठ षड़यंत्र केस के 
फल स्वरुप केदखाने में थे । इस सम्मेलन में कुछ ऐसे निर्णय किए गए 
जिन पर दक्षिण पक्ष तथा वाम पक्त दोनों ही मिल सकते थे । सम्सेज्नन 
ने नीचे लिखे निर्णय किये जिसके आधार पर मजदूरों की एकता स्था- 
पित की जा सकती थी । 


(१) ट्रेंड यनियन वर्ग संघर्ष का एक साधन है; अस्तु, उसका मुख्य 
कार्य उनके अधिकारों भोर द्वितों को प्राप्त करना ओर उसकी रक्षा 
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करना है। और यद्यपि पू.जीवादी पद्धति में पु जीपतियों और मनबूरों 
का समन्वय नहीं किया जा सकता फिर भी इस परिवतन काल में पू जी- 
पतियों से बात-चीत करके मजद रों के हितों की रक्षा करने का काये 
ट्रेंड यनियन करेंगी । 


(२) यदि मालिकों से सहयोग करने से ल्ञाभ द्वोता हो, तो उसको 
छी डा नहीं जावेगा | 


(३) ट्रेंड यनियन आन्दोलन भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के 
आन्दोलन में भाग लेगा किन्तु उसका उद श्य देश में समाजवादी सर- 
कार स्थापित करना होगा । 


(४) ट्रेड यनियन कांग्र स समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, भाषण की 
स्वतंत्रता, सभा की स्वतन्नरता तथा संगठन करने की स्वतंत्रता में विश्वास 
रखती है और उसका समथन करती है । 

(५) ट्रेड यनियन कांग्र स जैनेवा के अ्रन्तराष्ट्रीय श्रमजीवी सम्से- 
लनों में प्रतिनिधि भेजेगी । 


(६) मजदुर आन्दोलन के लक्ष्य की प्राप्ति के क़िए कांग्रस 
शान्तिमय, न्‍्यायपूर्यो तथा प्र ज्नातांच्रिक ढंग से काम करेगी । 


ऊपर दिये हुए निर्णय के आधार पर एक विधान बनाया गया 
ओर देदली में ट्रेंड यनियन कांग्रेस तथा ट्रेइ यूनियन फेडरेशन का 
सम्मित्नित अधिवेशन हुआ, किन्तु कोई भी दल एकता सम्मेलन के 
बनाये हुए विधान को स्वीकार करने के ज्षिए तैयार नहीं था । इसका 
परिणाम यह हुआ कि एप्रिल १६३३ में नेशनल फेडरेशन आफ लेबर 
नामक संस्था को जन्म दिया गया । ट्रेंड यनियन फैडरेशन ने अपने 
कलकत्ता अ्रधिवेशन में एकता सम्मेलन के निर्णय को स्वीकार कर लिया 
और नेशनल ट्रेड यनियन फैडरेशन के नाम से नेशनल फेडरेशन आफ 
लेबर में सम्मिलित हो गई । परन्तु यद्द प्रयतन सफल नहीं हुआ और 
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नेशनल फेडरेशन आफ लेवर अधिक दिनों नहीं चल सका । भश्रन्त में 
दोनों शोर के प्रयत्न सफल हुए श्रीर १६३८ में दोनों पक्षों में समझोता 
हो गया और नागपुर में नेशनल ट्रेड यनियन फैडरेशन ट्रेड यूनियन 
कांग्र स में सम्मिलित हो गई । 

एक बार फिर ट्रेड यनियन कांग्रेस के नेतृत्व में मजदूर एकता 
स्थापित हो गई । केवल अहमदाबाद लेबर श्रसोसिएशन उससे संबंधित 
नहीं हुईं । समभझोते को एक शव यह थी कि द्वृंड यनियन कांग्रेस किसी 
भी अन्तराष्ट्रीय या विदेशी श्रमजीची सगठन से शअ्रपना सम्बन्ध 
स्थापित नहीं करेगी । शिनन्‍्तु व्यक्तिगत यूनियनों को विदेशी श्रमजीवी 
संघों से सम्बन्ध स्थापित करने की स्वतंत्रता दे दी गई टू । जहां. तक 
राजनैतिक प्रश्नों तथा हड़ताल का प्रश्न है यः निश्चय हुआ कि तीन 
ीथियाड़े बहुमत होने पर ही कोई निण्य क्रिया जा सकेगा । परन्तु 
व्यक्तिगत यनियमनें कांग्रस के ग्रादिश को मानने या न मानने के लिये 
स्वतंत्र हैं । 

टूड यनियन कांग्रंस को जनरल कोन्सिल में प्रत्येक के बराबर 
प्रतिनिधि (अर्थात ४४) रहेंगे । कांग्र स का विधान नेशनल ट्रेड यूनियन 
फैडरशन का ही रहेगा । कांग्रस का झूणडा लाल होगा किन्तु उसमें 
हंसिये ओर हथोड़े का चिन्दर नहीं रहेगा। 


बात यह थी कि इस समय मजदूर आन्दोलन में एकता न होने के 
कारण मजदूरों की स्थिति प्रत्यन्त दुयनीय थी। मिल मालिक ओर 
सरकार का सम्मिलित बल उनके विरुढू था श्र मजदूर अशकक्‍त ओर 
असहाय हो रहे थे । ऐसी परिस्थिति में मजदूर नेताओं को एकता की 
आवश्यकता प्रतीत हुई । परिस्थितियों ने उन्हें एकता के लिये 
विवश कर दिया । 


जब मजदूर आन्दोलन में एकता स्थापित करने के प्रयत्न चल रहे 
श्रे, उस समय भारतीय राजनैतिक गगन में एक और राजनैतिक दल 
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का उदय हुआ जो कांग्र स का अंग होते हुए भी देश में समाजवादी 
व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। वह कांग्रस समाजवादी दल के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ । १३६३१ के राष्ट्रीय श्रान्दोलन में जब कांग्र स 
के कायकर्तता जेलों में थे, तो उनमें से बहुत से कांग्रंस की तत्कालीन 
नीति के खोखलेपन को समझ गए, किन्तु साथ ही उन्होंने देखा कि 
ब्रिटेश साम्राज्यवाद से मोर्चा लेने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में ही 
संयुक्त मोर्चा बनाना आवश्यक है। किन्तु ब्रिटिश सरकार के हाथ से 
सत्ता छीन लेने के उपरान्त देश में समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने 
के लिए जनता को तैयार करना भी आवश्यक थां । श्रस्तु, पटना में 
आचाय नरेन्द्र देव के सभापतित्व में प्रथम कांग्र स समाजवादी दुल का 
अ्रधिविशन हुआ और तत्र से कांग्रस में कांग्रेस समाजवादी दल 
एक शक्तिवान वाम पक्चीय दुल्ल के रूप में कार्य करने लगा । स्वभावतः 
कांग्रेस समाजवादी दल का ध्यान मजदूरों की ओर गया भरोर उन्होंने 
मजदुर आन्दोलन में भाग लेना आरम्भ किया । अभी तक कांग्रंस 
मजदूरों की ओर अभ्रधिक ध्यान नहीं देती थी परन्तु कांग्र स समाज- 
बादियों ने मजदूरों के संगठन के काय को हाथ में लिया और शीघ्र ही 
जहुत सी यनियरने उनके अधिकार में आगई । मजदूर आन्दोलन में 
एकता स्थापित करने में काँग्रस समाजवादी दल का भी विशेष 
हाथ था । 

मजदूर आन्दोलन में एकता स्थापित होने ही पाई थी कि १६३४ 
में द्वितीय विश्व व्यापी युद्ध छिड़॒ गया श्रोर कांग्र स के नेतृत्व में फिर 
राष्ट्रीय आन्दोलन छिड़ा । कांग्रेस मंत्रिमं डलों ने त्याग पत्र दे दिये और 
व्यक्तिगत सत्याअइ श्रारम्भ हुआ । उस समय भारतोय कम्युनिस्ट इस 
युद्ध को साम्राज्यवादी युद्ध के नाम से पुकारते थे ओर प्रत्येक प्रगति- 
शील व्यक्ति को इसका विरोध करना कतंव्य बतल्ाते थे। कांग्रेस 
समाजवादी तो आरम्भ से ही इस युद्ध से भारत का कोई सम्बंध नहीं 
मानते थे और उन्होंने कांग्रेस पर प्रभाव डालना आरम्भ किया कि 
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वह भारत की स्वतंत्रता का सग्नाम छेढ़दे | परन्तु श्री एम. एन. राय को 
इस युद्ध में अपने ओर अपने दल ( रेडिकल पार्टी ) के लिए एक स्वण 
अवसर दिखलाई दिया । कम्युनिस्ट पादी अ्रभी तक गैर कानूनी थी । 
अधिकांश कम्युनिस्ट कायकरत्ता जेलों में बंद थे, जो बाहर थे वे छिपे 
हुए कार्य कर रहे थे, कॉग्रेस जन भी जेलों में बंद हो गए ओर कांग्रेस 
पर सरकार का दमन श्रस्त्र काम करने लगा | श्री, एम, एन, राय ने देखा 
कि राजनैतिक शक्ति अपने हाथ रखने और देश में अपने दल का 
प्रभाव बढ़ाने का श्रवसर उपस्थित हो गया है, अस्तु, उन्होंने ब्रिटिश 
सरकार से गठ बंधन कर लिया ओर वे विश्व व्यापी युद्ध को फासिस्ट 
विरोधी युद्ध कह कर उसका समर्थन करने श्रोर देश के प्रति देश-द्रोह 
करने लगे । ट्रेड यनियन कांग्रेस म॑ उनका कोई विशेष प्रभाव न था । 
अस्तु, उन्होंने इ डियन लेबर फेडरेशन नामक अखिल भारतीय संस्था 
को जन्म दिया ओर जो यनियनें उनके प्रभाव में थीं, उससे संगठित हो 
गई । सरकार ने लेबर फेडरेशन तथा प्रचार सम्बंधी कार्यों के लिए श्री 
राय को कल्पनातीत मोटी रक़में दुना आरम्भ कर दिया। बात यह थी 
कि देश के अन्दर ब्रिटिश--साम्राउयवाद के विरुद्ध तीध्र ज्ञोभ उत्पन्न 
हो गया था । सरकार को ऐसे व्यक्तियों ओर समूहों की आवश्यकता 
थी जो देश द्रोह करके ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जढ़ को देश में जमाये 
रखने के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद के एजन्ट का काम कर 
सके । कुछ समय उपरान्त जब हिटलर ने सोवियत रूस पर भी 
आक्रमण कर दिया तो भारतीय कम्युनिस्टों के लिए यह युद्ध एक 
रात में ही साम्राज्यवादी युद्ध से बदल कर जनता का युद्ध बन गया 
ओर वे सब प्रकार से युद्ध में सहायता ओर उसका समथन करने लगे । 
अब रायवादी तथा कम्युनिस्ट कायकर्त्ता मजदूरों से हड़ताल न 
करने ओर उत्पादन को बढ़ाने के त्षिए कहते | मजदूरों की दशा इस 
समय अच्छी न थी परन्तु फिर भी कम्युनिस्ट तथा राय-वादी कारययकत्तां 
उनको धोखे में रख कर उन्हें युध्द्‌ में सहयोग करने के खिए कहते 
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रहे । केवल अहमदाबाद तथा उन स्थानों पर जहाँ कांग्रस समाज- 
वादी दल का प्रभाव था मजबर राष्ट्रीय भावना से श्रोत प्रोत था । इसी 
समय कांग्रेस ने £ श्रगस्त १६४२ का स्वतंत्रता संग्राम छेड़ दिया । इस 
जन क्रान्ित से देश का कोना-क्रोना भड़क उठा । देश भपनी दासता 
की बेड़ियों को काटने का अन्तिम प्रयास कर रहा था किन्तु अहमदा- 
बाद, सदरास, जम शेदपुर इत्यादि स्थानों को छोड़ कर जहां कांग्रेस या 
कांग्रेस समाजवादी कायकत्तांश्रों का प्रभाव था मजदूरों का इस जन 
क्रान्ति में विशेष गोरव पूर्ण भाग नहीं रहा। कांग्रेस समाजवादी 
कायकरत्ता जेन्नों में दस दिये गए | श्रस्तु, ट्रेड-यनियन कांग्रेस का नेतृत्व 
सवथा कम्युनिस्टों के हाथ में चला गया। एक प्रकार से मजदर 
नंताओं न सरकार से गठबंधन कर लिया शोर दृड़ताल इत्यादि न 
करने के लिए प्रयत्न करते रहे । 

जब युद्ध के उपरान्त काँग्र स पर से पाबंदी उठा ली गई और कांग्रस 
समाजवादो कायकत्त। फि! बादर निऊले तो अ्रनायास ही बहुत-सी 
सजदूर सभाओं पर उनका प्रभाव होगया, क्‍योंकि रायवादी तथा 
कम्युनिस्ट कायकर्त्ता बहुत कुछ मज़दूरों का भी विश्वास खो चुके थे। 
प्रान्तीय चुनावों में मज़दूरों की सीटों के लिए कम्युनिस्ट, रायवादी और 
कांग्र स उम्मीदवारों में अधिकांश कांग्र स उम्मीदवार ही चुने गए । पोस्टल्ष 
हड़ताल, तथा रेलवे हड़ताल की तैथारी में कांग्रस समाजवादियों का 
विशेष हाथ था । परन्तु प्रान्तों में उत्तरदायी सरकारों की स्थापना के 
उपरान्त मज़दूरों पर अपना प्रभाव जमाये रखने के लिए सभी दल 
भरसक प्रयत्न करने त्गे। प्रत्येक दल मज़दूरों पर अपना प्रभाव रखना 
चाहता था । द 

इसी समय श्री गुलजारीलाल नन्‍दा ने मद्ात्साज़ी .के श्रादृ्श पर 
हिन्दुस्तान मज़दूर संघ की स्थापना की । बम्बई में हिन्दुस्तान मज़दूर 
संघ की स्थापना का उद्देश्य अहमदाबाद ममदूर संध के अआदश पर 
सज़दूरों का संगठन करना. है संघ्र यह मानता है कि साल्षिक ओर अज़- 
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दूर के ह्वित अन्ततः एक हैं श्रतः उनके सबन्धों को अधिक अ्रच्छा बनाना 
ओर मज़दरों के द्वितों की वृद्धि और उनको रक्षा करना उसका मुख्य 
काय हे । हिन्दुस्तान मजदुर संघ को सम्बन्ध में श्रभी कुछ कद्द सकना 
कठिन है परन्तु उसे महात्मा गांधी की सहानुभूति तथा आशीर्नाद प्राप्त 
है, इससे यद्द तो स्पष्ट ही है कि वद शीघ्र ही एक शक्तिवान संस्था 
बन जावेगी । 


अहमदाबाद मजदूर संघ 


भारतवर्ष में अहमदाबाद मज़दूर संघ अपने ढंग की अ्रनोखी और 
सबसे अधिक महत्वपण ट्ड यनियन है | अ्रतः उसके सम्बन्ध में यहां 
विस्तार पूवक कुछ लिखना श्रावश्यक हे | मज़दूर कमीशन ने भी अभ्रददम- 
दाबाद मज़दूर संघ की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है । इस संस्था को 
जनवरी १६२० में मद्दात्मा गांधी ने स्थापित किया ओर बहुत समय कत 
मज़दूर संघ को महात्माजी का सीधा नेतृत्व प्राप्त था । मज़दूर संघ के 
अ्न्तगत सात ट्रेड यनियन हैं:--आसल वकसं, फ्रेम कांड इलो वर्कर्स, 
खुनकर, एंजिन मशीन चलाने वाल्ने, जाबर श्रोर मुकहम, वाहन्डर और 
रेपरसं । प्रत्येक यनियन की अपनी कार्य कारिणी है। इसके श्रतिरिक्त एक 
केन्द्रीय काय कारिणी समिति है ओर साथ ही एक सलाहकार समिति 
भी है | इन समितियों के श्रतिरिक्त प्रतिनिधियों की स्थायी समितियां 
हैं जो कि संघ के भिन्न-भिन्न कार्यो की देख भाज्न करती हैं और एक 
प्रतिनिधियों का सम्मिलित बोर्ड है जो कि समस्त धंधों में मज़दूरों के 
दितों की देख भाल करता है । वेतन झदायगी कानून ( 28४7]60४ 
06 ए४2०४ 8०६ ) पास होने के पूव मजदूर संव का मिल मालिकों 
से यद समभोता था कि वे मजदूरों क वेतन में से मजदूर संघ का चंदा 
काट कर संघ को दे देंगे। अहमदाबाद की मिलों के लगभग आधे 
मजदूर संप्र के सदस्य हैं । संघ के मुख्य उह श्य नीचे लिखे हैं: (4) 
अहमदाबाद की मिल्लों में काम करने वाले मजबूरों का. .संग्ंठडन करना, 
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(२) मजदूरों में संगठन ओर भाईचारे की भावना भरना, (३) आन्तरिक 
प्रयत्न से मजदूरों के जीवन और उनके दज को उन्नत करना, (४) उनके 
लिए उचित मजदूरी काम के घन्टे ओर श्रन्य प्रकार की सहायता करना, 
(५) सदस्यों की कठिनाइयों को दूर कराने का प्रयत्न करना और मालिकों 
और मजदूरों में कगद्ा उठ खड़ा ध्ोन पर मजदूरों ओर मालिकों से बात- 
चीत करके झंगढ़े को निबटाने का प्रयत्न करना ओर समझौता न होने 
पर अन्त में पंचों से फेसला करवाना जिससे हड़ताल करने की आवश्य- 
कता न पड़े । (६) यदि हड़ताल करनी ही पड़े; तो उसे शीघ्र ही मजदूरों 
के हितों की रक्ता करन के उपश्न्त समाप्त कर देना और मालिकों के 
द्वारा द्वारावरोध ( [,00)२-०प६ ) न होने देना । (६) मजदूरों के हित 
की वृद्धि के लिए कानूनों का उपयोग करना । (१०) ओर श्रन्‍्त में सूती 
वस्त्र व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करना । 


मजदूर संघ के दफ्तर में मजदूरों की शिक्रायतों को लिखने का प्रबंध 
है । जिस मित्र के सम्बन्ध में शिकायत होती हे उसके अधिकारियों को 
लिखा जाता है | यदि वे उस शिकायत को दर नहीं करते हैं, तो प्रति- 
निधि घोर्ड निणंय देता हे या मंत्री चाहता है तो मिल मालिक ऐश्लोसि- 
येशन को लिखता हे श्रोर यदि मिल मालिर ऐसोसियेशन से वह झूगढ़ा 
नहीं निप्टता तो, फिर वह मामल। पंचों को दे दिया जाता है । 


महात्मा गांधी स्थायी रूप से पंच बोड में थे । मद्दात्मा गांधी के 
मद्दान्‌ व्यक्तित्व के फल स्वरुप बहुत से झगड़े तो यों ही निपट जाते 
थे। महात्मा गांधी के अतिरिक्त कुमारी अनसूया ताराबाई तथा श्री 
बेंकर महोदय ने अहमदाबाद मजदूर संघ को सबत्त बनाने तथा अभ्रहम- 
दाबाद में मजदूरों का संगठन करने का प्रशंसनीय कार्य किया है। यह 
उन्ददी दोनों के त्याग और तपस्या का परिणाम है कि भ्रहमदाबाद में 
मजदूर इतने अधिक सूसंगठित हैं । 
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यदि पंचायत के फैसले को भी कोई पक्त नहीं मानता अथवा 
मिल मालिक किसी झगड़े को पंचों के भी सुपुद नहीं करना चाहते 
तो अन्त में संघ हड़ताल का भी आयोजन करता है। हड़ताल के 
सम्बंध में मजदूर संघ का नीचे लिखा हुआ नियम हैः-- 

“यदि माज़िक किसी | रूगड़े का पंचों से फेसला करवाने के लिए 
तैयार नहीं होते अथवा पंच फेसज्े को सानने से इनक्रार करते हैं, तो 
मजदूर संध का प्रतिनिधि-मंडज्न ( बोर्ड ऑफ रिप्रजेंटेटिवज़ ) दो तिहाई 
बहुमत से उस मित्र में हड़ताल करवाने का निश्चय कर सकता हे” 

यदि प्रतिनिधि मंडल यह अनुभव करे कि स्थिति ऐसो है कि 
साधारण हड़ताल ((+2707'8] /50॥77०) की जावे तो प्रत्येक मजदूर 
को मत पत्र ((39]]00) दे दिया जावेगा और यदि मत देने वालों 
के तीन चोथियाई ओर सारे मजदूरों का दो तिहाई बहुमत हड़ताल 
के पत्त में हो तभी साधारण हड़ताल की जावेगी । 

इसके अ्रतिरिक्त मजदूर संघ एक ऐसा कोष भी रखता हे 
( ४०४।7ा9389007 प्राते ) जिसपते उन सजदूरों को आथक 
सहोयता दी जाती है जो डि संघ का कार्य करने के कारण मिलों में से 
निकाल्न बाहर किये जाते हैं । इस कोष के अतिरिक्त संघ मजदूरों की 
ग्रोर से उनके चोट इत्यादि लगने अथवा किसी मजदूर के मर जाने पर 
तति पूर्ति कानून के अन्तरगत मांज्षिकों से क्षतिपूर्ति की रकम वसूल करने 
की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हे ओर उस रक़म को वसूल करके 
मजदूरों के बैंक में जमा कर देता है। इस बेंक को मजदूर संघ ने मजदूरों में 
रुपया बचा कर रखने की भावना को जाग्रत करने के उहं श्य से स्थापित 
किया है । आवश्यकता पड़ने पर यद्द बेंक मजदूरों को उचित सूद पर ऋण 
भी देता हे । 

मजदूरों की चिकित्सा के लिए. एक भ्रच्छा हास्पिटल भी स्थापित 
किया गया है, जिसमें रोगियों के रहने के लिए वार्ड भी हैं ओर 
स्त्रियों के ल्षिएणु भी अत्नग वाड़ हैं जदां जश्या खाना भी है। 

१४ 
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संघ मजदूरों की शिक्षा के ल्षिणए दिन के तथा रात्रि के कई 
स्कूल चलाता है। इसके अतिरिक्त लड़कों के लिए आश्रम और 
लड़कियों के लिए कन्या गृह भी हैं, जहां लड़के ओर लड़कियां रह कर 
अध्ययन करती हैं । सब मिल्ला कर संघ २९ से अधिक शिक्षण सस्थाश्रों 
को चलाता है। 


मजदूर संघ ने मजदूरों के स्वास्थ्य की उन्नति करने के लिए अखाड़ों 
का प्रबंध किया है; इसके अतिरिक्त श्रन्य खेलों तथा डिल का भी 
प्रबंध हे । साथ द्वी संघ ने चलते-फिरते पुस्तकालय भी स्थापित कर 
रक्‍्खे हैं जिनसे मजदूरों का ज्ञान वर्धन होता है । 


पिछले दिनों से सघ ने मादक द्वव्यों के विरुद्ध मजदूरों में खूब 
प्रचार किया और मजदूरों में शराब तथा ताड़ी इत्यादि मादक द्वब्यों 
का सेवन न करने की भावना जागृत की। शराब पीने वालों से इस 
प्रकार की प्रतिज्ञा कराई जाती है कि वे भविष्य में कभी भी शराब न 
पियेंगे । जो एक बार शराब श्रथवा ताड़ी पीना छोड़ देते हैं उनकी दस्त 
भाल रक्‍्खी जाती है जिससे फिर वे दुब्येसन में न फंस जावें। ताड़ी 
ओर शराब की दकानों पर स्वयंसेवक नियुक्त किये जाते हैं जो वहाँ 
जाने वालों के नाम सूची में लिख लेते हे । शराब पीने के प्रति रुचि कस 
उत्पन्न हो उसके लिए. भजन मंडल्ली इत्यादि का प्रबंध किया 
जाता है जिससे कि मजदरों का मनोरंजन हो और मजदरों के लिए 
शरबत इत्यादि का प्रबंध किया जाता है । इस शराब बंदी के आन्दोलन - 
के फल स्वरूप अहमदाबाद के मजदूरों में शराब की खपत बहुत कम 
गई । संघ के अधिकारियों का कहना हे कि मजदरों में शराब की 
खपत पहले से एक चोथियाई रद्द गई हे । 
मजदर संघ ने सजदूरों के रहने के मकानों की एक जांच करवाई 
जिसके परिणाम स्वरूप यह ज्ञात हुआ कि मजदर ऐसे गदे मकानों में 
रहते हैं कि जो मनुष्यों के रहने के योग्य नहीं हैं। अर, सांघ ने अहम- 
दाबाद स्युनिसिपेलटो से एक ऋण लेकर कल्याण गांव-नामक एक -छीटा 
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सा सुन्दर उपनिवेश बसाया है । अत्येक मजद्र को २९ वर्ष तक अप्रति 
मास दस रुपये देना पड़ेंगे ओर अन्त में वद उस मकान का सालिक हो 
जावेगा प्रत्येक क्वाटर में तीन कमरे, एक वरांड! और पीछे छोटा-सा 
उद्यान हे ओर इस उपनिवेश में पुस्तकालय, स्कूल तथा अ्रस्पताल सभी 
सुविधाय उपस्थित करदी गई हैं । 

संघ मजदुर संदेश नामक साप्ताहिक पत्र निकालता है जो सदस्यों 
को बिना मूल्य दिया जाता है । 

किन्तु संघ का क्वा्य केवल आशिक ही नहीं रहा है । जब जब माह#- 
त्मा गांधी के नेठ॒त्व में श्रान्दोलन हुआ है तब-तव संघ ने उस श्रान्दो- 
लन में सहयोग दिया हैं । 

परन्तु पिछक्षे दिनों से अहमदाबाद में कम्युनिस्ट कार्यकर्त्ता साध की 
शक्ति कम करने का प्रयत्न करते रहे हैं । यद्यपि वहां कम्युनिस्टों का 
अधिक प्रभाव नहीं है फिर भी वे संघ के विरुद्ध प्रचार करते रहते हैं १ 

सच तो यह है श्रहदमदाबाद में मजदर संघ ने मजदरों के हिल के 
जितने कार्य किये हैं उतने किसी भी भारतोय मजदूर संघ ने नहीं किये । 
परन्तु कुछ लोगों में विशेष कर कम्युनिस्ट कार्यकत्ताओं में यह संदेह की 
भावना उत्पन्न होगई है कि अ्रह्मदाबाद का सजदुर संघ वास्तय में 
मजदूर संघ नही है वह मजद रों के हितों का कार्य करने वाला एक कैन्द्र 
मात्र है । मदात्मा गांधी की यह मान्यता कि मजदुरों ओर मिल मालिकों 
के वास्तविक रवाथ एक हैं वास्तव में अहमदाबाद मजदुर संघ की विशेष 
परिस्थिति का द्योतक है । कम्युनिस्टों का यह कहना कि मजदूर संघ मिल 
मालिकों से मेल रखता है, इस दृष्टि से ठीक नहों है । संव मजदरों के 
हितों को सुरक्षित करने का प्रयत्न करता है श्रोर साथ ही यदि मिल 
मात्रिकों से मिलझर वह मजदुरों के हितों को रक्ता करने में सफल हो तो 
वह उससे कुणिठत नहीं होता । 

कुछ विशेष कारणों से कम्युनिस्टों को इस प्रकार का भूठा प्रचार 
का अवसर मिल गया । एक सो यह था कि मद्दात्मा गांधी की सलाह से 
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अहमदाबाद मजदूर संघ ने किसी अखिक्ष भारतीय मजदूर संगठन ( ट्रेड 
थनियन कांग्रेस इत्यादि) से अपना सम्बन्ध स्थापित नहीं किया । दुसरे 
अभी कुछ समय पूर्वे तक (१६३८ के पुव) अहमदाबाद मजदर संघ जे 
ड्रेड यनियन एक्ट के अन्तर्गत अपने को रजिस्टर भी नहीं करवाया था। 
एक बात ओर भी जिसपे कि कम्युनिस्टों को संव के विरुद्ध प्रचार करने 
का अवसर मिल गया था । संब ने मित्र मालिकों से यह व्यवस्था करली 
थी क्रिजो मजदूर संघ के सदस्य थे उनका सासिक चन्दा मिल मालि ' 
उनकी मजदूरी में से काट कर संघ को द देते थे । किन्तु वेतन श्रदायगी 
कानून के बन जाने के उपरान्त यद्ट प्रथा बन्द कर दी गई । संघ की ये 
विशेष बातें महात्मा गांची के अ्रादशवाद के कारण हैं । अग्रतएव यह कदह्ठ ना 
कि संघ वास्तविर अ्र्थों में ट्रेड यभियन नहीं हे गलत है । 


मजदूर सभाओं के संगठन में कठिनाइयाँ 





आज देश में भिन्न भिन्न आदश!। वाले राजनेतिक दल मजदरों का 
संगठन करने का प्रयत्न कर रहे हैं । फिर भी अधिकतर मजदर सभाशओ्रों 
की स्थापना हड़ताल के समय अथवा हड़ताल के पूर्व होती हे | जब 
किसी मिल य। केन्द्र के समजदर अपनी दयनीय स्थिति से ऊब कर राज- 
वैतिक कायकर्त्ताओं की सहायता मांगते हैं तो मजदर सभा का जन्म 
होता है । विधान इत्यादि बनाने में कोई भी कठिनाई नहीं होतो । राज- 
जैतिक कायकर्ता अन्य मज़दर सभाओं के विधान की नकल कर लेते हैं 
ओर मजदर सभ। की रजिस्टरो दृड यनियन. रजिस्ट्रार से करवा ली जाती 
है । कायकारिणी समिति में आधे सदस्य वे लोग हो सकते हैं कि जो. 
मजदर नहीं हैं । अच्छा तो यह हो कि मजदर सभाश्रों का संचालन 
स्वयं मजदर ही करें; परन्तु भारतवष में श्रभी बहुत दिनों तक यह स्थिति 
नहीं भरा सकती । क्योंकि एक तो कारखानों में शिक्षित मजदरों का 
नितानत अभाव है; दसरे यदि कोई मजदूर शिक्षित हो भी तथा मजदर 
सभा को संगठित करना चाहे तो किसी न किसी अपराध में वह निकाल 
दिया जाता हे । यदि मजदुर मंत्री तेज; उत्साही ओर उम्र हुआ तब तो 
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वह निकाल दिय। जाता हे ओर यदि वह स्वभाव से सममौोते की प्रवृत्ति 
वाला हुआ तो क्रमशः वह अपने साथी मजदूरों के विश्वास को खो देता 
है ओर उसको यनियन में अपने वद्‌ को त्याग देना पड़ता हे, यदि वह 
चाहता हे कि फेक्टरी में उसकी उन्नति हो । यह परिम्धिति सभी 
श्रोद्योगिक केन्द्रों में हे । मिल मैनेजर यनियन के सजदर कार्य-कर्त्ताओं 
को पदोन्नति का लोभ देते हैं श्लोर इस प्रकार या तो मजदरों के नेतृम्व 
को शिथिल कर देते हैं श्रथवा उम्र मजदर नेताओं को निकाल देते हैं । 
मजदर सभाओं के सामने द्सरी कठिनाई मासिक चन्दा इकट्ठा 
करने की उपस्थित दोती है | दो या चार आना जो भी यनियन का 
चब्दा होता है उसको जमा कराने में बहुत कठिनाई होती है । यदि 
यत्ियन के कार्यालय में चन्द्र जमा करने की व्यवस्था की जाती हे तमश्र 
तो मजदर सदस्य चन्दा नहीं देते श्रोर यदि कुछ सदस्यों को चन्दा 
जमा करने के ल्लिए नियुक्त किया जाता है, तो कभी-कभी वह कार्यकत्ता 
समय पर रुपया नहीं देता ओर परा चन्दा कोपाध्यक्ष के पास नहीं 
पहुंचता । यदि यनियन के कार्यकर्ता फेक्टरी के अन्दर यनियन का चंदा 
जमा करते हैं, तो बहधा मिल मात्रिक उन कायकर्त्ताओं के विरुद्ध काय 
वाही करते हैं । केवल अहमदाबाद के मजदर संघ तथा जमशेदपुर के 
लोहे तथा स्टील के कारखाने की यनियन का चन्दा मिल-मालिक मज- 
दरों के बेतन में से काट कर यनियन को दे दते हें । किन्तु साधारण 
न तो मिल मालिक ही ऐस। करना पसंद करते हैं ओर न यनियन ही इसे 
पसंद करती है । मिल-मालिक यह काय करके मजदरों को संगठित होने 
देना नहीं चाहते और न इसे वे अ्पता कार्य हो मानते हैं । अस्तु, वे इस 
मंफट को उठाना नहीं चादते । यनियन सिल-मालिकों पर भ्रपने चंदे को 
इकट्टा करने का काय सॉप कर उनके श्आश्रित हो जाना पसंद नहीं करती ! 
परन्तु मजदरों को सगठित करने में केवज्ल यही कटिनाइयां नहीं 
हैं। भारतीय मजदर अ्शिक्षित है, अ्रतएव उसको संगठित करना बहुत 
सरल नहीं है । परन्तु यह स्वीकार करना होगा कि भारतीय - मजदर के 
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नितानत अशिक्षित होते हुए भी उसने संगठन के महत्व को समझा हे 
झोौर यदि कार्य-ऊत्ता सच्चा ओर त्वगन वाल। हो तो वह उसके नेतृत्व में 
संगठित दो जाते हैं । सबसे बड़ी कठिनाई जो कि मजदुर काय-कर्त्ताओं 
को यनियन बनाने के समय करनो पढ़तो है वह है मिल-मालिकों का 
विरोध । चाहे यनियन रजिस्टड हो अथवा गैर रजिस्टड 
मालिक उसको स्वीकार नहीं करते । कभीनक्भी तो यनियन में काय 
करन वालों को कारख़ान से निक्राज्ञ दिया जाता है। कुछ कारखानों के 
मालिक अधिक कूटनोतिज्ञ होते हैं वे यनियन को कुद्ध शर्ताी पर स्वीकार 
करते हैं । पहली शत तो यह होतो है कि यनिथन रजिप्टर करवाली 
जावे | यह म/लिक केवल अपने मत्रद्रों से ही बात करना स्वीकार- 
करते हैं बाहर वालों से नहीं । इसके उपरान्त वे क्रमश; और नये-नये 
बंधनों से यूनियन को बाँचते हैं । उदाहरण के लिए वे बादर वालों की 
सख्या को बहुत कम कर देना चाहते हैं कभी-क्ती यनियन को स्व्रीकार 
कान॑ में उनकी यह भी शर्त होतो है कि यनियन का कोई विशेष कार्य - 
कर्ता जो कि अत्यन्त उत्सादी ओर उग्र हो उसको कोई पद न दिया 
जावे ओर न वह कायकारिणों समिति में ही रक्षा जावे । कभी-क थी तो 
कारखानों के मात्षिक यनियन को स्त्रीकार करने के लिए यह भी शत 
रखते हैं कि मीटिंग में मालिकों की आलोचना नहीं की जावेगी ओर 
जब कि किप्ती बात को लेकर यनियन और मालिकों की बातचोत चल 
रही हो तब तक मजदरों की कठिनाई का सावजनिऊ ढंग से प्रचार नहीं 
किया जवेगा। इस प्रकार यनियन यदि मालिशों द्वारा स्व्रीकृत होती हे 
तो वह बहुत कुछ अपनो स्वतंत्रता को खो देती है । 

भारतवष में एक और भी बड़ी कठिनाई हे जिसका सामना श्राये 
दिन मजदर काय-कत्ताओं को काना पढ़ता हैे। जहां कारखानों के 
मालिरों ने देखा कि यनियन सबल होती जा रही हे ओर काय-कर्त्ता पर 
मजदूरों का विश्वास जम रहा है वह उस काय॑-कर्त्ता या यनियन के 
प्रसुख काय-कत्तओं को अच्छी रकम देकर खरीद लेन का प्रयरन करते 
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हैं. । यदि कार्य-कर्त्ता सच्चे ओर ईमानदार हुए ओर नीचे नहीं गिरे तो 
मिल-मालिफ कुछ चरित्रद्दोन व्यक्तियों को वेतन देकर अथवा परोच- 
रूप से आथिक सड्वायता देकर एक दूसरी यनियन खड़ी करवा देते हैं । 
इस प्रकार मजररों में फूर डलवा कर उन्हें शक्तिहीन बना देना उनका 
बाँये द्वाथ का खेल है । श्रविकृतर ऐसा देखने में आता है कि यह खड़े 
किये हुए मजरर नेता बहुत अधिक गालियां मिल-मालिहों को देते हैं 
किन्तु समत्र पर कभो भो सजदरों का नेतृत्व नहों करते । 

प्रान्तों में कांग्रेस मन्त्रि-मण्डलों को स्थापना के पूव मजद्रों का 
संगठन करने में एक कठिनाई यह थी कि मिल-माक्षिक पुलिस की 
सहायता से कार्य-कत्ताओं को परेशान करते थे और कभी-कभी तो 
पुलिस उन पर कोई भीषण आरोप लगा कर केद कर लेती थी । यद्यपि 
प्रान्तों में क प्रेस सन्‍्त्रो मण्डलों की स्थापना ,से यह कठिनाई दूर हो गई 
है पहन्‍्तु जिन भान्तों में कॉग्रेस मंत्रि-मंडल नही हैं, वहद्दों यद्द कठिनाई 
अब भी है । 

देशो राज्यों में ता मजदरों का संगठन करना श्राज भी कठिनाई 
ओर जोखिम का काम है । अ्रधिकतर राज्य के प्रमुख अधिकारी और कहीं 
कहीं तो स्वयं महाराजा कारखाने के लाभ में साकीदार होते हैं । वहां 
मज़दरों में काय करना या सजदर सभा का सगठन करना, मद्वाराजा क 
विरुद्र विद्रोह ऐेजाने जेपा भयंरूर अपराध माना जाता हे ओर काय- 
कत्ता शीघ्र ही जेन्न भेज दिया जाता है । 

इतनी कठिनाइयों होते हुए भी भारत में मजदूर श्रान्दोलन प्रबल 
दोता जा रहा है यह संतोष को बात है । यद्यपि श्राज देश में मजदुर 
आन्दोलन ययेष्ट बलशाली हो गया है परन्तु फिर भी वह अन्य 
ओ्ौद्योगिक देशों की भाँति प्रबल नही हो पाया हे । 


अजदूर आन्दोलन की निबलता के कारण 


यद्यवि ध्राज भारतीय मज़दुर आन्दोलन पहले से अधिक सबत्य 
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और उम्र हे, परन्तु फिर भी वह अभी निबल ही है। मजदुर भआन्दो 
लन की निर्बंलता के मुख्य कारण - नीचे लिखे हैं।--- 
१. मजदूरों का अशिक्षित होना ' 


अधिकांश समजद र अशिक्षित हैं। सगठन के त्वाभों को वे शीघ्र नहीं 
समभ पाते ओर न वे 2 ड यनियनों में पूरा भाग ही ले पाते हैं । श्रस्तु, 
मजदरों में वग चैतन्य उदय करना श्र उनमें अनुशासन की भावना 
भरना सरल नहीं है । कभी-कभी ऐस। होता है कि मजदूर कायकर्त्ता 
उनके द्वितों को दृष्टि में रख कर मित्र साल्रिकों से कोई सम्मानजनक 
समभोता कर ल्लेत। हे श्रोर उसका कोई विरोधी मजदूरों में यह प्रचार 
करता है कि वह मालिकों से मिल गया हे । निर्योध म जद्र उसके 
विरोधी की बातों में आरा जाता हे । । 


२. ओयद्योगिक केन्द्रों में मजदूरों का एक भाषा-भाषी न होना 
भारतीय श्रौद्योगिक केन्द्रों में जो मजद्र काम करते हैं, वे एक ही 
भाषा नहीं बोलते | वे भिन्न-भिन्न भाषाएं बोलते हैं ओर उनका रहन- 
सहन भिन्न होता है; अतएव उनमें वह एकता उत्पन्न नहीं हो पाती, जो 
एक ही भाषा-भाषी जन समूह में उत्पन्न हो सकती है । यह देखा गया 
है कि बम्बह भ्रथवा कलकत्ता में प्रत्येक भाषा के बोलने वाले एक समूह 
में रहते हैं । 
३, ओ्रोद्योगिक केन्द्रों का बिखरा होना 
भारत में श्रौद्योगिक केन्द्र बहुत दर-दुर पर हैं। इस कारण मजदूर 
आन्दोलन अधिक सबल नहीं हो पाता | यदि मजदर बसर्तियां पास- 


पास ही हों, ओद्योगिक केन्द्र किसी विशेष चतन्र में हों तो मजदर आनदो 
लन भ्रधिक सुसंगठित हो सकता हे | 


४. मजदूरों की निधनता 
' भारतीय मजदूर अत्यन्त निर्घन है। उसके पास इतना भी नहीं 
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होता कि यह यनियन का मासिक चढदा दे सके | बिना , आर्थिक संहा- 
यता के यनियन सफलता पूवक कार्य नहीं कर सकती । 


५. मजदूरों का स्थायी रूप से भ्राद्योगिक केन्द्रों में न रहना 


यह तो हम पहले ही कह चुके हैं कि भारतीय मजदर आर्थिक 
विवशता के कारण श्रौद्योगिक केन्द्र में कार्य करने आता है, किन्तु वह 
ओोधोगिक केन्द्र में स्थायी रूप से रहने की भावना अपने मन में कभी 
भी पोषित नहीं करता | यद्यपि यह बहुत संभव है कि कोह मजदुर 
जीवन का श्रधिकांश समय श्रोद्योगिक केन्द्र में ही व्यतीत कर दे; किन्तु 
वह मन में उस दिन की उत्कठा से प्रतीक्षा करता है कि जब वह अपनी 
सिर पोषित अभिल्लाषा को पूरा करेगा अर्थात्‌ वढ़ गांव को स्थायी रूप 
से क्षोट जावेगा । जब भारतीय मजदरै में यह भावना बराबर बनी 
रहती है कि उसे श्रोद्योगिक केन्द्र में नहीं रहना हे तो फिर वह अपनी 
यूनियन के कार्यो में उतनो रुचि नही दिखलाता जितना कि ब्रिटेन का 
मजदुर । क्‍योंकि वह जानता है कि उसे अपना समस्त जीवन ओझोर उसकी 
संतानों का जीवन उसी केन्द्र में व्यतोत करना है। भारतीय मजदर 
कारखानों की श्रसुविधाश्रों ओर कष्टों को दूर कराने, श्रपने ढ्वितों की 
रक्षा करने में उतना जागरूक ओर सतक नही' रद्दता, जितना कि अन्य 
देशों का मजदूर होता है । 


६. मजदूर आन्दोलन का नेठ्त्व योग्य हाथों में न होना 


भारतीय मजदुर-आन्दोलन इस कारण भी निबल है क्योंकि 
उसका नेतृत्व योग्य व्यक्तियों के हाथों में नहीं हे । लेखक का यह मस 
कदापि नही है कि मजदुर नेता सच्चे ओर इसानदार नही है। उनमें 
से बहुतों ने मजदरों के ज्िण बहुत त्याग किया है । परन्तु फिर भी 
ऐसे व्यक्तियों की कम्मी नहीं हे; जो अवसरवादी हैं और जो मजदूरों 
पर अपना प्रभाव जमा कर भारतीय राजनीति में अपना प्रभार! जमाना 
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चाहते हैं ओर समय आने पर देश और मजदूरों के प्रति विश्वासघात 
करते हैं । उदाहरण के लिए पिछले महायुद्धू (१६३६-४५) में सारा देश 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद् खड़ा हो गया । श्रगस्त १६४२ की क्रांति 
हुईं थी । परन्तु रेडिकल डेसाक्र टिक पाटी तथा कम्युनिस्टों ने ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद से समझौता करके मजदूरों को उस क्रांति से अलग हो 
रखा । मजदर श्रान्दोल़न में जो दरार पड़ी हुईं हे, उसमें एकता 
दृष्टिगोचर नहीं होती ; वह भो मजदुर आन्दोलन की निर्बलता का 
कारण हे । 


मजदूर आन्दोलन के प्रति मालिकों का कड़ा रुख 


मिल मालिक मजदूर सभाओं को सहन नहीं करना चांहते। चाय 
के बागों में तो मजदूरों की लाइनों पर चाय के बागों के अधिकारी 
पहरा रखते हैं । कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि बाग में नोकर है वहां 
उनकी अ्रनुमति के ब्रिना रात्रि या दिन में नहीं जा सकता । यही कारण 
है कि चाय के बागों का मजदूर आ्राज भी बिलकुल असंगठित और 
शक्तिहीन है। जिन कारख़ानों ने अपने मजदूरों को रहने के लिए 
मकान दिये हैं वेभी 'चालों' ओर मजदूरों को बस्तियों में चौकीदार 
नियुक्त कर देते हैं ओर मजदूरों की चोकसोी रक्खी जातो है। यदि मजदूरों 
में काय करने वाले कार्यकर्ता वहां आते हैं तो उनकी रोक थाम होती 
है। यदी नहीं जो भी मजदूर यनियन के काय में उत्साह प्रगट करता 
है, उसको किसी न किसी बहाने निक्राल दिया जाता है। अहमदाबाद 
मजदूर संघ को भी इस दुष्यवहार की बहुत शिक्रायत है। जो कार- 
खाने कसबों में हैं वहां तो मालिक का और भी अधिक आतंक 
रहता है । 
सरकार का कठोर व्यवहार 





अभी तक प्रान्तीय सरकारों का व्यवद्वार मजदुर कार्य कत्तों श्रों तथा 
मजदूरों के विरुद्ध अत्यन्त कठोर था । सनिक-सी ब्रात दोने पर सिल 
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पैनेजर के फ़ोन करते हो पुलिस आ धमक्ती थी भोर मजदूरों को 
आरतंक्रित करने के लिए गिरफ्तारियां, जाठो चाज श्रोर कभी- भी गोलियां 
चलाई जाती थीं । ऐसा कभी नहीं हुआ कि पुलिस ने मजदूरों का 
पत्त लिया हो । मजदूर कायकत्तांश्रों के पीछे जासूस लगे रद्दते, उनकी 
डाक सेन्सर होती, उनको आतंकित किया जाता ओर मजदूरों पर भी 
इसका बुरा प्रभाव पड़ता था + किन्तु प्रान्तों में उत्तरदायी शासन 
स्थापित होने पर और बहुत से प्रान्तों में कांग्रेस मंत्रीमंडल स्थापित हो 
जाने से इस दिशा में यथेष्ट परिवतन हुग्रा। सरकार श्रत मजदूरों के 
प्रति सहानुभूति रखती है । किन्तु जिन प्रान्तों में अभी भी प्रतिगामी 
दल्मों की सरकार है, वहां मजदूरों की दशा दयनीय हे । 

प्रजदूर आन्दोलन में जाति भेद 


यद्यपि अभी तक मजदूरों में जाति द्वप ने पूरी तरह से घर नहीं 
किया है, परन्तु मिल मालिक, जातीय संगठन इस विष को मजदूरों 
में फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं । कहीं-कह्टीं मुस्लिम मजदूर यनियन 
स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है और हड़तालों के समय 
मिल्ल मालिक सवर्ण हिन्दुओं और अ्रछुतों तथा हिन्दू-मुसलमानों में भेद 
उत्पन्न करने का भरसक प्रयत्न करते हैं। अवश्य ही यदि मजदूर 
आन्दोलन में यह विष घर कर गया तो श्रान्दोलन को नींव ही हिल 
जावेगी । यदि मजदूर कार्य-कत्त। मजदूरों को आधिक श्राधार पर 
संगठित करें तो यह विष मजदूरों में फेल नहीं सरूता । 
भारतीय ट्रड यूनियन केवल हड़ताल कमेटी हे 


, आरत में मजदूर आन्दोलन की एक निर्बज्ता यह है कि ट्ड 
यूनियन का केवल एक ही कार्य हे। वह अधिकांश में हृड़त।ल कमेटी का 
काम करती है । बहुधा ट्‌ ड यनियन का निर्माण ही हड़ताल करवाने के 
उद्ग श्य से होता है, जब किसी मित्र में मजबूरों में मात्षिकों के कठोर 
उयवहार से अथवा मजदूरी को कसी के कारण वातावरण चुब्ध हो 
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उठता है, तो उत्सादी कार्यकर्ता उनकी यनियन स्थापित करके मालिकों 
को नोटिस दे देते हैं श्रोर यदि कोई सम्मानपूर्ण समकोता न हुआ तो 
हड़ताल करदी जातो है । हड़ताल के दिनों में यनियन के सदस्य बहुत 
बड़ी संख्या में होते हैं ओर यनियन का प्रभाव भी बहुत होता है । यदि 
हड़ताल सफल हुईं तो यनियन स्थायी बन जाती है, यद्यपि लोगों का 
उत्साह फिर कम हो जाता है ओर वह श्रध सुप्त श्रवस्था में पहुँच जाती 
है । यदि दुर्भाग्यवश हड़ताल असफल हो गई तो यूनियन भी समाप्त 
हो जाती है । 

अभी तक जो पुरानी यनियन हैं वे भी अधिकतर हड़तालों का 
आयोजन करने तक ही अपने कतंव्य की इति श्री मानती हैं । अहमदा- 
बाद, बम्बद़े इत्यादि स्थानों की पुरानी यनियनों को छोड़ कर देश में बहुत 
कम यनियनें ऐसी हैं, जो मजदूरों की देनिक समस्याओं को हल करने के 
क्षिए रचनात्मक काय करती हैं । हड़ताल्न तो मजदर का अन्तिम शस्त्र हे । 
इसके अतिरिक्त मजदुर की शिक्षा, स्वास्थ्य, रदने की/समसस्‍्या, मनोरजन 
बेकारी, तथा बीमारी में अज्ञाऊस मिलने की व्यवस्था इत्यादि ऐसी बहुत 
सी समस्‍यायें हैं जिनकी ओर ट्रेड यनियनों को ध्यान देनेकी आवश्यकता 
है। जैसे-जैसे मजदूर आन्दोलन में योग्य नेतृत्व का प्रादुभ/व हो रहा है; 
वैसे हो वैधे उनका इन आवश्यक प्रश्नों की श्रोर ध्यान जा रहा हे | 
श्राशा है कि भविष्य में ट्रेड-यनियन रचनात्मक पत्ष को भी उतना ही 
महत्व देगी जितना महत्व संघर्ष को देती है। 


राष्ट्रीय ट्र ड यूनियन कांग्रेस 


यह तो हम पहले ही कह चुके हैं कि मजदूरों के दो अखिल भार- 
तीय संगठन काम कर रहे थे । एक ट्रेड यनियन कांग्रंस और दूसरा 
श्री एम, एन. राय के अ्रनुयायियों द्वारा संगठित लेबर फैडरेशन, यद्यपि 
लेबर फेडरेशन का मजदूरों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं है । ट्रेड यूनियन 
कांग्रस में तीन प्रकार के कार्यकत्तो थे कम्युनिस्ट, कांग्रेस समाजवादी , और 
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गांधी विचारधारा को मानने वाल्ले मजदूर कार्यकर्ता जो हिन्दुस्तान मजदूर 
सेवक संघ को नीति के अनुसार मजदूरों में काय करते थे। युद्ध काह्न 
में कांग्रेस कार्यकत्तांश्रों के जेल्ल में बन्द होने के कारण ट्रेड यूनियन 
कांग्रं स पर कम्यनिस्टों का प्रभाव बढ़ गया था । केन्द्रीय कार्याक्य उनके 
हाथ में होने के कारण कांग्रस कार्यकत्ताओं का उसमें प्रभावशाली 
होना कठिन था डनका कम्युनिस्टों पर दोषारोपण यह था कि वे 
अवास्तविक मजदूर सभाओं को रजिस्टरड करके ट्रंड यनियन 
कोंग्रंस में अपना बहुमत बनाये रखते हैं । श्रस्त, महँ १६४७ में जब 
सरदार वल्लभभाई पटेल की श्रध्यक्षता में हिन्दुस्तान मज़दुर सेवक संघ 
का वार्षिक अश्रधिवेशन देढ़ली में हुआ, तो वहां पर ही राष्ट्रीय ट्रेंड 
यूनियन कांग्रेस की स्थापना कर दी गई ओर हिन्दुस्तान मजदर 
सेवक संघ के प्रभाव में जो मजदुर सभायें थों वे उससे स म्वन्धित 
हो गह । 

समाजवादी मजदर कायकत्तांश्रों के सामने राष्ट्रीय दृइड यनियन 
कांग्र स की स्थापना से एक समस्या खड़ी हो गई । वे कम्युनिस्टों द्वारा 
प्रभावित ट्रेंड यनियन कांग्र स में तो रह नहीं सकते थे, साथ ही राष्ट्रीय- 
दुँड यनियन कांग्र स में भी उनके लिए रह सकना कठिन था । क्योंकि 
उनका विचार था कि वच्लभभाई पटेल, श्री गुलजारीलाज्न नंदा के 
नेतृत्व में राष्टीय ठुड यनियन वास्तव में मजदरों के स्वार्थो की रक्षक 
नहीं बन सकती ओर न उनके हितों की पूरी रूप से रक्षा ही कर सकती 
है क्योंकि उस पर सरकार का बहुत प्रभाव रहेगा । सरकारी मंत्रियों के 
प्रभाव में पलने वाली राष्ट्रीय ट्र ड यूनियन कांग्र स देश में मजद्र और 
किसान राज्य के लिए युद्ध नहीं कर सकती । अस्तु, समाजवादी दल ने 
यह निश्चय किया कि वह इन दोनों संगठनों से स्वतंत्र रह्द कर स्वतंत्र 
रूप से मजदुर संगठन का कार्य करेगा । उनकी योजना यह हे कि 
पहल्ले प्रत्येक धंधे के संगठित मजदुरों को अखिल भारतीय फेडरेशन 
स्थापित कर दी जावे भर फिर एक स्वतश्र अखिल भारतीय सजदुर 
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संगठन अपने नेतृत्व में स्थापित किया जावे । 


आ्राज भारतवष के मजद॒र श्र नन्‍्दोलन की बाग डोर चार भिन्न रांज- 
नेतिक आदश वाले दलों के हाथ में हे- कम्युनिस्ट, टंड यनियन कांग्रेस 
के द्वारा; हिन्दुस्तान मजद्र सेवक संघ, राष्ट्रीय ट ड यनियन कांग्रस के 
द्वारा; रायवादी; लेबर फेडरेशन के द्वारा ओर समाजवादी अपने स्वतंत्र 
संगठन के द्वारा मजदूरों का संगठन कर रहे हैं । 


दसवां परिच्छेद 


मजदूरों ओर पूंजीपतियों का सम्बन्ध 


यह तो हम पहले ही कह चुके हैं कि भारतबष में आधुनिक ढंग 
के कारखानों तथा खानों की स्थापना १८६० के उपरान्त हुईं थी और 
अधिकांश मजदूर गांवों से आये थे । उस समय तक भारतीय मजदूरों 
में वर्ग चैतन्य का उदय नहीं हुआ था । मालिक को वे मां-बाप 
सममभते थे और उसी भावना से प्रेरित होकर वे अपने कष्टों की पुकार 
मालिक के सामने करते, प्राथना पत्र देते और मातल्तिक जो कुछ भी 
उन्हें देता उससे संतोष करके उसे धन्यवाद देते थे । कारण यहद्द था कि 
उन्हें यह पता ही नहीं था कि उनके कुछ अधिकार भी हैं और मालिक 
जो उनके श्रम का लाभ उठा कर अपनी तिजोरियां भर रहा है उससे कुछ 
प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र ही यथेष्ट नहीं हैं वरन मजदूरों के संग- 
उन की आवश्यकता भी है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भारतीय 
मजदरों में वर्ग. चैतन्य भोर वर्ग भावना का सवंथा अ्रभाव था । यही 
कारण है कि यद्यपि मजदरों को कारखानों, खानों, ओर चाय. के बागों 
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में पशुवत्‌ जीवन व्यतीत करना पढ़ता था परन्तु फिर भी हड़तालों की 
हम कोई चर्चा नहीं सुनते | इसका यह अ्रथ नहीं है कि भारतोय 
उद्योग-घंघों के प्रारम्भिक दिनों में मालिकों श्रोर मजदूरों में कोई संघर्ष 
ही नहीं हुआ । कुछ छुट-पुट संघर्ष हुए किन्तु उनका कहीं ठीक विवरण 
उपलब्ध नहीं है । | 

सबसे पहली हृड़ताल जिसके संबंध में हमें लिखित विवरण प्राप्त 
होता हे गोजाम बाबा स्पिनिंग श्रीर वीविंग मिल में ८८२ में हुई । 
हड़ताल दो दिन तक रद्दी--ए रू मद्दीने के उपरान्त १६ दिसम्बर से २४ 
दिसम्बर तक फिर उस मिल में मजदूरों ने हड़ताल करदी । १८८२ 
ओर १८६० के बीच में २५ मद्तित्वपूण हड़तालें बम्बई ओर मदरास की 
मिलों में हुईं जिनका जिखित विवरण हमें प्राप्त है। परन्तु छोटी-छोटी 
इृढ़तालें बहुधा हुआ करती थी जिनमें एक या दो दिन कारखाने बन्द 
रहते ओर थोड़े से मजदुर भाग लेते थे । बीसवी' शताब्दी के आ्रारम्भ में 
हड़ तालों की संख्या बढ़ गई । १६०९ में उदाहरण के लिये बम्बहट के 
कारखानों मे बिजली लगने ओर काम के घंटो के बढ़ जाने की सम्भावना 
से मजदूरों ने हड़ताल की | १६०७ में बम्बई कारखानों में मजदूरी 
के प्रश्न को लेकर कई हड़तालें हुई जो कि एक सप्ताह से भी अधिक 
चली । १६०७ में जो फेक्टरी कमीशन बैठा था उसने अपनी रिपोर्ट में 
लिखा है कि मजदूर हड़ताल के अख का उपयोग करना मल्ली-भाँति 
जानते हैं शोर उन्होंने कह बार सफलतापूवंक हड़तालों का उपयोग 
मिल मालिकों से अपनी मांगों को मनवाने के लिए किया है। किन्तु 
अभी वे अपना विस्तृत संगठन करने में सफल नहीं हुए हैं । 

सबसे प्रथम महत्वपूर्ण हड़ताल जिसमें बम्बई के लगभग सभी 
मजदूरों ने भाग लिया, स्वर्गोय लोकमान्य तिलक को षड्यंत्र के लिए 
केद करने के अवसर पर हुई । 

महायुद्ध के अ्वसर- पर हड़तालों की संख्या बहुत बढ़ गे । १६१७ 
में अहमदाबाद, मद्रास, बम्बई के कारख़ानों में कई हड़तालें हुई और 
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मजदूरों को थोड़ी सुविधायें प्राप्त होगईं । १६१८ में अधिकांश हृढ़तात्ें 
मजदूरी को बढ़वाने के उद्द श्य से हुई थी' । परन्तु उनमें से अधिकांश 
हृद्तालों को अधिक दिन नहीं चलाना पढ़ा क्योंकि मालिकों ने मजदूरों 
की मांग को स्वीकार करके डनकी मजदुरी बढ़ा दी | दिसस्वर १६९१८ 
में बम्बई में एक बहुत बड़ी हड़ताल ह हैं । क्रमशः यह हड़ताल बम्बई के 
सभी कारख़ानों में फेल गई ओर £ जनवरी १६१६ को लगभग एक 
लाख पद्चोस दज़ार मजदर इड्तात्ष में सम्मिल्नित हो गए । 


परन्तु १६१६ के पूव मोटे रूप से माल्निकों और मजदूरों के आपसी 
सम्बंध अधिक खराब नहों हए थे । १६१६ के अन्त तथा १६२० में मजदूरों 
में क्षोम की एक तीत्र लहर जागृत हई ओर मिल मालिकों तथा मज- 
दूरों में घोर संघथ आरम्भ होगया । यह तो हम पहले ही कह चुके हैं 
कि १६१८ के उपरान्त भारत में मजदूर संगठित होने लगे और मजदूर 
आन्दोलन बल पकड़ने लगा । मजदरों में वग चैतन्य उदय हआ ओर 
ये अपने कष्टों को दूर करने के लिए मात्रिकों को संगठित रूप से 
चुनोती देने लगे । इसका फल्र यह हुआ कि १६१६ के उपरान्त हड़- 
तालों का देश में ताता लग गया। देखते-देखते हड़तालों का रोग 
सारे देश में छृत की बीमारी की भाँति फेल गया । १६२० के पहिले दो 
महीनों [ जनवरी-फरवरी ] में १२४ हड़तालें हुई, उनमें ६९६ केवल 
बम्बई में हुई थीं जिनमें तीन लाख मजदरों ने भाग लियाथा। 
जून १६२० तक देश में २०० हड्तालें हुई जिनमें १९ लाख मजदूरों 
ने भाग लिया था । जुलाई से दिसम्बर १६२० तक ११६ हड़ताल 
हुई जिनमें कई लाख मजदर सम्मिलित हुए। 


१8२१ के उपरान्त देश में हुई हढ़तालों के आंकड़े हमें उपक्वब्ध 
हैं, क्योंकि उप्ती वर्ष सरकार ने लेबर ऑफिस की स्थापना की थी और 
वह हड़तालों का पूरा विवरण रखता है। १६२१ के उपरास्त हुई 
हदतालों का ब्योरा इस प्रकार हे। 
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१८२१ के उपरान्त होंन वाली हड़ताकों की तालिका 
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बब इहड़तालों की मजदूरों की संख्या काम के दिनों की हानि 


संख्या, हजारों में ब्वाखों में 
१६७४० 
र४५ पश्ण पर २6 
९१६४६ ३१ १५११५ शश्ण्ट 3४ 
जुलाई तक | 


१६४६ के आंकड़ों में जुलाड़ [ १६०६ ) में सहानुभूति प्रदर्शन क 
लिय की रा्ट उन १४ बड़ी हड़तालों के आ्रांकड़े नहीं दिए गए हैं 
जिनमें चार लाख से अधिक काय के दिनों की बम्बड़े प्रान्त में, ४०,००० 
दिनों की मदरास में तथा २० लाख दिनों की बंगाल में हानि हुई थी । 
जुबाई के उपरान्त भी हड़तालों की लहर कम नहीं हुईं | एस, आई. 
आर. की हड़ताल जिसमें ४०,००० मजदूरों ने र८ दिनों तक भाग 
लिया, गिरिद्दीीह के ५5,००० मजदूरों ने १६ दिनों तक हड़ताल की । 
नागपुर की सृती मिलों के २२,००० मजदूरों ने हड़ताल की और 
कानपुर की सृती मिलों में ग्राम हइताल रही । 

ऊपर के आंकड़ों में उन वड़ो हड़तालों के आंकड़े सम्सिल्नित नहीं 
हैं कि जा गेर-फैक्टरियों के कमचारि ने कीं। ८०,००० डाक विभाग 
के कमचारियों ने तीन सप्ताह तक हडताल की; ३०,००० मिलिटरी 
छाकाटट क़कों ने १६ दिनों तक हृदतात्ष रक्‍ख्ी, इम्पीरियल बेंक के 
६,००० व्रकों ने ४४ दिन तक हड़ताल रकक्‍ल्ली, संयुक्त प्राल्त नहर 
विभाग के २१००० कमचारियो ने ७५ दिन तक हडताल रक्‍खी । दफ्तरों के 
बालुओं ने बग्बई में हड़ताल की । ग्रास पाठ्शात्ाओं तथा पटवारियों ने 
कड़े प्रान्तों में हड़ताल की । इस प्रकार की हड़ताले भारतवष में पहले 
कभी भी नहीं सुनी गई थीं। यह पहला अवसर था कि शिक्षित क्रकों 
तंथां अन्य कमंचारियों ने जिनका फैक्टरियों से कोई सम्बन्ध नहीं 
आ हढ़ताक् को | ह 

रूस तो यह है कि १६७४८ के टपरान्त मजदूरों में गहरे असंतोष और 
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क्ञोभ की लहरें उठ खड़ी हुईं । किन्तु आश्चर्य यह है कि १६३६ के उपरांत 
६ वर्षों के लम्बे युद्ध काल में भारतीय मजदूर श्रपेक्षाकृत शान्त रहा। 
जिस समय कि वस्तुओं का मुल्य ऊंचा चद रहा था; म जदरों की तरह- 
तरह के कष्टों का सामना करना पड़ रहा था; उस समय मसनदूरों की 
अधिक हड़ताले नहीं हुईं अ।र १६४२ की अश्रगस्त क्रान्ति के समय भी 
जब सारा देश ब्रिटिश साम्राज्यवाद को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए 
उठ खड़ा हुआ था, अहमदाबाद तथा जमशेदपुर के मजदूरों के अ्रतिरिक्त 
उस जन-क्रान्ति में भी मजदरों का कोई गोरवपूर्ण भाग नहीं रहा । मज- 
दूरों की उस निश्चप्टता का कारण भारत की तत्कालीन राजनीति में 
छिपा हैं। १६३६ के युद्ध छिड़ते ही कांग्रेस न पदत्याग दिया ओर श्रागे 
चत्न कर कांग्रेस के सभी कार्यकर्त्ता जेज्ञां में ह्ुस दिये गएु। देश में 
कांग्रेस समाजवादी दल ही एक क्रान्तिकारी दल था जो कि मजदूरों को 
राष्ट्रीय मोर्चो पर लाकर खढ़ा कर सकता था | उनक्रा ही मजदूरों पर 
विशेष प्रभाव था । किन्तु सरकार ने समाजवादी दल के कार्यकर्ताओं को 
बीन-बीन कर पकड़ लिया था । उधर मजदूरों में काय काने वाले अन्य 
मजदूर नेताओं ने त्रिटिश साम्राज्यवाद से घणित समझमोता कर लिया 
था । कम्युनिस्टों ने जमेनी द्वारा रूस पर आक्रमण होते ही साम्राज्यवादी 
युद्ध को जन युद्ध कहना आरम्भ कर दिया ओर सब प्रकार से युद्ध 
प्रयल्‍नों में सहायता पहुंचाना उनका कतब्य हो गया। श्री. एम. एन. 
राय के श्रनुयायियों ने कांग्र स को क्षेत्र से हटा देख कर अपने दल (रेडि- 
कत्त डेसाक्र टिक पार्टो ) को देश में बलवान करने के उहं श्य से भारत 
सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों से मोटी-मोटी रक़में लेकर युद्ध को जनता: 
का युद्ध कदना भौर मजदूरों को युद्ध काय में सहायता पहुँचाने के लिए 
प्रोत्साहित करना आरम्भ कर दिया। मजदूरों के सच्चे नेता जेल में थे । 
कम्युनिस्ट ओर रायिस्ट उन्हें युद्ध काज्ष में शान्त रहने झोर इढ़तालें करके 
युद्ध प्रयत्न में बाधा न पहुँचाने का उपदेश देते थे। इस कारण युद्ध काल 
में मजदूर वर्ग भ्रपेक्षाकृत शास्त रहा | परन्तु युद्ध समाप्त हो जाने के 
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च् 


उपरान्त जब नये चुनावों के अ्रनुसार अधिकांश प्रान्तों में कांग्रेसी सरकारें 
स्थापित द्वो गईं, तो बहुत अधिक दड़तालें हुईं। उसका मुख्य कारण यह 
था कि मजदूरों से कम्युनिस्ट कार्यकत्ता युद्ध के समय कद्दते आये थे कि 
युद्ध के समाप्त होने पर उनकी सारी कठिनाइयां दर हो जावेंगी। यही 
नहीं १६४६ में मंहगाई हद दर्ज को पहुँच चुकी थी भ्रौर मजदूरों को 
आशिक दशा अ्रत्यन्त दयनीय थी । वे श्रोर अधिक भैय॑ नहीं रख सकते 
थे । उधर राजनेतिक दलों ने चुनाव घोषणाओं में मजदूरों की दशा को 
सुधारने की जो बार-बार घोषणा की थी उससे मजदरों में अत्यधिक 
आशायें बंध चुकी थी' | किन्तु आर्थिक्ष राजनैतिक कठिनाइयों के कारण 
प्रान्तीय सरकारें मजदूरों की उन आशाओं को पूरा नहीं कर सकी । 
इधर कम्युनिस्ट अपना प्रभाव मजदूरों पर फिर से जमाने के उदंश्य से 
मजदूरों को भड़काने में लगे हुए थे । यही सब कारण थे जिनसे १६४६ 
में समस्त देश में हड़तालों का तांता लग गया । १६४७ के श्रारम्भ में 
भी हड़तालों में कोई कमी नहीं दीखती । जनवरी १६४७ में शक्तर के 
कारखानों में हड़तालें. हुई | देहली के <००० हवाई स्कूलों के श्रध्यापकों 
ने हड़तालें कों ओर कानपुर में लम्बे समय तक श्राम हड़ताल रही 
जिसमें एक लाख से अधिक मजदूरों ने भाग लिया। 

भारतवष में १६२१ से १६४१ तक कुज्न ४६६४ हड़्तालें हुईं जिनमें 
६,६७४,१४८ मज़दूरों ने भाग लिया ओर १३५,२००५ ३२१ दिनों की 
हानि हुईं । इनमें २६६४ हड्तालें मजदूरी भोर बोनध के कारण हुइ, 
४४१ मजदूरों को रखने श्रोर निझाल़्ने की नीति से सम्बन्ध रखती थीं; 
१६८ छुट्टी और काम के घंटों को ल्लेकर हुईं ओर ८६१ फुटकर कारणों 
झे हुई । इन दृढतालों में से ७६२ पूणत: सफल हुईं, १०८८ में आंशिक 
सफलता मिली श्रोर २६८२ असफल रहीं । 

यह तो हम पहल्ने द्वी कह चुके हैं कि प्रथम योरोपीय युद्ध के पूव भारत 
में मजदूर संगठित नहीं थे। इस कारण संगठित रूप से १६१६ के पू 
यहां हृदताल्व नहीं होती थीं। १६२० के उपरान्त में हढ़्तालों की बाढ़- 
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सी आ गई और देश का ध्यान इस नवीन समस्या की ओर गया | 
थोरोपीय महायुद्ध में मिल-मालिकों तथा व्यवसायियों को कल्पनातीत 
लाभ हुआ था । यद्यपि मज़दूरी में कुछ वृद्धि अवश्य हुई थी किन्तु 
वस्तुओं का मूल्य बेहद बढ़ गया था। इस कारण उनकी वास्तविक' 
मजदूरी कम हो गई थी । मजद र की आ्थिक दशा दयनीय हो गईं थी 
झोर वे अधिक सहन नहीं कर सकते थ्रे । इस कारण १६१८ ओर 
१६१६ में बहुत-सी हड़तालें हुई जिनके फलस्वरूप मजदरों की मन्तदूरी 
बढ़ी ओर उनकी सुख-सुविधा में भी वृद्धि हुईं | यद्यपि उद्योग धंधों 
की दशा इतनी श्रच्छी थी कि यदि प्‌ जीपति चाहते तो बरहत पहले ही 
मजदरी को बढ़ा सकते थे किन्तु जब तक मजदरों ने हड़ताल नहीं की 
तत्र तक मिल-माल्तिकों ने ध्यान ही नहीं दिया 
उस समय उद्योग-घन्धों की दशा बहुत श्रच्छी थी, मिलों में अ्रधि- 
काधिक मजदूरों की मांग थी । किन्तु इन्फ्लूएंजा की महामारी के कारण 
पचास ज्ञाख से एक करोड़ तक मनुष्यों की उुत्यु हो जाने से श्रोद्योगिक 
केन्द्रों में मजदरों की कमी हो गह। इन्हीं केन्द्रों में सब प्रथम मज़दर 
संगठित हो गये थे ओर प्रारम्भिक हड़तालों में सफलता मिल जाने के कारण 
को संगठन का महत्व मालूम हो गया था। ये समझने लगे थे कि अपनी 
दशा में सुधार करने के लिए हड़ताल एक अ्रमोध श्रख्र हे । यही नहीं वे 
अब मजदूरों के उन शिक्षित हितचिन्तकों के नेतृत्व में अपने को संगठित 
करने के ज़िए प्रयत्नशील हो गये जोकि मजदरों की शक्ति को पहिचान 
कर उनकी ओर श्राकषित हुए थे । योरोपीय महायुद्ध के उपरान्त जो 
शिक्षित वर्ग के कार्यकर्ताओं का मजदरों को नेतृत्त्र प्राप्त हुआ वही 
उनकी सबसे बढ़ी शक्ति थी । युद्ध के फलस्वरूप ओर विशेषकर रूसी 
क्रांति ने संसार भर के सवहारा वर्ग में नवीन गआ्राशा और आशा की 
लदर उत्पन्न कर दी थी | भारतीय मजदूरों में इस समय एक नवीन 
जीवन,हिलोरं के रहा था । उन्हें पहली बार यह सुनने को मिला था कि 
जो किसान और सजदूर पू'जीपतियों तथा धनी ज्लोगों की लकड़ी 
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चीरने ओर पानी भरने के लिए ही उत्पन्न हुए थे वे भी समाज में स्वाभि- 
मान ओर प्र तिष्ठापूवक रह सकते हैं और यदि वे पूश रूप से संगठित 
हो जावे तो वे देश के शासन की बागडोर अपने हाथों में ले सकते हैं । 
'उधर महात्मा गांधी के नेतृत्व में १६२१ में पहली बार सत्याग्रह भांदो- 
लन ने दश की जनता में अपूच जागृति उत्पन्न कर दी थी । सारा देश 
ज्ुब्ध हो उठा था। देश में पहली बार ऊंचे ओर नीचे वर्गों का भेद मिट कर 
सभी लोग राजनेतिक श्रान्दोलन में भाग लेने के लिए आगे झरय । राज- 
नैतिक ओर आधिक आधार पर किये गये आन्दोलन एक दुसरे से मिल 
गए । इसका फल यह हुआ कि सवेहारा वग तथा शिक्षित वग में जो 
पाथथक्य की दीवार थी वह टूट गई । यह ध्यान में रखने की बात 
हैं कि १६२१ में जो फेक्टरी कानून संशोधित हुआ वह इन हड़तालों का 
परिणाम था। बहुत से स्थानों पर मजदरों ने ६० घंटे के सप्ताह को 
मांग की थी; अ्रस्तु, १६२१ के फेक्टरी कानून सें ६० घंटे का सप्ताह कर 
दिया गया । 
उस समय की मुख्य इृदतालों में श्रासाम के चाय के बागों की 
इड्ताल सबसे अ्रश्रिक महत्वपूण है। १६२१ में झआसाम क चाय के 
बागों में ऐसा तीत्र क्षोभ उत्पन्न हुआ कि सारे मजदूर बागों का छोड कर 
भाग निकल्ले | बाग के मालिकों की सहायत। क लिए सरकार ने चा॑ंदपुर 
रेलवे स्टेशान पर गुरखा फोज़ भेज दी | मजदूरों पर गोली चलाई गई 
ओर बहुत से मजदर मारे गए। इस कांड से अन्य मजदुरों में भी 
तोब् ज्षोभ उत्पन्न हुआ और श्रासाम बंगाल रेलबे तथा म्टीमरों पर काम 
करने वाले मज़दरों ने सहानुभूति में हड़ताल कर दी.। तीन महीने तक 
रेलें ठग्प रहीं | किन्तु जहां तक चाय के बागों के मज़द्रों को हड़ताल 
का प्रश्न था वह त्रिलकुल असफज्ञ रही । बेचारे निधन निस्सहाय सज़- 
दरों को वित्रश होकर फिर चाय के बागों में काम करने के लिए जाना 
पढ़ा । उनकी कोई मांग पूरी नहीं हुई ओर उनकी दशा पहले से भी बुरी 
हो गई । इप्तका मुख्य कारण यह था कि मज़दूरों में कोड संगठन नहीं 
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था कंवल उनमें कार्यकर्साओं ने प्रचार करक जोश उत्पन्न कर दिया 
था । बिना सुदृढ़ संगठन किये हड़ताल करने का जो परिशाम होता है 
बही हुझा भोर हड़ताल समाप्त हो गई । 

१६२४ में बम्बई में एक ग्राम हृढ़ताल्न हुई जो कि भारतवष में हुई 
सब हड्तालों से बढ़ी थी । उसमें १६०,००० मज़दुरों ने भाग खलिया 
था । उसका मुख्य कारण यह था कि सूती कपड़े की मिलों में पिछुल्ने पांच 
वर्षों से जो बोनस दिया जाता था वह बन्द कर दिया गया । दुसरे 
वष (१६२२) में बम्बड में फिर आम हृड़ताल हुई जा कि पहल्ली हड 
ताल से भी बड़ी थी ओर जिसमें १ करोड़ दस लाख काय के दिनों की 
हानि हुई । यह हड़ताल पूर्ण रूप से सफल हुई ओर मज़दरों को भज़- 
दुरी की कटोती पूरी कर दी गहे | १६४२८ ओर १६२६ मेँ बम्बढ़े में 
फिर आम हड्तालें हुईं जिनमें प्रत्येक बार एक ब्लाख से श्रधिक मज़दर 
सम्मिलित हुए । पहली इडताल कारखानों में तेज़ी से काम कराने के 
सम्बन्ध में हुईं अर दूसरी हड़ताल कुछ मज़दर कार्यकर्ताओं को 
जिन्होंने पिछुली हड़तालों में काय किया था निकाल देने क सम्बन्ध में 
हुईं थी | दूसरी हड़ताल दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस हृढताल्न मे 
पदल्ली बार कम्युनिस्टों का प्रभाव मज़द्रों पर प्रगट हुआ और आगे से 
थे कम्यनिस्टों के प्रभाव में आ गए । दूसरी उल्लेखनीय बात इस इड़- 
ताल के सम्बन्ध में यह हे कि इसके फलस्वरूप ही १६२६ का ढूंढ 
डिस्प्यट्स ऐक्ट पास हुआ्रा श्रोर उसके द्वारा स्थापित पंचायत ने इस हृड़- 
ताल का सममोता करवाया । यह हड़ताल सात महीने तक चली ओर 
सूती कपड़े की मिलो के सभी मज़दुरों ने इसमें भाग लिया। इसी 
प्रकार की एक झाम हड़ताल जूट मिलो के मज़द्रो की १६२६ में हुई 
और उसमें २७२,००० मज़दुरो' ने भाग लिया। यह हृढ़ताल ग्यारह 
सप्ताइ तक चलती रही । इस हड़ताल का मुख्य कारण यह था कि मिल 
मालखिफो, मे काम के घन्टे ४५ से बढ़ा कर ६० कर दिये थे । ग्यारह 
सप्ताइ बाद मित्ष मालिकों ने मज़दूरों से समकोता कर द्विया ओर 
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'डनकी अधिकांश मांगों को स्वीकार कर लिया । १६३८ में बंगाल की 
जूठ मिलो' में फिर एक बड़ी आराम हड़ताल हुई जिसमें २६१,८०० 
मज़दूरों ने भाग लिया था श्रोर मज़दुरो' की ३५३ छ्ाख रुपये की हानि 
हुई थी | मज़दरो' की मांग यह थी कि १६३२ में मज़दूरी में जो कटौतो 
कर दी गई थी वह पुनः बापस दी: जावे | इसी वर्ष (१६४८) में कानपुर 
के मज़दरो' ने आम हड़ताल कर दी जिसमें ०,००० मज़दरो' ने भाग 
लिया था । बात यह थी कि संयुक्रत प्रान्तीय सरकार ने जो लेबर इन 
क्वायरी कमेटी ब्रिडाह थी उसकी सिफारिशों को मिल मालिकों ने मानने 
से इनकार कर दिया था । मित्र मालिको' का रुख इस समय बहुत ही 
निनदनीय था। प्रान्तीय सरकार ने मिल माज्निको' तथा मज़दरो' के बीच 
समभोता कराना चाहा किन्तु मित्र माल्षिकों नो उस प्रस्ताव को अ्रस्वी- 
कार कर दिया । यही नहीं मिल माज्ञिको' नो तो यहां तक घोषणा कर 
दी कि वे समझोते की बातचीत में तभी सम्मिलित हो सकते हैं जबकि 
मज़दर अ्रपनी शिकायतों को व्यक्तिगत रूप से उनक सामने रक्खें न 
कि लेबर यनियनो' द्वारा ' इन आम हड्तालो' में लाभ, मज़द्री ओर 
कार्य के दिनो' की अ्रपार क्षति तो हुई ही किन्तु कुछ कारख़ानो श्रोर 
ख़ानों में तो बहुमूल्य मशीन ओर प्लान्ट को भी भारी क्षति पहुँचाई गई । 
उदाहरण के लिए जमशेदपुर के ताता आयरन वकक्‍स में बढ़ी भारी हड़ताल 
हुई जो १०५ दिन तक चलती रही | इस हड़ताल में २६,००० मज़दुरो 
को २४ ज्ञाख रुपयों की हानि हड्े। मालिको को भी २२ लाख की हानि 
हुई और २५ लाख कार्य के दिनो' की क्षति हुई । जो समझता हुआ उसमें 
मज़दरो की बहत सी मांगे स्वीकार कर ली गईं और मालिकों को मज़- 
दरो' को कम करने की नीति बदत्नी पड़ी । 

१६३६ में जब श्राठ प्रान्तों में कांग्रेस मन्त्रिसंडल स्थापित हो गए 
तो मजदूरों में नवीन आशा और उत्साह की लह्दर फेल गड्ढे क्योंकि 
काँग्रेस मंत्रिमंडल मजदूरों से सहानुभूति रखते थे और कांग्रस के 
मौलिक अधिकारों सम्बन्धी प्रस्ताव तथा चुनाव धोषणा में मजदूरों के 
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हितों की रखता करने को वात कही गई थी । मजदूर जानते थे कि कांग्र स 
मन्त्रिमंडलों के शासनारूढ़ होते ह्वी उन पर पू जीपतियों के संकेत पर अ्रन्यांय- 
बू् दमन नहीं हो खकता । अस्तु, १६३७ और ३८ में बहुत अधिक 
हड़तालें हुईं | धरान्तीय सरकारों ने जांच कमेटियां बिठाईं, लेबर आफिसर 
नियुक्त किये ओर मजदूरों की स्थिति में सुधार हो इसकी यो जनायें बनाई 
जाने लगीं । संयुक्तप्रान्त, बम्बई, बिहार में इस श्रोर विशेष रूप से कार्य 
हुआ किन्तु कुछ हो सके, उससे पूुवे ही कांग्रेस मन्त्रि मंडज्न हट गए । 
क्रमश: कांग्रेस और सरकार का संघष उग्र रूप धारण करता गया। १६४२ 
की जन-क्रानिति क फन्न स्वरूप जमशेदपुर, अहमदाबाद तथा मदरास प्रान्त 
में अवश्य ही मजदूरों ने अगस्त क्रान्ति के साथ हड़तालें करके ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद को चु गेतो दी डिन्तु अधिकांश स्थानों पर कम्युनिस्टों और 
रायवादियों के नेतृत्व में मजदूरों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को चुनीौतो देने 
के बजाय उस साम्नाज्यवादी युद्ध में परोक्षरूप से सहायता पहुँचाई । 
युद्ध काल में काम के घंटे बढ़ा दिये गए, मजदूरों के बहुत से 
श्रधिकार छीने गए, खानों में मजदूर ख्तरियों को काम करने की श्राज्षा 
दी गई । जीवन की आवश्यक वस्तुओं का मूल्य आकाश छूने लगा और 
मजदूरों को मंहगाई भत्ता अपेक्षाकृत बहुत कम दिया गया परन्तु फिर 
भी कम्युनिस्ट ओर रायवादियों ने मजदूरों को हड़तालें करने से रोका 
क्योंकि वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद से गठबंधन कर चुके थे । 

१६४६ में जब उत्तरदायी सरकारें प्रान्तों में फिर स्थापित हो 
हो गईं और गवनंरों के सलाहकारों के शासन का श्रन्त हो गया तो 
फिर मजदुरों ने हड़तालें करना आरम्भ कर दीं जिसका उल्लेख हम 
ऊपर कर चुके हैं । 


हड़तालों के कारण 





यों लो उद्योग-धंधों के पुजीवादी संगठन में मजदूरों श्रोर मिल 
समालिको' में संघर्ष उपस्थित होना भ्रनिवार्य है क्योंकि दोनों के स्वाथ 
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वरस्पर विरोधी हैं । परन्तु अधिकतर हड्तालें नीचे लिखे कारणों से होती 
हैं । जब मात्विक छिसी उत्साही ट्रड यूनियन कायकर्त्ता को किसी बहाने 
से निकाल देते हैँ, अथवा मजदूरों की कमो करते हैं अथवा काम के घंटों, 
मजदूरी बोनस, छुट्टियों तथा नोकरी की अन्य शत्तों को लेकर मज़दूरों 
ओर पूजीपतियों में संघय हो जाता है। जब कोई आर्थिक परिवतन होता 
है, जैसे आधिक मंदी, बेकारी तथा धंधों का रेशनेल्ाइजेशन अथवा जीवन 
के लिए आवश्यक वस्तुओं का श्रत्यन्त मंहगी हो जाना, तब मज़दूर तथा 
पृ जीपतियों का संघष तीव्र हो जाता है । 

भारतवर्ष में इन सब कारणों से हृड्तालें होती हैं । मज़दूरी का कम 
होना, मज़दुरों में कटौतो होना, मालिकों का कठोर ध्यवहार, मज़दुरों को 
अनुचित दंड देना; तथा अधिक संख्या में मजदरों को नोकरी से इटा 
देने पर हड़तालें होती हैं । कभी-कभी मैनेजर भ्रथवा किसी ऊ'चे भ्रफसर 
के दुच्य वहार, मारपीट, गाली से भी दृड़तालें हो जाती हैं ॥ परन्तु ऐसी 
दशा में कारखाने की जो भ्रन्य बुराइयां हैं वे ही मुख्यतः हड़ताल का 
कारण होती हैं। हां, दुब्यंवह्वार उसका बहाना अबश्य बन जाता है। भारत 
में मज़द्र संगठन अ्रभी उतना सशक्त नहीं है ओर न अधिक पुराना ही 
है । बहुत से स्थानों पर ता मजदूर यूनियन होती ही नहीं श्रोर फिर भी 
मजदर हड़ताल कर दते हैं । उस दशा मे उन्‍हें ट2ड यनियन का नेतृत्व 
ओर सल्वाह प्राप्त नहों होती । कभी-क्रभी टड यनियन के बनने पर 
ग्रधिकारी उन मजदरों को निकाल देते हैं जिन्होंने उस में सक्रिय भाग 
लिया है । उसी पर मजदूर और मालिकों में संघर्ष छिड़ जाता है। मजद्र 
अपना संगठन करना चादते हैं किन्तु उनको अपने शुभचिन्तकों, बाहरी 
नेताओं को सलाह देने के लिए यनियन में रखना पढ़ता हे। मिद्ध 
मात्रिक यह कह कर कि हम बाहरी आदमियों से बात नहीं करना चाहते 
मजदूरों के प्रतिनिधियों तथा मजदर कायकर्ताओं से न तो बात करना 
साइते हैं और न उनके पन्नों का ही जवाब देते हैं। बहुत बार,तो केवल 
उसी प्रश्न को लेकर मजदूरों को संघय करना पढ़ता है । भारतवष में 
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बहुत सी हड़तालें केवल इस लिए होती हें कि मिल मालिक ट्ड 
यनियनों को स्वीकार ही नहीं करते ओर उनके मन्त्री तथा चुने हुए 
प्रतिनिधियों का यह अधिकार हो नहों मानते कि वे मजदरों की ओर से 
बात चीत करें। यही नहीं जब एक बार कोई यनियन हड़ताल करके मिल 
मालिकों को उसे स्वीकार करने पर विवश कर देती है तो भी मालिक 
उसके कमजोर होते हो उसे फिर व्यवहार में अस्वीकार कर देते हैं। 
लिसा-पढ़ी में यनियन को स्वीकार कर लेने पर भी मालिक उसे व्यवहार 
में स्वीकार नहीं करते ओर जब उनके प्रतिनिश्रि उनके सामने मजदरों की 
शिकायत रखते हैं तो उसकी नितान्त अवहेलना करते हैं । यहा 
मालिक यह भी कहते हैं कि जब वे यनियन को मजबूत देखते हैं तो 
उसे स्वतः ही स्वीकार कर ख्ेते हैं ओर जब उसके सदस्य कम हो ज्ञाते 
हैं तो उसको अ्रस्वीकार कर देते हैं । साथ ही वे इस बात का भी प्रयत्न 
करते हैं कि मजदरों में आपस में फूट पड़ जावे ओर मजदूर सभा निवल 
हो जाव। १६३७ में कानपुर के मजदूरों ने जो आम हडताल की वह 
केवल इस लिए. कि मिल मालिक कानपुर की मजदूर सभा को 
स्त्रीकार नहीं करते थे । 

इन कारणों के अतिरिक्त कभी-कभी राजनैतिक कारशों खे भी 
हड़ताल होती हैं । जब राष्टीय नेता गिरफ्तार होते हैं अथवा सरकार 
जनता का दसन करती है उस समय हडद़तालें हो जाती हैं । किन्तु इन 
हड्तालों का कोई मुख्य कारण नहीं है । यह बात अवश्य हे कि जिन 
राजनैतिक दलों का मजदूर यूनियनों पर प्रभाव हे वह अपनी नीति के 
अनुसार मजदूरों से हड़तालें करवाते हैं अ्रथवा उन्हें इड़तालें करने से 
रोकते हैं । उस सीसा तक देश की राजनीति का मजदूरों की हडतालों 
पर अवश्य प्रभाव पड़ता हे । 

कुछ लोगों को यह 'बात आश्यय में डाल देती है कि भारतीय 
मजदूर असंगठित हैं । जो भी मजदूर सभायें देश में हैं, वे अधिक शक्ति- 
शात्वी नहीं हैं झौर न उनके पास इतना धन ही है कि वे हड़ताल के 
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समय मजदूरों को ग्राथिक सहायता दे सके। परन्तु फिर भी भारतीय 
मजदूरों में हड़तालें करने की आश्चय जनक क्षमता दृष्टिगगोचर होती है। 
इसका क्या कारण है ? वे लोग यह भूल जाते हैं कि भारतीय मजदूर 
अधिकतर गांवों से आता हे और उसने अपने गांव से अवना नाता 
नहीं तोड़ा है। प्रति वष ओर यदि सुविधा नहीं होती तो दुसरे तीसरे वर्ष 
वह एक दो महीने के लिए शअ्रवश्य ही गांवों में जाता है ओर अपने 
कुटुम्त्रियों में रहता है । अस्त, भारतीय मजदूर इतना निराश्रय नहीं हे 
जितना कि अन्य श्रोद्योगिक देशों का मजदूर निराश्रय होता है , भ्रस्तु, 
जब बम्बई इत्यादि में लम्बी हइतालें होती हैं, तो मजदूर अपने गांवों 
की ओ्रोर चले जाते हैं | वे समझते हैं कि चलो कुछ दिनों अपने पेवक 
गांव में अपने लोगों के साथ रह लें। जब हड़ताल समाप्त हो जावेगी; 
कारखाने खुलने लगेंगे, तब हम फिर गांव से लोट श्रार्वेगे । मजदूर 
नेता भी जब देखते हैं कि हृहताल लम्बी चलने वाली है तो मजदूरों 
को गाँव चलने जाने की सलाह दे देते हैं । 

जहाँ आर्थिक कारणों से बहुधा हृड़तालें होती हैं, वहाँ कभी-कभी 
मजदूर नेता तथा किसी राजनैतिक दल विशेष के ज्ञोग; जिनका मजदूरों 
पर प्रभाव है, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिये अथवा अपने प्रतिद्वन 
राजनैतिक दल के लिए कटठिनाइयां उपस्थित करने के लिए हढताक्षें 
करवा देते हैं ओर मजदूरों को भारी क्षति पहुँचतो है । कभी-कभी ऐसा 
भी होता है कि यदि एक मिल में हड़ताल होतो है तो दूसरे मिलों के 
मालिक उस मिल सजदुर यनियन के नेताओं को आथिक सहायता 
देकर वहाँ की इडताल को और लम्बी चलाने के क्षिए प्रोत्साइन देते 
हैं। कहे बार ऐसा हुआ कि जब बम्बह के सूती-वस्त्र की मिलों में 
लम्बी हड़ताल चली तो अहमदाबाद के मिल माख्िकों ने हढ़तालियों 
को आाथिक सहायता भेजी कि जिससे वे अधिक समय तक हद़्ताल 
चल्नाते रहें ओर अहमदाबाद की मि्षों का कपड़ा वाजार में, अच्छे मूल्य 
पर बिक सके । 
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मजदूर ओर मालिकों के संघर्ष को कम करने के उपाय संघर्ष को कम करने के उपाय 

खेद है कि भारतवष में अभी तक हड्तालों को रोकने झ्रथवा संघष 
छिंढ़ जाने पर उसे शीघ्र ही निब्रटा देने की ओर विशेष 
ध्यान नहीं दिया गया। प्रश्य देशों म॑ इस श्लोर विशेष प्रयत्न किया 
गया है । उसका कारण यह है कि हड़तालों से सभी को द्वानि होती 
है। मजदरों की मजद्री जाती है, मालिकों का लाभ नप्ट होता है, 
उत्पादन कम होता है भर बाजार में उस वस्तु का टोटा द्वो जाता : है । 
भारतवष में पिछले दिनों मिल-मालिकों तथा मजदूरों के सम्बन्ध इतने 
खराब हो गए हैं कि इस श्रोर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता हैं । 
बक्स कमेटी 





इस सम्बन्ध में हमं यद्द न भूलना चाहिए कि हड़ताक्षों को रोकने 
के लिए ऐसी संस्था की बहुत श्र/वश्यकता है, जो कि कारखाने के श्रन्दर 
ही काम करे | श्रभी तक भारतवष में उस श्रोर किसी का ध्यान नहीं गया 
है| पश्चिमीय देशों में हन वकक्‍से कमेटियों के द्वारा कारखानों के अन्दर 
मालिक श्रोर मजदरों में श्रच्छे सम्बन्ध स्थापित करने में विशेष सफलता 
मिली है। वक्‍स कसेटी में मजदूरों श्रोर मिक्ष माक्तिकों के प्रतिनिधि 
बराबर मिलते रहते हैं | मजदरों की जो शिकायतें ओर कष्ट होते हैं, 
उनके सम्बन्ध में बात चीत होती है ओर उनको दुर करने का प्रयत्न 
किया जाता है । इसी प्रकार मिल-मालिकों की जो शिकायतें होती हैं वे 
मजदुर प्रतिनिधियों के सामने रखते हैं । बहुत सी छोटी-मोटी शिकायतें 
जो आगे चत्नकर उम्र रूप धारण कर ज्लेती हैं, इन कमेटियों में सरल्नता 
से निपट जाती हैं । 

होना यह चाहिए कि माक्षिक मजदर सभा (ट्रेड-यनियन )|से इस 
झाशय की प्राथना करे कि वह कारख़ाने में एक वक्‍स कमेटी स्थापित 
करने में सहायता दे | ट्‌ ड-युनियन अपने प्रतिनिधियों को चुन दे और 
मेनेजर, सुपरिरटेंडेल्ट अथवा फोरमैन उस कमेटी में माल्षिको' का प्तिमि- 
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घित्व करें । अनुशासन, अड) सजदरी तथा कारखाने में काम करने 
के सम्बंध में जो भी समस्याएं हों उन सब पर इस कसेटी में भ्रच्छी 
तरह से दिचार किया जावे। वक्‍से कमेटी में इंड-यनियनों के प्रमुख 
सदस्य मजदूरों के प्रतिनिधि होकर आयेंगे | अस्तु, जो भी निर्णय 
मजदर प्रतिनिधियों को मान्य होगा, वह ट्रेंड यूनियन का समर्थन भी 
प्राप्त कर सकेगा । साथ ही फोरमेन इत्यादि के वहां रहने से प्रत्येक 
समस्‍या पर कारखानों के द्वितों की दृष्टि से भा विचार हो सकेगा। लेकिन 
वक्‍स कसेटियां तभी सफल हो सकती हैं कि जब टेड यूनियन उसमें 
सक्रिय सहयोग दे और अपने प्रतिनिधियों का मंत्र देने की स्वतत्रता 
प्रदान करें ) साथ ही मालिकों को भी चाहिये कि मजद रो के सदस्यों की 
बातों का उच्चित आदर करे, यह न हो कि मालिक मजदूरों के प्रतिनिधियों 
को अपनी ओर मिला कर मजद रों में ट्रेंड यनियन के प्रभाव को नप्ट करने 
का प्रयत्न करें । अधिकतर होता यह है कि साल्लरिक वक्‍्स कसेटियों का 
उपयोग ट्रेंड यनियन को निबंल करने में अथवा उसको नप्ट कर देने 
में करते हैं। इसी कारण ट्रेंड यनियन के कार्यकर्ता इनसे सशंर रहते हैं । 
यह ध्यान में रम्बने की बात है कि ऐसी बहुत सी समस्‍्याएु उपस्थित 
होती हैं, जिनका सत्र विस्तत होता है और जो वक्‍स कमेटी में हल नहीं 
की जा सकती । अस्तु टैड यनियन का पूण सड्योग प्राप्त करना मालिकों 
के खिये आवश्यक हें | 


लेबर आफिसर ओर मजदूर बाड 





अत्येक ओद्योगिक केन्द्र में सरकार को एक लेबर आफिसर भियुक्स 
कर देना चाहिए, जा मित्र मालिकों तथा ट्रेंड यनियनों के बीच संधि 
स्थापित करने का प्रयत्न करेगा । जो भी परिवर्तन कारखानों में मालि#$ 
करना चाहे, उसकी पूथर सूचना मालिकों को लेबर आफिसर को देनी 
होगी $ बदि लेबर भाफिस खममे कि इसखे मजदूरों 
को असंतोष होगा सो यह सालिकों से बात करके उसमें 
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के धन्धों जैसे रेल, डाक, बिजली, जल इत्यादि के कारखानों में दो 
सप्ताह का नोटिस दिया जावे। जेसे ही मजदर-सभा हड़ताल की 
सूचना दे, लेबर आफिसर को एक समझता बोड; जिसमें एक मजदरों का 
प्रतिनिधि ओर एक सिल्-मालिकों का प्रतिनिधि हो और लेबर भ्राफिसर 
उसका अध्यक्ष हो; बिठा देना चाहिए | नोटिस की अ्रवधि के अन्दर मज- 
दर न तो हड़्ताज्ष करें और न मालिक द्वारावरोध करें । एक सप्ताह के 
अन्दर द्वी समकोता बोर्ड अपना निर्णय दे दे | यद्यपि समभोता बोड़ 
का निर्णय किसी भी पक्ष को मानना श्रनिवाय नहीं होगा ; परन्तु 
समझौता बोड के निर्णय के विरुद्ध जो भी पह् जावेगा, उसको सब 
साधारण तथा सरकार का समथन प्राप्त नहीं द्वोगा । अस्तु, उभय 
पत्ममें से कोई भी बिना सोचे-विचारे निशय नहीं करेगा। यहां यह 
कटद् देना आवश्यक है कि मजदुरों के हड़ताल करने के अधिकार 
पर उससे अधिक प्रतिबन्ध लगाना किसी प्रकार भी सहन नहीं 
किया जा सकता जैसा कि बम्बई के ट्रंड डि सप्यटस्‌ ऐक्ट तथा भारत 
सरकार के प्रस्तावित कानून में किया गया हे । हमें यह न भूल जाना 
चाहिए कि मजदर के लिए हृढ़ताल करना एक विवशता की वस्तु है, 
मनोर॒न्‍जन की वस्तु नहों हे । फिर हड़ताल को सफल बनाने में एक 
मनोवैज्ञानिक क्षण की आवश्यकता है । यदि कानून द्वारा चार-पांच 
महीने तक मजदरों को हृड़ताल करने से रोक दिया जावे तो एक प्रकार 
से उनको हइ़तात्ञ के अधिकार से ही वंचित कर देना होगा । भस्तु, 
हृढ़ताल के नोटिस की अवधि से अ्रधिक मजदूरों को हृदताज् करने से 
रोकना सवथा अन्याय है । 


हड़तालों के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक बातें 





यहां इस सम्बन्ध में विचार कर लेना आवश्यक है कि जब हड़ताल 
हो तो उस समय मिल्लन्मालिक, मजदूरों ओर सरकार का उसके प्रति 
क्या रुख़ होना चाहिए। झ्ाज तो स्थिति यद हे कि जैसे ही मजदूर 
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हढ़ ताल करते हैं, मिल-माल्िक उनको प्रत्येक सम्भव उपाय से कष्ट देने 
पर उतारू हो जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि मज़दर माक्तिकों के दिये 
हुए क्वाटरों में रहते हैं तो उन्हें तुरन्त वहां से निकाल दिया जाता हे। 
उनके मकानों में बिजली ओर पानी बंद कर दिया जाता है । मेद्दतर 
उनकी टट्टियों श्रोर नालियों को साफ करना बन्द कर देते हैं । इस 
प्रकार उन्हें हढ़ ताल समाप्त कर देने पर विवश कर दिया जाता हे । यदि 
मजदूर फेक्टरी के क्षेत्र में अथवा अपने क्वाटरों के पास कोई सभा करते 
हैं तो उसको माक्षिक भंग करवा देते हैं अथवा मीटिंग की मनाही 
कर देते हैं । मजदूर कार्यकर्ताओं की यह बहुत बड़ी शिकायत है कि 
माक्षिकों के जासूस यनियनों के कार्यकर्ताओं का पीछा करते हैं और 
मजदूरों को गैर कानूनी काम करने पर उकसाते हैं। मालिक गुण्डों को 
नौकर रखकर मजदुर कायकर्त्ताओं को पिटवाना, उनकी सभाओं को भंग 
करवाना श्रारम्भ कर देते हैं । 

इसके विपरीत सजदर हड़्ताल्ी उन सजदूरों को जो कि हड़तालियों 
का साथ न देकर काम पर जाते हैं अपसानित करते ओर कभी-कभी 
पीट भी देते हैं । यही नहीं, जब मजदरों में मालिकों के दुव्यवहार 
से अ्रत्यन्त कटुता उत्पन्न हो जाती है तो वे फैक्टरी की सम्पत्ति को भी 
द्वानि पहुचाने का प्रयत्न करते हैं । 

किन्तु यह मजदूर तभी करते हैं, जब कि मालिकों के एजेन्ट उन्हें 
भइ्का देते हैं झोर उनका तथा पुलिस का व्यवह्दार बहुत निनदुनीय 
दोता है: नहीं तो श्रधिकतर मन्नदूर शान्तिप्रिय हड्ताज् करके अपने 
अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयत्न करते हैं । जब तक मसात्रिक 
इन निन्दनीय गैर कानूनी कार्यों को छोड़ नहीं देते तव तक यह आशा 
करना व्यर्थ होगा कि मजदूरों में उसकी प्रतिक्रिया न हो । 

इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि शान्तिमय हड़तास्‍्त की 
एक कानूनी परिभाषा स्वीकार कर ली जाये ओर हड़ताल के समय मिल 
मालिकों शोर मजदूरों का व्यवद्दार कैसा द्वोना चाहिए यद्द निर्धारित 

१६ 


२४२ भारतीय मसंजदर 


कर दिया जावे । माक्िकों द्वारा ढ्रेड यूनियन काय-ऊर्ताओं की गति- 
विधि पर दूष्टि रखने के लिए जासूस रखना अथवा इढ़्ताज्न को तोड़ने 
के प्रयत्न करना कानुनन जुमे बना दिया जाना चाहिए । मजदूर काय- 
कत्ताओश्रों की यद शिकायत हे श्र इसमें बहुत कुछ तथ्य है कि इस 
देश में बड़े-बड़े व्यवसायी मजदूर जासूस नौकर रखते हैं ओर पेशेवर 
हड़ताल तोढ़ने वाले नीकर रक्‍्खे जाते हैं। इस प्रकार व्यवसायी 
ट्रेड-यनियन संगठन को नष्ट करने का घृणित काय करते हैं । यद्दी 
नहीं, बड़े बढ़े लोहे तथा अन्य कारखानों में एक काली सूचो रक्‍खी 
जाती है ओर उन मजदूरों को जिनका नाम काली सूची में भ्राजाता 
है, क्रमरा: निकाल दिया जाता हे । क॒द्ठा जाता है कि लोहे 
ओर स्टील के कारखानों में ऐसे बहुत से सुपरिन्‍्टेंडेंट हैं जिन्होंने 
संयुक्तराज्य अमेरिका में हढ़तालों को तोड़ने ओर ट्रेडयनियन संगठन 
को नष्ट कर देने की वैज्ञानिक ढंग से शिक्षा पाई है श्रोर उस अ्रमेरिकन 
पद्धति को भारत में काम में ला रहे हैं । श्रावश्यकता इस बात की है 
कि एक कानून बना कर कारखानों के बादर मजदूरों की गति विधि 
पर ध्यान रखने के लिए. चौकीदार रखना ओर हड्ताज् को तोढ़ने 
वाले मजदूरों को प्रचलित मजदूरी से अधिक मजदूरी दकर भती 
करना जुम बना दिया जावे। 

संयुक्तराज्य अमेरिका में शान्तिसय हड़ताज्न को राकने तथा 
उसमें दृस्तक्षप करने के लिए व्यक्तियों को राजकीय रेलों का उपयोग 
नहीं करने दिय। जाता । इसी प्रकार भारतवष में एक कानून बनाकर 
हड़ताल तोड़ने वालों को हड़ताली सज़दूरों से अधिक मजदूरी दुकर 
भती करना जुर्म बना दिया जाना चाहिए। 

बिहार को कोयले की खानों ओर जमशेदपुर में माक्षिकों ने मजदूरों 
को दृड़ताल के समय कारखाने द्वारा दिये गये मकानों से निकाल दिया 
ओर बिजली और पानी बंद कर दिय।। इसी प्रकार बंगाल की जूट मिलों 
ने बार-बार हडताल होने पर मजदूरों को कुछी लाइनों से बलपूवक 
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निकाल बाहर किया। यहाँ तक कि रेलवे लाइन भी इसी अस्त्र का उप- 
योग करती हैं । बस्बई, कानपुर, देहरी-सोन के कारखानों ने भी हड़ताल 
के समय मजदूरों को कास पर वापस आने अथवा कारख़ाने के क्वाटर 
छोड़ देने की धमड्ी दी | बम्बह में चालों के कम्पाउंड में मजदूरों 
को सभा करने की आज्ञा नहीं दी जाती ओर कारखानों द्वारा बनाई 
गई चालों में मजदूर कार्य-कर्त्ताश्ों को आने से रोका जाता है। जहां- 
जहां मिल मालिकों ने मजदूरों को मकान दिये हैं, वे अपना जन्म-सिद्ध 
अधिकतर मानते हैं कि वे जिसे चाहें वहां न आने दें और मजदूरों 
को अ्रपनी सभा न करने दें । चाय के बागों और कोयले की खानों 
का तो सारा क्षत्र ही मालिकों की सम्पत्ति होती है। वे टड यनियनों 
के कार्य-कतांओं को वहां आने से रोक देते हैं । कभी-कभी ता काय 
कत्ताओं पर उनके वहां आने पर मुकदसा तक दायर कर दिया। युद्ध 
काल में कहीं-कहीं मालिकों ने मजदूरों के हड़ताज्ञ करने पर उनकी 
राशन तक रोक दी + जहां राशन की ओर दूकाने नहीं हों, जिनसे मजदूर 
अपने जीवन-निवोद की आ्रावश्यक वस्तुय ले लें, वहां मालिकों का यदि 
यह अधिकार मान लिया जावे, तब तो मजदूर कभी इड़्ताल कर ही 
नहीं सकते । अतएवं कानून बना कर सरकार को यह सत्र गैर कानुनी 
बना देना चाहिए । 

यह द्वम पहले ही कह चुके हैं क्रि मजदूरों ओर मालेकों को 

ड्ताल करने ओर द्वारावरोत करने के लिये नोटिस देना चाहिये। 

यदि उस बीच में कोई समकोता हो सके तब तो अ्रच्छा है किन्तु 
अनिवार्य पंचायत अथवा अनिवाय रूप से मामले को ओद्योगिक 
अदालत के सामने ले जाने की शत मजदूरों के हड़ताल के अधिकार 
को एक प्रकार से नष्ट कर देना है । यह कभी नहीं होना चाहिए । 

एक बात श्रोर भी ध्यान देने की है, बहुधा ऐसा होता है कि 
हड़ताल करने के उपरान्त मालिक यह घोषित कर देते हैं कि हड़ताल 
करने वाले मजदूर नोकरी से हटा दिये जाधवेंगे ओर जब सममझोता हो 
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जाता है तो वे मजदूरों की नये सिरे से भर्तो करते हैं । इसका फल यह 
होता है किटउनके अधिकार ओर सुविधाये, जो कि उनको पुराने होने के 
कारण मिल्ने थे; छिन जाते हैं। उनकी आर्थिक हानि होती है श्रोर उन 
मजदूरों को जिन्हें मालिक खतरनाक समभते हैं, लेते ही नहीं । एक 
कानून बना कर मजदूरों के इस अधिकार को सुरक्षित कर देना चाहिए । 
इसका अर्थ यह हे कि हड़ताल करने पर भी मजदूर का श्रपनी 
नोकरी पर से झ्रधिकार नहीं जाबेगा श्रीर समझमोता होने पर वह 
झपनी नोकरी पर बिना किसी कठिनाई के वापस लोट सकेगा । 

बात यद्द है कि मजदूर आशिक दृष्टि से बहुत निबल द्वोता हे । 
यदि अनिवाय रूप से पंचायत कराने का कानून बना दिया जाता है 
तो समय अधिक लगने के कारण मजदूरों की दृड़ताल करने की 
चमता नष्ट हो सकती है और माक्षिकों को अ्रपनी शक्ति और साधन 
जुटाने का समय मिल जावेगा। सरकार को ऐसा कोड़े कानून न 
बनाना चाहिए. कि जो मजदूरों को शक्ति को क्षीण करे ओर मालिकों 
की शक्ति को बढ़ावे। इसी प्रकार मालिकों को हड़ताल के समय 
अधिक मजदूरी देकर मजदूर भर्ती करने का अधिकार नहीं दोना 
चाहिए । नई भर्तों से मालिक और मजदरों के सम्बन्ध और भी खराब 
हो जाते हैं। नये मजबूरों के विरुद्ध इतालियों में बहुत कट 
भावनायें उत्पन्न हो जाती हैं और कभी-कभी मजदुर श्रपनी रोजी को 
जाते देख कर हड़तातज्ञ को शान्तिमय रखने में असमथ हो जाते हें । 

मजदूरों की ओर से एक बात ध्यान में रखने की है। करिसी-किसी 
धन्धे में कुछ क्रियायें ऐसो द्ोोती हैं कि यदि उनको भी छोड़ दिया 
जावे तो धन्धे को बहुत हानि होने की सम्भावना है। उदाहरण के 
लिए कोयद्ले की खानों में यदि पम्प न चलाये जाव॑ तो खानों में पानी 
भर जावे । इसी प्रकार लोहे और स्टीज़ के कारखानों में भी ऐसी कुछ 
क्रियाये हैं । सजदुर अधिकतर इड्ताल के समय भी उन क्रियाओं से 
आदमियों को नहीं हटाते । 


मनदरों और पू जीपतियों का सम्बन्ध २४४ 


हड्ताकों के सम्बन्ध में एक बात और ध्यान में रखने की है कि 
पुलिस तथा भजिस्ट्रेटों को किसी भी पक्ष की सहायता न करना 
चाहिए । अभी तक पुलिस और मजिस्ट्रेट बहुधा मात्रिकों की सहायता 
करते रहे हैं! शान्तिमय ह&ृड़तालियों को गिरफ्तार करना, उन पर 
लाटी चाज करना, उनको सभायें भंग कर देना, हड़ताल के समाचारों 
को सेंसर करना, मज़दुर नेताओ्रों पर प्रतिबन्ध लगा देना, उन्हें 
गिरफ्तार कर लेन। श्रोर जुलूस इत्यादि पर रोक लगा दने की घटनायें 
हमारे देश में आये दिन द्ोती रद्दती हैं। उत्तरदायी सरकारों को 
पुलिस तथा मजिस्ट्रेटों की इस नीति को कठोरतापूवक रोकना द्वोगा । 
कहीं-कहीं तो पुलिस दृताल तोइने वाले मजदूरों को भर्ती करने में 
माक्षतिकों को सहायता पहंचाती हे श्रोर उन नये मजदरों को अपनी 
देख-भाल में मिलों के श्रन्दर पहुँचाती है । जैसे ही हृढ़ताल आरम्भ 
होती है, मजिस्ट्रेट दफा १४४ लगा देता है और मजदुरों को सभा 
करने दृत्यादि की मनाही कर दी जाती है । आश्चयं और खेद की 
बात तो यद्द है कि मत्रदरों के विरुद्ध भारतवष में दफा १४४ का 
हज़ारों बार प्रयोग क्रिया गया, किन्तु मात्रिकों के विरुद्ध केवत्न एक 
बार इस दफा का आज तक प्रयोग किया गया है। झाशा है कि 
भविष्य में जनता के प्रति उत्तरदायी प्रान्तीप सरकारें पुलिस ओर 
मजिस्ट टॉ को मजदूरों के प्रति यह अ्रन्याय करने से रोकेंगी । पुलिस 
झीर मजिस्टुटों के इस व्यवद्दार का ही यह परिणाम है कि बहुत बार 
मजदूरों मे अशान्ति उत्पन्न हो जातो है, गोली श्रोर लाढडी चाज तक 
की नोबत भरा जाती हैे। सरकार को कठोरतापूवेक इस सब को रोकना 
चाहिए । लेबर कमिश्नर के नेतृत्व में पुलिस और मजिस्टेटों को काम 
करना चाहिए और उन्हें मजदर नेताओं का सहयोग शान्ति बनाये 
रखने में लेना चाहिए। मजदर नेताओं को मजदूरों से छीन लेने का 
सीधा परिणाम यह होता है कि मजदरों का नेतृत्व करने वाला कोई 
गद्दी रहता ओर वह ऊटपटांग कास करने लगते हैं । 
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पिछले वर्षों में भारत में स्वद्वारा वर्ग में जो अभूतपूव जागृति 
हुई है और वे जो अपने अधिकारों को प्राप्त करने के उद्दंश्य से 
पजीपतियों को चुनौती देने लगे हैं, उसका परिणाम यह होता है कि 
मालिक और मजदूरों में ग्राये दिन संघषे होता हे और हड़्तालें होती 
हैं। इधर १६३८ में बम्बई सरकार ने जो ट्रेंड डिस्प्यट्स एक्ट 
बनाया, उसमें एह प्रकार से हड़ताल को कानून द्वारा बहुत लम्बे 
समय तक रोफ रखने का विधान फ़िया गया हैं। अब भारतवष 
भर में भारत सरकार द्वारा बनाया हुआ कानून, जो कि बम्बई टेड 
हिस्प्यट्स एक्ट के आधार पर बनाया गया है, लागू हो जावेगा । इसका 
दूसरे शब्दों में अर्थ यह हुआ कि हृड़तालों को रोकने का सरकार को 
अधिकार प्राप्त हो जावेगा। हम यह पहले ही कह चुके हैं छि 
हड़तालों को लम्बे समय तक रोकने का ग्रथ य है होगा कि मजदरों 
को हड़ताल करना कडिन हो जावेगा। यह प्रनिवायं-पंचायत एक 
प्रकार से माल्निकों के पक्त में ओर मजदरों के व्िरुद हे । ग्रतएव जब 
तक सरकार कानून बना कर मालिकों को आ्रोद्योगिक अदालतों के 
फेसलों को मानने के ज्षिए विवश नहीं करती, तब तऊ अ्रनिवाय- 
पंचायत का विधान करना भी न्यायपण नहीं है । इधर हिन्द-मुस्जिम 
दंगों के फलस्वरूप जो प्रान्तों में सुरक्षा सम्तब्रन्धी कानून बनाये गए हैं, 
उनमें हृड़तालों को भी रोकने ओर गैरकानूनो घोषित करने का विधान 
है। यह प्रत्त्ति खतरनाक है ओर सजदूर नेताओं को इस ओर विशेष 
रूप से ध्यान देना चाहिये । 





ग्यारहवां परिच्छेद 
मजदूर हितकर काये 


यह तो हम पहले ही कद्द सुके हैं कि मजदूरों के स्वास्थ्य तथा 
उनके द्वितों की रक्षा के लिए मजदूर कानूनों की श्रावश्यकता होती है । 


मजदूर हितकर कार्य २४७ 


मजदूर जितने ही संगठित होते हैं, देश में प्रगतिशील शक्तियां जितनी 
श्रधिक बलवान होती हैं, उतने ही श्रच्छे मजदूर-कानून देश में बनते हैं। 
परन्तु केवल मजदूर हृम्बंधी कानूनों से ही मजदुरों के सारे कष्ट दूर 
नहीं हो जाते हिन्तु दिन प्रति दिन उनके दैनिक काय में जो अ्रसुविधायें 
होतो हैं उन्हें दूर करने की भी आवश्यकता होती है। अस्तु, मजदूर 
हितकर कार्यों की बहुत श्रावश्यकता है। मजदूर हितकर काय मिल 
मालिक, मजदूर सभायें तथा अ्रन्य सामाजिक सस्थायें करती हैं । 
भारतवर्ष में मजदूर हितकर काय कुछ ही केन्द्रों श्रोर कारख़ानों में होता 
है । उसे अ्रधिक सुसंगठित तथा वेज्ञानिक बनाने की आ्रावश्यकता है । 


काम क घंटे 





यद्यपि कानुन द्वारा काम के घंटे निधारित कर दिये गए हैं परन्तु 
फिर भी कारखानों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भारतवष 
एक गरम देश है ओर यहां कारखानों में काम काना श्रत्यन्त कप्ट- 
साध्य ओर स्वास्थ्य के लिए हानिकर है । बहुत से कारखानों में गरमियों 
के दिनों में तापमान १२० डिगरी फेरन हीट तक चढ़ जाता है श्रोर 
हवा भी बहुत गरम रुकी हुई और धूल तथा गंदगी से भरी रहती 
है। भ्रस्तु, भारतीय मजदूर को श्रधिक निपुण बनाने के लिए यह 
नितानत ग्रावश्यक है कि काम के घंरों को कम किया जावे ओर ऐसा 
प्रबंध किया जावे कि जिससे कारखाने में गरमी कम रहे ओर हवा 
का समुचित प्रबन्ध हो। कास्खानों में गरमी कस करने तथा हवा 
का समुचित प्रबंध करने से मिल मालिकों को भी ल्ञाभ है | उससे 
मजवूरों की कार्य क्षमता बढ़ेगी भ्रौर उत्पत्ति में वृद्धि होगी।| मानवीय 
दृष्टिकोण से भी यह आवश्यक है क्योंकि अत्यधिक गरमी ओर रुकी 
हुईं गंदी वायु मजदूर के किए भ्रत्यन्त हानिकर तथा कष्ट दायक 
होती है ।« 

यही बात काम के घंटों के सम्बन्ध में लागू होती हे। भारत में जो 
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मजदूर के काम के घंटों को कम करने की लगातार मांग की जाती है, 
उसका एक मात्र कारण यह नहीं हे कि मजदूरों को अपने रहन-सहन 
का दा ऊ'चा करने तथा नागरिक के करंव्यों को पालन करने के लिए 
अधिक अवकाश चाहिए, वरन्‌ भारत के गरम जलवायु में मनुष्य के 
स्वास्थ्य के द्धिए यह आवश्यक है कि अधिक लम्बे समय तक काय 
न किया जाबे । अ्रगस्त १६ न के पूर्व फेक्टरी का नून के श्नुष्ार 
वष भर चलने वाले कारखानों में प्रति सप्ताह <४ घंटे कास ब्िया 
जा सकता था। किन्तु युद्ध के पूव अधिकांश कारखानों में कानून द्वारा 
निधारित बंटों से अधिक काम होता था। १६३८ में यह श्नुमान 
लगाय। गया था कि वर्ष भर चलने वाले कारखाने में २६ प्रतिशत पुरुष 
ओर ३१ प्रतिशत मजदूर प्रति सप्ताई ४८ घंटों से अधिक काम नहीं 
करते । खानों में तो प्रति सप्ताह खान के अन्दर अधिकांश मजदूर ४४ 
घंटे ही काम करते थे । मोसमी कारखानों में जद प्रति सप्ताह ६० घंटे 
काम किया जा सकता था वहां भी अश्रधिकांश मजदूर ४८ घंटे ह्वी काम 
करते थे । यही कारण था कि जब्॒ अगस्त १६४६ में काम के घंटे घटा 
कर वर्ष भर चलने वाल्ने कारखानों में ४८ कर दिये गये तथा मौसमी 
कारखानों में <० कर दिये गये तो मिल्न मालिकों ने इसका कोई विशेष 
विरोध नहीं किया। युद्धू के समय श्रवश्य उत्पत्ति को बढ़ाने के लिए 
काम के घंटों को बढ़ा दिया गया था परन्तु वद्द श्रस्थायी था श्र युद्ध के 
उपरान्त काम के घंटे फिर कमर कर दिये गये। परन्तु काम के 
घंटों को बढ़ाने से उत्पत्ति में कोई वृद्धि नहीं हुईं। अश्रनुभव से हमें 
यह ज्ञात होता है कि अधिक घंटे काम लेने से उत्पत्ति में वृद्धि 
नहीं होती क्‍्योंक्रि मजदूर की कुशक्षता कम हो जाती है। जब-जब 
काम के घंटों को कम करने की मांग हुईं तब-तब मिल्ष मालिकों ने 
उत्पत्ति के कम हो जाने का भय प्रदर्शित किया किन्तु अभ्रनुभव से ज्ञात 
हुआ कि उत्पत्ति कम नहीं हुई । इसका कारण यह है कि कम्बे घंटे 
काम छेने से मजदूर की कुशलता कम दो जाती हे | 
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विश्राम 


काम के घंटों से भी अधिक मदत्वपू्ण प्रश्न विश्राम का है । मिल 
मालिकों को चाहिए कि वे इस बात का अध्ययन करें कि कितनी देर तक 
काम करने के उपरान्त मजबूर को विश्राम की आवश्यकता होगी 
ओर कब्र कम विश्राम देने से मजदूर अधिक से अधिक काम कर 
सकेगा । विश्राम, रोशनी, हवा का समुचित प्रबन्ध करने तथा विश्राम के 
घंटों में आराम से लेटने-बैठने के स्थान, तथा नहाने-धोने की 
सुविधा का प्रबंध करने से मजदूरों का स्वास्थ्य अच्छा होता हे। 
पैसा करने से मजदूरों का स्वास्थ्य और कुशलता बढ़ती है तथा 
उत्पादन बढ़ता हे । 

विशेषज्ञों का कथन है कि दो ढाई घंटा लगातार कास करने के उप- 
रान्त मजदूर की कार्य शक्ति स्षीण होने लगती है और उसे विश्राम की 
आवश्यकता होतो है । पांच-छुः घंटे ल्वगातार काम करना मजदूरों के द्षिए 
शक्‍्य नहीं है । भ्रनुभव से यह ज्ञात हुआ है कि दिन के अन्तिम्र घंटों 
में जबकि मजदूर थक्र जाता है तभी दुघंटनायें अधिक होती हैं और 
मजदूर को चोट थआरा जाती है। अतएव यह नितानत प्रावश्यकुू है कि 
मजदूर को उचित विश्राम दिया जावे । 

भारतवष में मजदूर निबंल है फिर ऊपर से यहां का जल्नवायु ऐसा 
है कि मजदूर शीघ्र ही थकु जाता है ओर उस थकावट के कारण उत्पादन 
भी कम होता है, दुबटनायें भी अधिक होतो हैं । अ्रतणव भारतवर्ष में 
जहां सक सम्भव हो ओवर टाहस काम नहीं क्लेना चाहिए । यदि शअ्रधिक 
उत्पादन की ग्रावश्यक्रता हो तो शिफ्ट चल्लाना चाहिए । 


रोशनी ओर हवा का प्रबंध 


बहुत से कारखानों की इमारतें ऐसी होती हैं कि जिनमें यश्रेष्ट 
रोशनी भोर हवा की गुंजाहुश नहों होती । सजदूर को ऐसे कारखानों में 
काम करने से बहुत कष्ट होता हे । यद्यपि इन्सपेक्टरों को यह श्रधिकार 
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है कि यदि वे देखें कि कारखानों में यथेष्ट रोशनी और हवा नहीं आती 
तो वह कारखाने के मात्रिकों को ग्रावश्यक सुधार करने की अ्ाज्ञा दें 
परन्तु वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बहुत से कारखानों की इमारतें 
ऐसी बनी हैं कि उनमें बहुत अ्रधिक प रिवतन करने पर ही रोशनी और 
हवा अ्रधिक्र मिल सकती हे, परन्तु यह सम्भव नहीं हे क्योंकि ऐसा करने 
से व्यय बहुत अधिक होगा | होना तो यह चाहिए कि प्रत्येक मित्र में 
जहां मजदूर काम करते हैं बिजली के पंखे क्षगा दिये जावं। इससे 
गरमी के दिनों में मजदूरों को पसीना नहीं आ्रावेगा ओर वे अधिक उत्पा- 
दुन कर सकेंगे। थोड़े से व्यय से मालिक को अधिक ल्ञाभ होगा किन्तु 
भारतीय व्यवसायी की दृष्टि बहुत ही सकुचित है वद्द उन कार्यों को भी 
नहीं करता कि जिनसे मजदूरों का कप्ट कम होने के साथ उसका उत्पा- 
दन भी बढ़ता हे । हवा ओर रोशनी के सम्बन्ध में आवश्यक सुधार 
करने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि यह नियम बना दिया जावे 
कि जब कोई नया कारखाना स्थापित हो तो उसकी इमारत के नक्शे को 
सरकार स्वीकार करे तभी वह कारखाना चल सकेगा। ऐसा करने से 
भविष्य में इमारतों में सुधार क्रिया जा सकता है । कपास के पेंचों के 
सम्बन्ध में एक कानून बना दिया है। उक्त कानून के भ्रन्तगंत नये पेंच 
तभी खोले जा सकते हैं कि जब वे श्रपनी इमारत के नकशे को 
सरकार से स्वीकार करवा ले । मदरास प्रान्तीय सरकार ने एक नियम 
बना दिया है किजों भी नया कारखाना स्थापित हो उसकी इमारत 
के नक्शे को पहिलले फेक्टरियों का चीफ हन्सपेक्टर निरीक्षण करेगा 
ओर उसफी स्वीकृति मिक्न जाने पर ही कारखाना चल सकेगा। 


झावश्यकता इस बात की है कि सभी प्रान्तों में हूस प्रकार का नियम 
बना दिया जावे । 


फेक्टरी का तापक्रम 


भारतवष में सूती कपड़े के कारखानों तथा बीडी के कारख़ानों में 
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कुछ विभागों में गरमी इतनी अधिक होती है कि वह मजदूर के लिए 
असहनीय द्वो उठती है । यही कारण है कि मजदूर दिन में कह घन्‍्टे 
इधर-उचर घूमते ओर समय नप्ट करते रहते हैं । शाही द्वेबर कमीशन के 
सामने गवाही देते हुए कुछ बुनकरों ने कहा था कि जिन कारखानों में 
पंखे होते हैं; हम बीड़ी या तम्बाकू पीने बाहर जाते हैं और शीघ्र लौट 
आते हैं। किन्तु जिन कारखानों में पंखे नहीं हैं इमें बहुत देर तक बाहर 
रहना पड़ता है । कारखानों के श्रन्दर जहां पंखे नहीं होते वायु इतनी 
गरम हो उठती है कि मजदूर बहुथा बेहोश हो जाते हैं ओर उन्हें 
ग्रस्पताल में ले जाना पड़ता है। गरमियों के दिनां में तो स्थिति और 
भी अ्रधिक भरकर हो उठती है। मजदूर तथा धंधे दोनें के ही हित के 
लिए यह आवश्यक हैँ कि फेक्टरी ऐक्ट में इस बात का समावेश कर 
दिया जाये कि कारखाने का तापक्रम उचित हो । इसक्षे लिए फेक्टरी 
एक्ट में संशोधन होना चादिए । फेक्टरी इन्सपेक्टर को यह निर्धारित कर 
देना चाहिए हि किन उपायों से फैक्टरी का तापक्रम कम किया जा सकता 
हे ओ।र फिर मिल मालिकें से उसके अ्रनुसार काय करवाना चाहिए । 
अहमदाबाद की कतिपय मिलें में एश्रर कडिशनिंग प्लाट लगाये गए हैं 
झोर दवा का उचित प्रबन्ध क्रिया गया है। जिन विभागों में भाष देने 
की आवश्यकता होती है वहां भी यथेप्ट सुधार किया गया है। मजदूरों 
को कार्य करने में सुविधा हो इसका उन कारखानों में विशेष ध्यान 
रक्‍खा गया है । ऐसा करने से कारखाने के अन्दर का तापक्रम बाहर के 
तापक्रम से बहुत कम रहता है । 

भारतव॒प जैसे गरम देश में जहां कि गरमियों में साधारणत: 
काय करना कठिन होता है, कारखानों के तापक्रम को उचित 
रखना तथा यथेष्ट हवा का प्रबन्च करना आवश्यक हे। इससे 
मजदूरों को कष्ट कमर होगा शआ्लोर उत्पादन भी अधिक हो सफेगा । 
इंजिनियिरिंग तथा रेलये वर्कशापों में कुछ विभागों में गरमो 
हद दर्जे को पहुँच जाती हे और बहुत से मजदूर इस भीषण 
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गरसी के कारण मर जाते हैं। अतएव फैक्टरी कानून में इस आ्राशय 
का संशोधन शभ्रवश्य कर देना चाहिए कि इन्स्पेक्टर प्रत्येक कारखाने 
में उचित तापक्रम का प्रबन्ध करे । लोहे तथा इंजिनियरिंग कारखानों 
में तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है । गोलमुरी 
के टिनप्लेट कारखानों में मालिकों ने कुछ सुधार किया है। वहां जो 
सजदुर अभि के सामने काम करते हैं उन पर ठंडी हवा छोड़ी 
जाती है ओर पानी से फर्श ठंडा रक्‍खा जाता है । श्रावश्यकता इस 
बात की है कि सभी कारखानों में गरमिये में बिजली के पंखे लगाये 
जावे साथ ही कपास, जूट, चावल, ऊन, चाय, कागज, सीमेंट तथा 
लाख के कारखानें में धूल तथा कण भरी हवा रहती है उसको 
सोखने के लिए यन्त्र लगाये जावें। क्योंकि जब मजदुर इस दुषित 
इवा में सांस लेता है तो उसके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा अ्रसर पढ़ता है । 


अन्य सुविधायें 





कुछ कारखानों में मजदरों को चक्राचोंथ कर देने वात्नी रोशनी 
में कास करना पड़ता हे। सरकार को यद नियम बना देना चाहिये 
कि ऐसी दशा में मजदूरों को धूप के चश्मे दिये जावें। जहां मजद्रों 
को आग के पास काम करना पढ़े वहां उन्हें दस्ताने तथा जुते 


दिये जावें | 

यदि कारखाने में हवा रोशनी तथा श्रन्य सुविधाश्रों का प्रबन्ध 
हो तो उत्पादन अवश्य ही बढ़ जावेगा । अहमदाबाद में केवल हवा का 
प्रबन्ध करने से उत्पादन में & प्रतिशत की बृद्धि हो गहे । भारतवष 
जैसे गरम देश में शिफ्टों का समय बदल देने से भी मजदरों के 
कष्ट को कुछ कम्म किया जा सकृता हे । उदाहरण के लिये गरमियें 
में प्रातःकाल ९ बजें से १०-३० तक और २-३० सायकाल से ५-३० 
तक काम के घंटे रखने से सजदुरों का कष्ट कम हो सकता है। 

भारतोय सूती वस्त्र की मिक्तों में राज्रि में काम करने का चलन 
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है। इससे मजदूर के शरीर तथा उसके पारिवारिक जीवन पर 
बहुत बुरा असर पढ़ता है। भारतीय श्रौद्योगिक केन्द्रों में जहां पुरुषों 
की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या बहुत कम है; रात्रि में काय करने का 
परिणाम यद्द होता है कि मजदूरों में अनेतिकता तथा व्यभिचार बढ़ता 
है, आवश्यकता से अधिक मजदूर केन्द्रों में आते हैं श्रोर मजदूरों को 
नो भी थोढ़ी सी मनोरंजन तथा शिक्षा की सुविधायें उपलब्ध हैं, उनसे 
भी वह वंचित हो जाते हैं । जापान में प्रातःकाल * से २ बजे सायं- 
काल तक तथा २ बजे सायं काल से ११ बजे रातज्नि तक दो शिफ्टों का 
चलन है और इन नो घंटों के शिफ्ट में शआध-घंटे का विश्राम मिलता 
है । भारत में भी यदि इस प्रकार के दो शिफ्ट चलाये जावें ओर बीच 
में एक घंटे का विश्राम दिया जाबे तो मजदूरों के लिए सुविधा- 
जनक होगा । 

पुरुष, स्री ओर बालक मजदूरों की स्वास्थ्य-रक्षा के लिए. यह 
आवश्यक है कि वे कितना बोमा उठावें, यह भी कानून द्वारा निधांरित 
कर दिया जावे | पश्चिमीय देशों में इस प्रकार के कानून हैं, जिनके 
द्वारा अधिक से अधिक बोका जो कि मजदूर ले जा सकता है, निधांरित 
कर दिया जाता है । फांस में अधिक से अधिक बोझा जो कि एक मजदूर 
स््री ले जा सकती है, ९९ पॉड है, ब्रिटेन में ६० पॉड, इटेली में ७४ पौंड 
तथा सोवियट रूस में पुरुष तथा स्त्री मजदूरों के लिए ४० पॉड निर्धा- 
रित किया गया है | भारतवष में पुरण तथा मजदूर स्त्रियों के द्षिण 
३४९ पौड अधिक से अधिक बोकका निर्धारित कर देना चाहिए ओर उस 
दृष्टि से फैक्टरी कानून तथा खातों के कानून में संशोधन कर देना 
चाहिए । इससे पूर्व कि इस प्रकार का कोड कानून बनाया जावे, इस बात 
की आवश्यकता होगी कि कुछ विशेषज्ञों को इस बात का अध्ययन 
करने के लिए नियुक्त किया जाये कि वे यह पता लगावें कि पुरुष, स्त्री 
तथा ज्रालक मजहूर भ्रथिक से अधिक कितना बोझा उठा सकते हैं, 
जिससे कि उनके स्वास्थ्य को हानि न पहुँचे ।' 


श्२७ भारतीय सजदूर 


बिश्राम-गृह 


भारत के अधिकांश कारखानों में विश्रम के लिए कोई विश्राम-गृद् 
नहीं हैं । छुट्टी के समय सजदूर खाना खाने और विश्राम करने के लिए 
बाहर निकलते हैं | यदि कारखाने के कम्पाडन्ड में पेड़ों की छाया हुई 
तब तो अ्रच्छा है, नहीं तो उन्हें बरसात और गरमियों में बहुत 
कष्ट होता है । अतएव इध बात की बहुत बड़ी श्रावश्यकृता है कि 
प्रत्येक कारखाने में विश्राम-गृद तथा जलपान ग्रह बनाये जावें, जहां 
मजदूर छुट्टी के समय तथा भोजन करने के समय विश्राम कर सकें | 
जिन कारखानों में ९० से अधिक स्त्रियां हों, वहां स्त्रियों के स्िए 
विश्राम-गृद की अलग व्यवस्था हो । 

फेक्टरी एक्ट में प्रान्‍न्तीय सरकारों को इस बात का अधिहार दिया 
गया हें कि यदि वे चाहें तो नियम बना कर उन कारखानों को शिशु-गृह 
स्थापित करने पर विवश करें, जदां कि €० से अधिक मजदूर खि्रियां काम 
करती हों । सभी प्रान्तीय सरकारों को शिशु-गुद्दों के सम्बन्ध में नियम 
बना देना चाहिए । शिशु-गृहों में केवल शिशुओं के रखने की द्वी व्यवस्था 
न होना चाहिए, वहां नर्स रखनी चाहिए, जो शिशुओ्रों की देख-भाव्र 
करे, दूध तथा अन्य भोजन का प्रबन्ध होना चाहिए, शिशुओ्रों के खेलने 
तथा चिकित्सा का भी प्रबन्ध करना चाहिए, इसके श्रतिरिक्त शिशुझ्रों 
के आराम क्रा इन गुहों में समुचित प्रबन्ध होना आवश्यक है । 


छोटे कारबारों को फेक्टरी कानून के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता | 





फेक्टरी कानून के श्रनुसार जहां कारखाना यांत्रिक शक्ति से 
संचालित होता द्वो ओर कम से कम २० मजदूर काम करते हों, फेक्टरी 
स्वीकार की जाती है। किन्तु प्रान्तीय सरकारों को यद् श्रधिकार दे 
दिया गया है कि वे उस स्थान को भी फेक्टरी स्वीकार कर लें, जहां 
१० मजदूर काम करते हों । बहुत से पश्चिमीय देशों में उन स्थानों को 
भी फेक्टरी माना जाते है, जहां १० मजदूर काय करते हाँ फिर 


मजदूर दितकर कार्य २२२ 


चाहे वहां यांत्रिक शक्ति का उपयोग होता हो या न होता हा । इस 
बात की शआ्रावश्यकता है कि जिन स्थानों में यांत्रिक शक्ति का उपयोग 
होता हो,यदि वहां १० मजदूर भी काम करते हों तो उसे फक्‍टरी मान 
ज्षिया जावे और वहां फक्‍्टरी एक्ट लागू कर दिया जावे । जिन स्थानों 
पर यांत्रिक शक्तित का उपथोग नहीं किया जाता है; परन्तु दूस 
व्यक्तियों से ग्रधिक काय करते हैं, वहां भी काम के घंटों को निधारित 
कर देना और सफाई, हवा तथा रोशनो के सम्बन्ध में नियम बना 
देना आवश्यक है । 

धान कूटने, दाल बनाने, ग्राटे की चक्षियों, तेल पेरने, लकड़ी 
काटने (आराकशी), खंडसारी शकर तैयार करने; बीड़ी बनाने, बरफ के 
कारख।नों, चमढ़ा कमाने; श्रबरस् तथा लाख के छोटे-छोटे कारखानों में 
मजदूरों को प्रति दिन १२ बंटे तक काम करना पड़ता हैँ। इन स्थानों में 
बच्चों और स्त्रियों को अधिकतर रक़वा जाता हे और वहां हवा ओर 
रोशनी का उचित प्रबन्ध नहीं होता । बीडी, अवरख अर लाख के 
कारखानों में तो बहुत बड़ी संख्या में मजदूर काम करते हैं | उनकी दशा 
वास्तव में दयनीय है । उन्हें बहुत कम वेतन दिया जाता है और उन्हें 
१२ घंटे गद स्थानों में कास करना पड़ता हैं । 

किन्तु केवल कानून बना देने से ह्वी कारखानों में सुधार नहीं हो 
जावेगा । आवश्यकता इस बात की है कि फेक्टरी इन्सपेक्टरों को यह 
अधिकार दिया जावे कि वह प्रत्येक कारखानों का नरीक्षण करने के 
उपरान्त जो भी मजदूरों को सुखसुविधा के लिए. आवश्यक समकें, 
वे सुधार करने को मालिक को श्राज्ञा दे सकें | पश्चिमीय देशों में हन 
आ्राज्ञाओं' से कारखानों की दशा में यथेष्ट सुधार हुश्रा है। श्रतएव 
प्रान्तीय सरकारों को नियम बना कर हन्स्पेक्टरों को यह श्रधिकरार दे 
देना चाहिए । इन्स्पेक्टरों को नीचे लिखी बातों का विशेष ध्यान रखना 
चादिए | प्रत्येक कारखाने सें पीने के लिये यथेप्ट ठंडा पानी रहना 
चाहिये, भोजन करने तथा विश्वास करने के द्विए विभ्राम-गृह होना 


२९६ भारतीय सजदूर 


चाहिए, नहाने भर कपड़ा धोने की सुविधा होनी चाहिए, शिशु-रृह 
होना चाहिए ओ्रोर फर्स्ट एड का प्रबन्ध होना चाहिए । 


खानों सम्बन्धी कानून में संशोधन की आवश्यकता । 


खानों के श्रन्द्र कास करने वालों के स्वास्थ्य ओर सुख के लिए 
यह श्रत्यन्त आवश्यक है कि खानों के अन्दर हवा, रोशनी, पीने के 
लिए ठंडा पानो तथा शोच गृह इत्यादि का पूरा प्रबन्ध होना चाहिए | 
यद्यपि बढ़ी खानों में त्रिजली, हवा ओर पानी का प्रबन्ध किया गया है, 
परन्तु भारत की अधिकांश छोटी खानों में हवा, रोशनी इत्यादि का 
कोई समुचित प्रबन्ध नहीं है । जब सज़दूर खान के श्रन्दर काम करता 
हैतो यदि आधुनिक ढंग के यन्त्रों द्वारा हवा पानी ओर रोशनी का 
खान के अन्दर समुचित प्रबन्ध न कर दिया जावे तो मजदूर को 
बेहद कष्ट द्वोता है। गरमी के कारण मजदूर के स्वास्थ्य पर बहुत 
बुरा प्रभाव तो पढ़ता ही हे । खान के अ्रन्दर शोच-गृद्दों की व्यवस्था 
न होने के कारण मजदूर जो कि बहुधा नंगे पेर रहते हैं, उन्हें हुकवर्म 
रोग हो जाता है । यद्दी कारण है कि भमरिया के ६० प्रतिशत मजदूरों 
को हुकवर्म रोग है। छोटी खानों ओर खदानों का कोई दीक प्रकार से 
निरीक्षण भी नहीं करता भ्रौर उनमें काम करने वाले मजदूरों को 
अकथनीय कष्ट सहन करना पड़ता है । आ्रावश्यकता इस बात की है कि 
सरकार खानों के कानून में डचित संशोधन करके खानों में ऊपर 
लिखी सुविधाओं को उपलब्ध करावे । 


साधारण शिक्षा ओर शिल्प-शिक्षा 





जब भारतीय मजबूर को स्वास्थ्य रक्त के लिए उचित सुविधायें 
उपलब्ध कर दी जावेगी और कारखानों का जीवन आज से अधिक 
स्वास्थ्यप्रद और झाकषक होगा तभी मजदूर उन हितकर कार्यों से लाभ 
उठा सकेगा जो कि उसके लिए किये जावेंगे और तभी उसकी कार्यक्षमता 
बढ़ंगी । किन्तु केवल उसके स्वास्थ्य की रक्षा करने ही से वह अत्यन्त 


एे 
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कुशक्ष मजदूर नहीं बन जाबेगा। जब तक उसको साधारुण तथा 
शिल्प-शिक्षा नहीं दी जावेगी, तब तक वह कुशज्ञ मजदूर नहीं घन 
सकता | यदि भ्रिष्य में हमारा देश अ्रोद्योगिक उदच्नति के स्वप्न 
देखता है तो उसे सजदूरों की शिक्षा का प्रबन्ध करना होगा । जापान 
पिछले दिनों में जो इतनो तेती से ओद्योगिक उम्नति कर सका 
उसका एक मुख्य कारण यद्द है कि वां के मजदूर शिक्धित थे ओर 
उन्हें शिल्प-रिक्षा मिली थी। दुभाग्यवश भारतीय मजदूर नितान्त 
अशिक्षित है श्रीर उसे शिल्प सम्बन्धी शिक्षा भी नहीं मिलती, 
फिर भी उसने यन्त्रों पर काम करते को अपूव क्षमता प्रदारात की हैं । 

अभी तक भारतीय मज़दर को साधारण रशात्वा तथा शिल्प सबंधी 
शिक्षा देने को ओर फिली ने भी ध्यान नहीं दिया हे । बम्बई ओर 
अ्रदमदाबाद की रूतिपय मिलों ने राज्ि पाठशालायें खोल कर अपने 
मजदूरों को शिक्षा दने का प्रबंध किया है। नागपुर को एम्प्रेंस मिल 
मदरास की बकिंगदम मिल्न तथा कल्नऊृत्त की कुछ जूट मिलों ने राद्रि 
पाठशालाय स्थापित की हैं । फिन्तु जो कुछु भी थोड़ी सी मिलों ने पाठ- 
शालाय स्थापित को हैं वे बाज़कों के लिए हैं प्रीढ़ों के लिए शिक्षा का 
प्रबध बिलकुल नहीं क्रिया गया। श्रावश्यकता इस बात की है ऊ#ि प्रत्येक 
मिल अ्रपने मजदूरों के लिए रात्रि स्कूल स्थापित करे | केवल पाठशालायें 
ही स्थापित करने से समस्या दल नहीं हो जावेगी वरन आवश्यक्रता इस 
बात की है कि मिल माज़िक मज़दूरों के लिए वाचनालय तथा पुस्तकोलय 
झोर रेडियो की व्यत्रस्था करें जिससे मजदूरों का ज्ञान 
ओर उनकी जानकारी बढ़े । यदि मिल मालिक शिक्षा तथा मनो- 
रंजन पर थोड़ा सा व्यय करेंगे तो उनझे मजदूरों की कार्यक्षमता बढ़ेगी 
ओर उनको अधिक लाभ होगा । 

जहां तक शिल्प शिक्षा का प्रश्न है उसके लिए कारखानों के समूहों 
को मित्न कर ओद्योगिर केन्द्रों में ऐसी संस्थायें स्थापित करनी चाहिये कि. 
अहा शिल्प शिक्षा दी जा सके । प्रत्येक कारखाना अपने कुछ मज़दरों को 
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श्प्र्ष भारतीय मजदुर 


जिन्हें वह योग्य समझे छांट कर इन शिल्प शिक्षक संस्थाओं में शिक्षा प्रपप् 
करने के लिए भेजें। इन संस्थाओं के चलाने में सरकार भी सद्दायता 
दे । भारतोय मजदर को कुशल बनाने के क्षिए इस बात की बड़ी आवन- 
श्यकता है हि उसको शिक्षित और निपुण बनाया जावे अन्यथा भविष्य 
में भारत की श्रोद्योगिक उन्‍मति में बाधा उपस्थित होगी। 

यदि देश में अनिवाय प्रारम्भिक शिक्षा और प्रो शिक्षा का आन्दो- 
लन सफल हो जावे तो मिलों का काय और भी सरत्न हो जावेगा । 
इसमें कोई संदेह नहों कि बिना शिक्षा के भारतीय मज़दुर कुशल नहीं 
बन सकता | 


चिकित्सा की सुविधाओं का अभाव 


यद्यपि बढ़े-बड़े कारखाने अपने मजदूरों की चिकित्सा के लिए बवैत- 
निक डाक्टर रखते हैं ओर कारखाने का अ्रस्पताल भी होता है जहाँ 
मजदरों की चिकित्सा का प्रबंध होता है किन्तु अधिकांश कारखानों में 
मज दरों की चिकित्सा का कोई समुचित प्रत्न॑ंध्र नहीं होता । निर्धन मज़दर 
ग्रपनी तथा अ्रपने परिवार वालों की चिकित्सा के लिए यथेप्ट धन व्यय 
नहीं कर सहूता। परिणाम यह द्ोता हे कि उसकी कायक्षमता घटती है । 
आवश्यकृता इस बात की है कि प्ान्तीय सरकारें एक नियम बनादे कि 
जिन कारखानों में ५०० से अधिक मज़दूर काय करते हों उन्हें एक योग्य 
डाक्टर और अस्पताल रखना अनिवाय हो। जहां छोटे छोटे कारखाने 
हों उनको मित्ना कर भ्रस्पताल चलाने पर विव्रश किया जावे । 


सामाजिक बीमा 





जिन देशों में शओद्योगिक उन्नति हुई हे और कारखानों में काम करने 
वालों की संख्या बढ़ी है वहां मजदरों की श्रार्थक स्थिति को दूढ़ करने 
के लिए सामाजिक बीसे का प्रबंध किया गया है। ओऔद्योगिक्त प्रधान 
देशों में मजदर के चोट लगने पर भ्रथवा रत्यु होने पर क्षतिपूर्ति कानून 
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के श्रन्तगंत मजदुर को श्रथवा मजदुर के ञ्राश्चितों को क्षतिपूति की रक़म 
दी जाती है । इसके अतिरिक्त बीमार पड़ने पर, बेकार होने पर, तथा 
वृद्ध हो जाने पर जब कि मजदर काम करने में असमर्थ हो जाता है तब 
उसको अलाउंस दिये जाने का प्रबंध किया गया है | बात यह है कि 
जब मजदूर कारखाने में कार्य करता है तब वद्द इतनो बचत नहों कर 
पाता कि बेकारी के समय, बोसारी के समय तथा वृद्धावस्था के समय 
अपना निवाह कर सके । इसका परिणाम यदद होता था हि जब मज़दूर 
बीमार पड़ता था, उसकी आय बंद हो जाती थी ओर उस दशा में वह 
इलाज तथा पथ्य के जिए व्यय नहीं कर पाता था | अतवएव आमदनी 
न होने के कारण उसझी कायज्ञमता नप्ट द्ोतो थी। इससे केवल मजदूर 
को ही कष्ट नहीं होता था परन्तु क्रमशः उसको काय क्षमता नप्ट होने से 
उत्पादन पर भी घुरा प्रभाव पड़ता था । 

यही दशा मऩदूर के बेकार हो जाने पर होती है। जब मज़दूर बेकार 
हो जाता हैं तो उसकी श्रामदनों बंद हो जाती है अ्रतएवं उसके रहन- 
सहन का दजागिर जाता है। उसझा परिणाम यह होता है कि उसकी 
कार्यक्षमता नप्ट होती है । यदि वह लम्बे समय तऊ बेकार रहे तो फिर 
उसको काम पाना कठिन हो जाता हे, क्योंकि उच्चित भोजन श्रोर रहन- 
सन न पाने के करण उसका स्वास्थ्य तथा कायत्षमता गिर जाती है 
ओर उसको नोकरी मिलना कठिन हो जाती है। यदि उसको कोडे काम 
मिलता भी है तो उसको पढले से कम मऩदूरो मिल्लतो है क्योंकि उसकी 
कायक्षमता गिर जाती है। 

बीमारी ओ्रोर वेकारी के कारण मज़दूर को कज भी लेना पड़ता है । 
इस कारण श्रागे चल्ञ कर उसकी कायक्षमता और भी गिर जाती है क्‍यों- 
कि उसको अश्रपनी मज़दुरी में से कर्ज भी निब्रटाना पढ़ता है । इस कारण 
आवश्यकता इस बात की है कि मज़दूर को बीमारी तथा बेकारी के 
समय कुछ अलाउ'स दिया जावे जिससे कि बीमारी ओर बेकारी के 
दिनों में उसको कुछ आराथिक सहायता मिल सके । जब वृद्धावस्था सें 
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मज़दूर कार्य नहीं कर सकता ओर यदि उसने कुछ जमा नहीं कर पाया 
है तो उसक निर्वाह के लिए उस्ते एक पेंशन मिलनी चाहिए, नहीं तो 
मजदूर की दशा दयनीय हो जाती है। श्रन्य दुशों में वृद्धावस्था में 
पेंशन मिलने की व्यवस्था की गई हे । 

इसी प्रकार मज़दूर ख्त्रियों के बच्चा पेदा होने के कुछ समय पूव 
ओर कुछ समय के बाद तक आराम मिलना चाहिए, साथ द्वी उन्हें उस 
समय का बेतन भी मिलना चादिए | क्‍योंकि उस समस का यदि उन्हें 
वेतन नहीं दिया गया तो वे छुट्टी न लेंगी श्रोर उससे उनके तथा भावी 
शिश के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । 

भारतवर्ष में अभी तक केवल मज़दूर चतिपू्ति कानुन ( ४४ ०॥]:- 
7787] 8 (/070])0०789007 2४०६ ) के अश्रन्तगत मजदर के चोट 
लगने तथा झुत्यु हो जाने पर उसे इजाना देने की व्यवस्था की गई हे 
आर मैटरनिटी बैनिफिट एक्ट के श्रन्तगत गर्भवती र्त्रियों को सवेतन 
एक सास पुत्र और पक मास उपरान्त की छुट्टी दी जाती है । 

अ्रभी हाल में मजदूर स्वास्थ्य बीमा सम्बन्बी जो कानून बनाया 
गया है, उसके अन्तगंत मजदर के बीमार होने पर उसकी चिकित्सा की 
व्यवस्था की जावेगी ओर उसको बीमारी के समय कुछ अ्रल्ञाउन्स 
दिया जावेगा । उसके लिए मिल-माद्षिक ओर मजदूर प्रतिमास कुछ 
देंगे ओर राज्य भी कुछ आधिक सद्दायता देगा । 

अभी तक भारतवष में बेकारी तथा बृद्धावस्था के लिए कुछ प्रबन्ध 
नहीं दिया गया हैं । 


बेकारी 


यह तो इम पहले ही कद चुके हैं कि बेकारी मजदर के लिए एक 
मयंकर अभ्रभिशाप हे, जिससे मजदुर श्राये दिन प्रस्त होता हे । आज के 
पूजीवादो युग में उत्पादन का कार्य मांग पर निर्भर रहता «हे शोर 
झाथिक मन्दी के कारण कभी-कभी धन्‍्धों की दुशा गिर ज्ञाती है, उस 
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दशा में मिल मालिक काम के घन्टे कम करके, मजदूरों की कटौती 
करके, सप्ताह में कम दिन काम करके अथवा कुछ समय के लिए 
कारखानों को बन्द करके उत्पादन को कम करने का प्रयत्न करते हैं । 
इसका परिणाम यह होता हैं कि मजदरों में बेकारी फैल जाती हे । जिन 
देशों में धन्धों में कगे हुए मजदरों की संख्या बहुत श्रधिक होती है व 
यदि बेकारी फैल जाती है तो उनकी क्रय-राक्तित भी कम हो जाती हैं 
ऋर उसका परिणाम यद द्वोता हे कि आथिक मनन्‍दी ओर भी गहरी 
हो जाती है श्रोर बेकारी भीषण रूप धारण कर क्ेती हैं | बेकारी में 
मजदर विवश हो जाता है; उसका कोई बस नहीं रहता। वह काम करना 
पसाहता हैं, परन्तु उसको काम नहीं मित्रता । इसका परिणाम यद द्ोता 
है हि उसकी कायक्षमता गिर जाती हे और उसको दुयनीय जीवन 
व्यतोत करना पड़ता है । 

भारतवष में बेकारी की समस्या को हल करने के लिए शादी 
मजद्र कमीशन ने यह उपाय बतलाग्रा था कि प्रत्येक औद्योगिक केन्द्र 
में म्युनिस्पे लिटी, कारपोरेशन तथा प्रान्तीय सरकार मिल कर कुछ निर्माण 
काय की योजनायें बनावें। वे योजनायें ऐसी हों कि जिनकी तुरन्त तो 
झावश्यकता न हो, किन्तु जो नगर के सुधार के क्षिण आवश्यक हों । 
जब ओ्रोद्योगिक मन्दी के कारण धघन्धे में बेकारी फेल जाबे और उन्हें 
काम न मिल्ले तो उस निर्माण कार्य को आरम्म कराया जावे ओ्रोर बेकार 
मजदूरों को काम दिया जावे ॥ इसमें कोई संदेह नहीं कि इस योजना 
से कुडु सजदररों को काम मिल सकता हैं, किन्तु बेकारी की समध्या इससे 
दल्र नहीं हो सकती । क्योंकि श्रव धन्धे छोटे-छोटे शहरों में भी स्थापित 
होने लगे हैं भर बढ़े केन्द्रों में सजदुरों की संख्या बेहद बढ़ गई है। 
अतएव यह आशा करना कि स्यनिस्पेजटियो' अथवा कारपोरेशन के 
निर्माण कार्य की योजनाझो से बेकारी की समस्या को हल किया जा 
सकृता हे, केवल्ञ दुराशामात्र हे। 

इसके किए बेकारी का बीमा कराना अरवश्यक होगा । संसार के 
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प्रसुख श्रोद्योगिक राष्टो में अनिवाय बेकारी बीमा प्रचल्लित कर दिया 
गया है, जिसके अ्रन्तगंत प्रत्येक मजदूर को ब्रेकरी का ब्रीमा कराना 
अनिवाय है। परन्तु कुड देशो में राज्य मिल-मालत्रिकों' को कुछ 
आशिक सद्दायता देकर उन्हें अपने मजदूरों की बेक:री का बोसा कराने 
के क्षिए प्रोत्सादित करता है । भारत में अनिवाय बेकारी बोमा ही 
हमारा लक्ष्य होना चाहिए | परन्तु यदि आरम्भ में यह कठिन दो तो 
राज्य मिल-मालिको' को आथिक सदायता देकर बेकारी-फड स्थापित 
करने के लिए प्रोत्साहित करे । जिसमें मिल-मात्रिक ओर मजदूर भी 
धन दें। महायुद्ध की समाप्ति द्वो जाने के कुद समय उपरान्त देश में 
बेकारी होने का भय हे, ऐसी दशा में अनिवाय बेकारी बीसे के छ्तिए 
मजदरो' को प्रयत्न करना चाहिए | यदि ऐसा नहीं हुआ तो बेकारी के 
कारण मजदुरों की दशा दयनीय दो जावेगी ।, 
लेबर एक्सचेंज 


यह तो हम पहले द्वी कद चुक्ते हैँ कि भारतवर्ष में मजदूरों की 
भर्तों का काम पघरदार या जाबर के हाथ में रहने के कारण घूस का 
बाजार गरम है ओर मजदूरों के स्थायी रूप से एक ही मिल में 
काम न॑ करने के कारण प्रत्येक मिल में कुछ न कुछ जगह खाली 
रदती है । श्रस्तु, जाबर इस स्थिति का खूब ही लाभ उठाता है और 
प्रत्येक व्यक्ति से नौकरी देने के एवज में कुछ रुपये बना लेता हे ॥ 
इसका परिणाम यह होता है कि जो भी नया ग्रामीण ओ्रोद्योगिक केन्द्र 
में नोकरी की खोज में आता है, उसको कुछ ले-देकर नोकरी मिलने 
की सम्भावना रहतो हे । इसका परिणाम यह्द होतां है कि ओ्रौद्योगिक 
केन्द्रों में ग्रावश्यकता से अ्रधिक मजदूर श्रा जाते हैं; क्‍योंकि ये घस 
देकर नोकरी खरीद सकते हैं । इस समय भारतीय श्रोद्योगिक केन्द्रों 
में मजदूरों की यह दशा है कि प्रत्येक मजदूर मह्दीने में २० या.२२ 
दिन का काम पा जाता है। इस कारण औद्योगिक केन्द्रों में आवश्यकता 
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से अधिक मजदूर जा जाते हैं । 

यह तो हम पहले ही कह आये हैं कि प्रत्येक कारखाने में लेबर 
झाफिसर नियुक्त होना चाहिये। डिन्‍्तु हतने से ही सारी समस्या 
हल नहीं हो जावेगी । बेकारी के समय मजदूरों के लिए काम ढ्डने 
के लिए लेबर ऐक्सचेंज भी स्थापित होने चाहिए। जापान तथा श्रन्य 
देशों में लेबर ऐक्सचेंजों के द्वारा ही मिले अपने मजदूरों की भर्तो 
करती हैं । प्रत्येक बेकार मजदूर समीपवर्ता ल्लेबर ऐक्सचेंज में अपना 
नाम दर्ज करवा देता है श्लोर लेबर ऐक्सचेंज उसझे लिए नोकरो 
ढढ़ती है। यदि नोकरी मिल जाती है तो लेवर ऐक्सचेंज उसे एक 
पत्र देकर कारखाने के मेनेजर के पास भेज देता हे । कारखाने अपनी 
ग्रावश्यकताओं को ल्लेबर ऐक्सचेंजों के पास लिख भेजते हें ओर 
लेबर ऐक्सचेंज अपने यहां दज मजदूरों में से कुछ मजदूरों को उनके 
पास भेज देते हैं । मिल के कमंचारी अपनी श्रावश्यकता के अनुसार 
मजदरों को छांट लेते हैं । 

भारतवप में लेबर ऐक्सचेंजों की गअ्रभी महायुद्ध की समाप्ति पर 
स्थापना हुई । देश में इस घमय ४० ऐक्सचेंज्रों की स्थापना हुई है, 
किन्तु यह ऐक्सचेंजे केवल सेनाओं से हटाये हुए लोगों को ही 
नोकरी दिलाने का काम करतो हैं । आवश्यकता इस बात की है कि 
लेबर ऐक्सचेंज बहुत बड़ी संख्या में स्थापित की जावे ओर बेकार 
मजदरों को नोकरी दिलाने में सहायता पहुँचाई जावे। 


सामाजिक बीमा 


जैसे-जेसे भारतवष में उद्योग-धन्धों का विस्तार होता जावेगा, 
सामाजिक बीसे की आवश्यकता का श्रघिकाधिक श्रनुभव होगा। 
युद्धोपरान्‍्त. जो आ्िक योजनायें बन रही हैं, उनके श्रस्तगंत भारतवर्ष 
तेजी से झोदधोगिक उच्चति की ओर अग्रसर होगा और यदि हमने 
सामाजिक बीसे के द्वारा उसके द्वितों की रक्षा का प्रबन्ध न कर दिया 
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तो मजदूर की स्थिति दुयनीय हो जावेगी | 
प्रश्त यह है कि बीमारी का बीमा), बेकारी का बीमा और वृद्धावस्था 
में पेन्शन का प्रबन्ध करने के लिए जो धनराशि की आवश्यकता होगी, 
उसका प्रबन्ध किस प्रकार द्वोगा । इस प्रश्न का इल जिस प्रकार 
अन्य देशों ने किया हे, उसी प्रकार इसका हल हमें करना होगा । 
अरथांत मित्न मालिक, मज दुर तथा राज्य तीनों को ही इसकी आशिक 
जिम्मेदारी उठानी टद्वोगी। लेखक का मत है कि जो भी सामाजिक 
बीसे की योजनायें बने उनमें आधिक उत्तरदायिस्व इस प्रकार 
बांटा जावे 
मालिक ६ आना 
मजदर ६ आना 
सरकार ४७ शआाना 
इस प्रकार मजदर झोर मालिक बोसे के व्यय को बराबर-बरावर 
सहन करेंगे । जब तक दम भारतीय मजदर के ज्षिए सामाजिक बीसे की 
व्यवस्था नहीं करते, तब तक उसझ्ीी स्थिति में सुधार नहीं हो सकता ॥ 
अस्तु, सजदर-संघों श्रौर देश के नेताओं का ध्यान इस आवश्यक 
प्रशन की ओर जाना चादिए । 


मजदूरों में मद्यपान 


भारतीय मजदरों में मद्यपान बहुत श्रथिक प्रचलित है ॥ देशी शराब 

शोर ताड़ी का चलन हतनी अधिकता से मज़दरों में प्रचलित हे, जिसका 
अनुमान करना भी कठिन है । बात यह हे कि थर्े हुए मजदूर के लिए 
कुछ स्फूति चादिएु। किन्तु उसके लिए स्फूत देने का कोह साधन नहीं 
होता । वद सीधा ताड़ी को दुऋान या शारात्र की सद्दी पर जाकर नशा 
करता है और झपने थके हुए शरीर में नवीन स्फूर्ति भरता है, चाहे फिर 
बढ स्फूर्ति हानिकर ही क्‍यों न हो । थके हुए शरीर और उदास मन में 
।राब या ठाड़ी पीकर चैतन्य उदय होत्म हे ॥ भारतीय मजदूर में मच- 
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पान का व्यसन बढ़ता जा रहा है। इससे उसके स्वास्थ्य श्रोर काय-च्ञषमता 
पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है । 

्रावश्यकता इस बात की है कि जहां ओद्योगिक क्षेत्र हों, वहां शराब 
बंदी करदी जावे झोर मजदूरों के सुरुचिपूर्ण मनोरजन के साधन उपलब्ध 
किये जावें। मजदूरों को बल्ष्तियों में खेलों, सिनेमा शो, पुस्तकालय, 
नाटक मंडली, तथा अन्य सुरुचिपूर्ण मनोरंजन के साधनों का प्रबंध होना 
चादिए, तभी मद्यपान के विरुद्र आन्दोलन सफल हो सकता है । जब 
तक हम थक हुए शरोर श्रोर उदास मन में स्फूर्ति ओर शक्ति भरने के 
साधन मजदूर के लिए उपलब्ध नहीं कर देते, तब तक उसको मद्यपान 
से बचाया नहों जा सकृता। अभी तहू बहुत थोड़े भारतीय मिल 
मालिकों ने मत्रदूरों कें लिए सुरुचिपूर्ण मनोरंजन के साधनों की 
आवश्यकता को अनुभव किया हे । ट्रेड यनियनों का भी इस दिशा में 
कुछ कतब्य है; जिसकी ओर मजदूर काय-कत्ताओं को ध्यान देना 
चाहिए । 


